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 लोक  सभा  ||  बजे  म०  पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठाधीन

 प्रश्मों  के  म्तेखिक  उत्सर

 कालीकट  हे  खाड़ी  देशों  के  लिए  विमान-सेजा

 श्री  ई०  अश्मद  :  क्‍या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  म्रांग  को  देखते  हुए  इंडियन  एयरलाइन्स  का  कालीकट-शारजाद  विमान  मार्ग  पर

 प्रतिदिन  विमान  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  :  से
 यातायात  संबंधी  मांग का  जायजा  लेने  के  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  3-5-1992  से  उड़ानोंਂ  की  आवृत्ति

 को  सप्ताह  में  तीन  बार  से  बढ़ाकर  सप्ताह  में  पांच  मार  कर  दिया

 श्री  ई०  अहमद  :  अध्यक्ष  मेंਂ  अत्यन्त  कृतज्ञता  पूर्वक  और  संतोष  भाव  के  साथ  अपना  अनुपूरक
 प्रशन  आपके  सुमक्ष  रख  रहा  हूँ  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  हो  रही  हे  कि  सरकार  ने  काज्ञीकट  से  शारजाह  के  बीच  पहले
 ही  विमान  सेवा  आरम्म  कर  दी  हे  और  सप्ताह  में  तीन  दिन  की  आवृत्ति  को  सप्ताह  में  अब  पांच  दिन  की

 आवृत्ति  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  बास्तविकता  अबभ्  भी  यह  हे  कि  काल्लीकट  ओर  शारजाह  के  बीच  30  से  45
 दिन  पूर्ष  टिकट  आरक्षित  किये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  शारजाद्द  से  कालीकट  के  लिए  अगले  तीन  महीनों  के

 लिए  टिकटों  का  आरक्षण  पहले  ही  किया  जा  चुका  होता  है  ।  अतएव  वहाँ  पर  स्थित  भारतीयों  और  उनकी  मांग

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कि  देनिक  सेषा  मेंਂ  इसकी  आवृत्ति  को  बढ़ाया  जाये  ।  इस
 सम्बन्ध  में  में  माननीय  मेत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  जेददाह
 और  रियाद  एवं  दहरन  में  लाखों  भारतीय  रह  रहे  मारतीय  समुस़॒य  के  लोग  भी  यह  अनुरोध  और  मांग
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 करते  रहे  हैंਂ  कि  इन  देशों  से  भी  कालीकट  के  लिए  विमान  सेवा  आरम्म  की  जाए  ताकि  काक्तीकट  से

 फेढ़वाह
 ,  रियाद  ओर  दष्दरन  के  त्िए  एक  नया  मार्ग  बन  सके  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  हन  स्थानों  पर  रद्द  रहे  भारतीय  मूल  के  लोगों  ढरा  की
 जा  रही  लगातार  मांगों  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  और  इस  दृष्टिकोण  को  मद्देनजर  रखते  हुए  कि  कालौकट  और

 शारजाह  के  मध्य  पहले  ही  एक  उड़ान  सेवा  कार्यरत  तो  मैंਂ  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  मद्देनजर  क्या

 कालीकट  से  कोई  नयी  उड़ान  सेवा  शुरु  की  मेंਂ  यह  भी  जानना  चाहुँगा  कि  वर्तमान  कालीकट  से

 शारजाह  के  मध्य  उड़ान  आधृत्ति  को  पांच  दिन  से  बढ़ाकर  सात  दिन  कर  दिया

 श्री  एम०  ओ०  फारूक  :  15  फरवरी  1992  को  काज़्ीकट--शारजाह  उड़ान  आरम्भ  की

 गई  है  ।  हमने  देखा  कि  इसके  लिए  पर्याप्त  आवृत्ति  प्रदान  की  गई  है  ।  कालीकट  में  जहाज  पर  चढ़ने  वाले  और
 जहाज  से  उतरने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  वृद्दि  हुई  हे  ।  इस  बढ़ती  हुई  आवश्चयकता  की  पूर्ति  हेतु  हमने  कक्ष

 पे  ही  उड़ानों  की  संख्या  2?  से  5  बढ़ा  दी  हे  ।  अतएवं  हमें  पहले  इस  ओर  ध्यान  देना  बाडिए  ।  चूंकि  हमने

 उड़ानों  की  संख्या  दो  से  पांच  कर  दी  अतः  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  कि  हम  इस  स्थिति  मेंਂ  क्या  कर  सकते

 हैं  ।  यदि  जरूरत  होगी  तब  हम  उस  दिशा  में  भी  कार्रवाई  करेंगे  ।  यह  पहला  कार्य  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  कालीकट  को  दूसरे  स्थानों  जैसे  रियाभ  और
 अन्य  स्थानों  से  जोड़ने  के  ज्षिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  है  और  हमें  यात्री  क्षमता
 पी  निर्धारित  करनी  हे  ।  यह  सभ्य  वायुयान  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  है  ।  में  माननीय  सदस्य  की  व्यप्रता  को

 समझ  सकता  इस  पर  विचार  करूंगा  और  हम  देखेंगे  कि  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  अब  निश्चित  रूप  से  कालीकट  एक  अन्तर्राष्टीय  विमानपत्तन  हो  गया  है  ।  मेंਂ  यह

 अवश्य  कहूगा  कि  कालीकट  विमानपत्तन  पर  अपर्याप्त  सुविधायें  दी  हुई  हैं  जो  कि  मेरे  निर्वाचन-ध्षेत्र  के  अन्दर

 आता  है  ।  मुझे  ठस  निर्वाचन-क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  अधिकार  मिला  है  ।  में  माननीय  मेत्री  जी  से  रात
 के  समय  वायुयान  के  उतरने  की  सुविधा  प्रदान  वर्तमान  हवाईपट्टी  को  6000  फीट  से  बढ़ाकर  कम  से

 कम  7500  फुट  तक  लम्भा  करने  और  यात्रियों  की  सेवा  के  त्षिए  अपर्याप्त  सुविधायें  प्रदान  करने  और  इंडियन
 एयरलाइन्स  के  कर्मचारियों  की  अपर्याप्स  संख्या  के  बारे  में  पूछना  चाहूंगा  ।  मेरे  विचार  से  सरकार

 इस  पक्ष  पर  विचार  करेगी  ।  मुझे  विश्वसनीय  सूत्रों  से जानकारी  मिली  है  कि  शारजाह  में  .  .  .  .  .  .  ..  ..  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहिये  ।

 प्री  ई०  अहमद  :  शारजाह  में  यात्रियों  की  वर्तमान  मांगे  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 है  ।  मै  माननीय  मेत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  काल्लीकट  और  शारजाह  दोनों  में  जनता  की  जरूरते

 पूरी  करने  के  लिए  उचित  और  तुरन्त  कदम  उठायेगी  ?

 प्री  एम०  ओ०  एच  फारूक  :  में  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  और  उनका  दुःख  समझ  सकता  में

 उन्हें  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यात्रियों  को  उचित  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम

 शारजाह  और  कालीकट  दोनों  मेंਂ  इंडियन  एयरलाइन्स  के  सम्बन्धित  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ायेंगे  ।  हम  ऐसा

 करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  हम  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  और  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।
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 श्री  अन्ना  जोशी  :  अध्यक्ष  जो  पेसेजर  टेफिक  है  उसकी  सुविधा  को  देखते  रिकवायरमेंट  को

 देखते  हुए  यह  फुलाइट  बढ़ाई  जाती  हे  और  ठसके  मुताबिक  हृण्डियन  एयरलाइन्स  काम  कर  रही  हे  और  एव

 एसेशियल  पार्ट  ऐसा  हे  कि  यह  फ़लाइट  टाइम  पर  जानी  चाहिए  ।  आज  कल  दृण्डियन  एयरलाइन्स  की  सः

 लाईस  कज़कत्ता  से  जाने  वाली  एयरलाईने  वे  घंटे  विलम्ब  से  हे  दूसरी  लाईनों  पर  भी

 लगातार  ऐसा  किया  जा  रहा  हे  ।  इस  विलम्भ  का  क्‍या  कारण  है  ।  क्या  मंत्री  जी  इस  ओर  ध्यान  देंगे  कि  हन
 सभी  लाइनों  पर  उड़ान  समय  से  जाये  जिसमें  कालीकट  शारजाह  लाईन  मी  शामिल

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  बुद्धिमतापूर्ण  तरीके  से  प्रश्न  पूछा  गया

 भी  राम  यह  कल  की  बात

 ही  अन्ना  6-6  घंटे  लेट  रहती  हैं  ।

 झी  मदन  जल्ञाल  चार  घंटे  तो  कक्ष  हम  ही  रात  को  दो  बजे  लेट  पहुँचे  ।

 झी  एस०  ओ०  फाकृक  :  यद्यपि  यह  हस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  परन्तु  में  माननीय  सदस्यों

 को  बता  सकता  हूँ  कि  हमारे  पास  बहुत  कम  वायुयान  हैं  और  कुछेक  विमान  तकनीकी  खराबी  के  कारण

 इस्तेमाल  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  हम  इस  मामक्ते  पर  विचार  करेंगे  और  कुछ  ही  दिनों  में

 इसका  हल  खोज  निकालोंगे  ।

 डाक  सामग्री  हेसु  उपप्रड  प्रणाली

 "84३.  डॉ०  लसध्मीनाशयण  पांडेया
 डॉ  ए०  के०  पटेल

 क्या  सरकार  का  विचार  तारों  तथा  फेक्स  संदेशोਂ  को  शीघ्र  पहुँचाने  हेतु  अपना  निजी

 स्थापित  करने  का  ओर  पार्सलों  तथा  पेकेटोंਂ  की  छ॑टाई  डेतु  कम्प्यूटर  लगाने  का  भी

 |
 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इससे  डाक  सेवाओं  तथा  विश्यमान  कर्मचारियों  पर  क्या  प्रप्नाव  और

 इस  पर  कुछ  कितना  व्यय  होने  की  संभावना  हे  ?
 पं

 संचार  मंश्रालय  में  उप  सेत्री  जी०  रंगयया  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
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 33५ ५33७3  «७५3»  eres  tane  aera  ऊम  भा  विवरण  «पलक  स्थापित  ५  करने  का  ननकऊन  १०५५  नहीं  ह ेकमर

 विवरण

 डाक  विभाग  का  इस  समय  अपना  निजी  उपग्रह  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  डाक
 विभाग  का  प्रस्ताव  माइक्रो  भू-स्टेशन  लगाने  और  अंतरिक्ष  विभाग  दवाश  प्रक्षेपित  उपग्रह  का  प्रयोग
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उपग्रद्ठ  संचार  का  प्रयोग  करने  का  उद्देश्य  मनी-आईर  संदेश  प्रेषित  करने  का  हे  ।  दूसरे
 चरण  धन  अन्तरण  करने  की  नई  खेवामें  और  इतेक्टरॉनिक  मेल  खेवाएं  शुरू  करने  का

 प्रस्ताव  हे  ।

 इलेक्टानिक  मनी-ट्रांसफर  प्रोजेक्ट  के  प्रथम  चरण  75  डाकघरों  में  माइक्रो  भू-स्टेशन  स्थापित  करने
 और  दूरसंचार  विभाग  का  एरिया  बिजनेस  मेसेज  नेटवर्कਂ  का  प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मनी-आर्डरों
 की  अदायगी  में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  मनी-आर्टर  संज्ञापनों  को  इलेक्टानिक  विधि  से  प्रेषित  करने  के  लिए

 माइक्रो  भू-स्टेशनों  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ।  दूसरे  चरण  ए  बी  एम  एनਂ  जैसा  अपना  ही  नेटवर्क
 स्थापित  करने  का  विम्ताग  का  प्रस्ताव  है  ।

 इलेक्टानिक  मनी-टांसफर  प्रोजेक्ट  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में मनीआर्डरों  की  अदायगी  में  तेजी  आएगी  ।  दूसरे
 चरण  हलेक्टानिक  मेल  सेवायें  प्रदान  की  जाएंगी  ।  इसके  अधिक  परिष्कृत  घन  अन्तरण  की  और
 सेवायें  भी  प्रारंभ  की  जाएंगी  ।  इन  सभी  उपायों  से  उपभोक्ता  संतुष्टि  मेਂ  वृद्धि  होगी  ।

 इससे  जनशक्ति  में  भी  कुछ  बचत  होगी  ।  इस  जनशक्ति  को  रिक्त  पदों  और  जहां  जरूरत  हो  वहां  लगाया  जा

 सकेगा  ।  कर्मचारियों  की  छंटनी  नहीं  होगी  ।

 प्रथम  चरण  की  इलेक्ट्रॉनिक  मनी-ट्रांसफर  प्रोजेक्ट  में  कुल  निवेश  12  करोड़  रु०  और  दूसरे  चरण  में

 62  करोड़  रुू०  का  होगा  ।  इसके  कुछ  आवर्ती  व्यय  भी  होगा  ।  इसके  बाबजूद  ब्रतिवर्ष  5.51

 करोड़  रु०  की  कुल  बचत  होने  का  अनुमान  हे  ।

 बंबई  में  पत्रों  के  भारी  परियात  को  सुगम  बनाने  के  बंबई  में  मशीनीकृत  छेटाई  उपस्कर  स्थापित
 करने  के  लिए  मैसर्स  बेल  टेलीफोन  मेन्युफैक्चरिंग  भ्रेल्जियम  को  आदेश  दे  दिये  गये  ।  इस  उपस्कर

 में  एक  कम्प्यूटर  घटक  है  ।  आठवीं  योजना  में  छः  मद्मानगरों  में  ऐसे  उपस्करों  की  एक  ऋंखला  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  हे  ।

 बंबई  के  लिए  जिस  मशीनीकृत  छंटाई  उपस्कर  का  आदेश  दिया  गया  है  उसमेਂ  कूटबढ  डाक

 को  अलग  करने  के  लिए  30  कोडिंग  डेस्क  हैं  ।  इस  कुटबद  डाक  की  प्रति  मशीन  30.000  पत्र  प्रति  घंटे  की

 रफ़्तार  से  दो  छंटाई  मशीनों  का  प्रयोग  करके  मशीनौकृत  ढंग  से  छंटाई  की  जाएगी  ।

 मशीनीकृत  छंटाई  उपस्कर  से  छंटाई  में  आने  वाली  अड़चनें  दूर  डोंगी  और  डाक  के  वितरण  मेंਂ  भी  तेजी

 आएगी  ।  इससे  जनशक्त्ि  में  भी  कुछ  अचत  होगी  ।  इस  जनशक्सि  को  रिक्त  पदों  और  जहां  जरूरत  हो  वहां

 कलगाया  जा  सकेगा  ।  कर्मकरियों  की  छंटनी  नहीं  होगी  ।

 बंबई  के  लिए  जिस  मशीनीकृत  छेटाई  उपस्करु  का  आदेश  विया  गया  है  उस  पर  8.00  करोड़  रु०  का

 निवेश  होगा  ।  इसके  अज्लावा  सीमा-शुल्क  भी  खगेगा  ।

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  माननीय  मेत्री  महोदय  उपभोक्ताओं  की  सुविधाओं  की

 दृष्टि  से  संचार  माध्यमों  में  नया  परिवर्तन  करने  जा  रहे  हैं  और  उसी  सन्दर्भ  में  मनी-आर्डर  के  संबंध  में  सबसे

 पहला  प्रयोग  प्रथम  चरण  के  रूप  में  उनको  सेटेलाइट  द्वारा  भेजने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  यह  प्रथम  चरण  कब  से
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 प्रारंभ  होगा  ।  इलेक्टानिक  माध्यम  के  इस  प्रयम  चरण  प्रारंभ  होने  से  कितने  कर्मचारी  कम  किए  जायेंगे  ।
 आपने  कष्ठा  कि  कम  किए  गए  कर्मचारियों  को  बूसरी  जग़ाह्द  सेषाएं  देंगे  ।  उनकी  सेवाएं  लेते  हुए  जो  आपके

 ऊपर  ष्यय  भार  पड़ेगा  तो  उस  भार  को  कम  करने  की  दृष्टि  स ेआप  मनी-आर्डर  की  दरों  में  परिवर्तन  करेंगे  या

 मनी-आर्दर  की  दरें  बढ़ायेंगे

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  अध्यक्ष  खासकर  डाक  विभाग  मेः  हमारे

 मंत्रालय  की  कोशिश  है  कि  इसमें  कुछ  आधुनिकीकरण  किया  जाए  और  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  हे

 मनी-आर्डर  के  घारे  में  तो  उस  तरफ  सरकार  की  पूरी  कोशिश  है  कि  जल्दी  से  जल्दी  मनी-आर्डर  हमारे

 बहनों  के  पास  दूर-दराज  के  हलाकों  मेंਂ  पहुँचाया  जाए  ।  उसके  लिए  जो  सेटेलाइट  स्कीम  की  कोशिश  की  है  तो
 सारे  देश  में  75  जगह  ऐसी  छांटी  हैं  जिनसे  सारा  वेश  कवर  हो  जायेगा  ।  बड़े-अड़े  शहरों  में  जल्दी  पहुंच  जाते

 लेकिन  गांवों  में  बहुत  देर  से  पहुचते  हैं  ।  अगर  गांव  के  पास  अर्थ  स्टेशन  छांट  लें  और  यहां  से  ख़बर  भेज  दें  कि

 फंला  आदमी  को  फंज़ा  गांव  के  पते  पर  पांच  सौ  रूपए  का  मनी-आर्डर  पहुंचना  हे  ।  अर्थ  स्टेशन  से  उसका  गांव

 सौ-डेढ़  सौ  किलोमीटर  से  दूर  न  ऐसी  हमने  लोकेशन  छांटी  उस  पर  कार्य  चल  रहा  है  ओर  मुझे  उम्मीद
 है  कि  इसका  पूरा  विवरण  सदन  में  हम  बता  पायेंगे  ।

 डा०  कक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  उन्होंने  सार्टीग  या  पत्रों  को  छंटनी  कार्य  के  लिए  बम्बई  में

 एक  फर्म  मैसर्स  बेल  टेलिफोन  मैन्युफेक्चरींग  कंपनी  ब्रैल्जियम  को  आर्डर  दे  दिया  है  ।  क्या  भारत  में  ऐसी
 कंपनी  नहीं  है  जिसको  कि  आप  इस  प्रकार  का  आई्डर  देते  और  वष्ठ  सक्षमता  से  अपना  उपस्कर  लाकर  देती  और

 इस  प्रकार  की  सुविधाएं  उपभोक्ताओं  को  प्रदान  करती  ।  में  यह  भी  जानना  चाहंता  हूँ  कि  यह  दितीय  चरण  कब

 से  प्रारंभ  होने  जा  रहा  हे  ओर  किन-किन  क्षेत्रों  में  प्रयत्न  होगा  ।  मेरे  प्रश्न  का  भाग  का  उत्सर  नहीं  आया

 मैंने  पूछा  यह  हे  कि  आपने  75  प्वाहर  आइडेन्टीफाइड  किए  हैं  तो  क्या  उन  शहरों  में  देश  की  सभी

 प्रादेशिक  सरकारों  की  कवर  हो  जायेंगी  ।

 श्री  राजेश  पायत्तट  :  अध्यक्ष  जहां  तक  मशीन  का  सवाल  है  कि  किसी  फर्म  को  आर्टर  दे  दिया  है
 अगर  आप  मुझे  पूरी  खबर  देते  तो  में  पता  करके  माननीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  ।  अभी  मेरे  पास  खब्र  नहीं

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  आपके  वक्‍ततय्य  में  हे  कि  हेव  मीन  प्लेस्डਂ  ।  वह  साटींग

 मशीन  के  बारे  में  क्‍या  भारत  की  कोई  कंपनी  इस  प्रकार  की  मशीन  अनाने  में  समर्थ  नहीं
 हे  ।

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  जहां  तक  मशीन  का  सवाल  यह  बिल्कुल  टेन्डर  के  ह्विसाब  से

 हुआ  है  और  मेंने  खासतौर  से  इस  आरे  में  कोशिश  की  थी  और  उस  पर  मह  खबर  थी  कि  सबसे  कम  कीमत

 होनी  चाहिए  ।  आज  जब  टेन्डर  की  आत  होती  है  तो  उसमें  मृल  प्रइन  रखते  जहां  तक

 देशी  ओर  स्वदेशी  की  बात  हे  तो  वह  फेक्टर  आपसे  ज्यादा  दिमाग  में  रखकर  चलते  हैਂ  और  कोशिश  की  जाती  है

 कि  इंडीजीनिस  इक्वीपमेंट  ज्यादा  से  ज्यादा  मिले  ।  क्‍या  कारण  हो  सकता  हे  तो  इसका  विवरण  माननीय  सदस्य

 को  दे  सकते  हैं  ।  किस  श्रेसिस  पर  सिहोक्ट  किया  है  तो  इस  संतंघ  में  मुझे  पूरा  याद  नहीं  है  ।  अभी  मेरे  पास

 खबर  आई  है  कि  बेल्जियम  का  साफ्ट  क़ेडिट  एवेलेबल  था  दमारी  सरकार  को  तो  उस  क्रेडिट  को  यूज़  करने  के

 लिए  हमने  कंसीढर  किया  और  उ्यादा  डिटेल्स  मैं  माननीय  सदस्य  को  वे  सकता

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  आपने  कहा  कि  क्रेडिट  को  यूज़  करने  की  दृष्टि  से  किया  ।  आपको

 भ्रविष्ण  में  और  मशीनों  की  आवश्यकता  है  तो  आप  भारतीय  कंपनी  के  निर्माताओं  को  इस  प्रकार  का  आर्टर  दें

 ताकि  उस  प्रकार  का  उपस्कर  यहां  प्रयोग  हो  सके  ।  या  क्‍या  भारत  में  ऐसी  बनी  ही  नहीं
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 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  हे  कि  भारत  में  ऐसी  मशीन  बन  सकती  है
 या  अधिकारियों  से  मुझे  ख़बर  मिली  है  कि  ऐसी  मशीन  हिन्दुस्तान  मेंਂ  एवेलेबल  नहीं  हे  और  ज्यादा  ख़बर
 मैं  आपको  पूरी  डिटेल्स  लिखकर  दे  दूंगा  ।  जहां  तक  दो  बातें  और  आपने  कही  हैਂ  ।  सारा  देश  इससे  कवर  होगा
 या  नहीं  ये  75  स्टेशन्स  इसी  क्राइटेरिया  से  छाटे  गये  हैं  जिससे  सारा  देश  भौगोत्तिक  दृष्टि  से  कवर  हो
 जाये  और  यह  सुविधा  दूर-दराज  तक  सेटेलाइट  स्टेश्नन  तक  पहुंच  सके  ।  आपने  कहा  हे  कि  इससे  मनी-आर्डर
 की  कास्ट  वह  नहीं  बढेगी  ।  इसका  हम  खास  तौर  से  खयाल  रख  रहे  हैं  ।  कर्मचारी  एक्सेस  में  आ
 सकते  क्योंकि  मशीन  से  काम  तो  इसके  बारे  मे  में  कहना  चाहता  हूं  मनी-आर्ढर  का  सिस्टम  है

 चिट्िठयां  मेल  बैग  से  जाती  मनी-आर्ईर  का  परफोरमा  भी  बैग  में  जाता  हे  इसलिए  मैन  पावर  का
 प्रभाव  नहीं  वह  जल्दी  पहुंचेगा  ।  मनी-आर्ढर  की  झ्लूचना  सेटेलाइट  कम्युनिकेशन  से  तीन  या  चार  मिनट
 मेंਂ  उस  जगह  दी  जायेगी  ।  अगर  एक्सेस  होगा  तो  हमारा  विभाग  आधुनिकीकरण  करते  हुए  खयाल  कर  रहा  हे
 कि  वह  अपने  कर्मचारियों  को  ट्रेंड  करे  ।  कह्टीं  शिफ़ट  करना  पड़े  तो  विभाग  में  ही  आधुनिकीकरण  के  हिसाभ्न  से
 उनका  एडजेस्टमेंट  होगा  ।  इसके  लिए  जाब  के  साथ-साथ  हम  उनके  प्रशिक्षण  के  लिए  तीन-चार  महीने  की

 टेनिंग  भी  रख  रहे  हें  जिससे  वर्कर्स  विभाग  के  आधुनिकीकरण  के  साथ-साथ  सब  चीजें  सीख
 सके  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  में  मेत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  और  यह  जानना  चाहता  हू  कि  जो  75

 स्टेशन्स  सारे  देश  मेंਂ  इन्होंने  छाटे  हैਂ  इसमे  लक्षद्वीप  के  6  अर्थ  स्टेशन  हैं  मेरी  जानकारी  है  कि  वे  इनमें  नहीं

 अगर  नहीं  आते  तो  क्‍या  इनको  इनमें  शामिल  किया  जायेगा  या  नहीं  ?

 श्री  राजेश  पायक्तट  :  उन्हीं  दूर-दराज  इलाकों  की  सुविधा  के  लिए  तो  हम  लोग  ज्यादा  से  ज्यादा

 कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  हो  नहीं  सकता  कि  लक्षद्यीय  और  आदिषासी  क्षेत्र  या  दूर-पराज के  क्षेत्र

 इसमे  न  आते  हो  ।  उनको  ही  तो  हम  प्राथमिकता  दे  रहे  हें  ।  बम्बई  की  प्राब्तम  नहीं  है  ।  में  माननीय
 सदस्य  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  वे  क्षेत्र  जरूर  इसमें  शामिल  किये  जायेंगे  ।

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मेंਂ  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  इस
 देश  में  भौगोलिक  दृष्टिकोण  से  जो  पिछड़े  हुए  इलाके  जैसे  नदी  से  घिरा  हुआ  क्षेत्र  है  या  रेगिस्तानी  क्षेत्र  है

 उनको  उपग्रह  के  माध्यम  से  ज्यादा  सुविधा  देंगे  ?  क्योंकि  उपग्रह  का  उपयोग  ही  ऐसे  एंटीरियर  क्षेत्रों  को

 फायदा  पहुँचाने  के  लिए  होना  चाहिए  ।  रूस  आदि  में  भी  इसका  हसीलिए  हो  रहा  हे  और

 किसानों  को  ज्यादा  सुविधा  दी  जा  रही  हे  ।  क्‍या  75  स्टेशंस  में  इन  दूर  दराज  के  क्षेत्रों  को  भी  आप  केन्द्र  बना

 रहे

 श्री  राजेश  पायलट  :  अध्यक्ष  इनीशियल  स्टेज  पर  75  केन्द्र  छाटे  लेकिन  सर्थे  किया  गया  है

 सारे  देश  को  कवर  करने  क॑  लिए  उसमें  हमे  200  स्टेशंस  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  200

 का  लक्ष्य  हे  ।  अभी  शुरूआत  करने  के  लिए  75  इसलिए  छाटे  हैंਂ  जिससे  जितना  ज्यादा  से  ज्यावा  देश  का  हिस्सा

 कवर  हो  सके  वह  हम  करेंगे  |  जो  क्षेत्र  अचेगा  उसको  अगले  200  में  जोड़ेंग  और  जैसी  माननीय  सदस्य  की

 भावना  है  कि  जो  दूर  दराज  के  इलाके  पहाड़ों  नदियों  से  कटे  हुए  हें  या  रेगिस्तानी  क्षेत्र  इन  सभी

 इलाकों  और  चीजों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन  200  केन्द्रों  मेंਂ  इनको  शामिल  करने  की  कोशिश

 करेंगे  ।

 अध्यक्ष  में  सुचना  के  तिए  यह  बताना  चाहूगा  कि  इनके  अलावा  भी  हमारे  सेचार  विभाग  ने  एक
 रूरत्  रिमोट  एरिया  बिजनेस  नेटवर्क  की  शुरूआत  की  थी  महीने  पडले  ।  यद्द  ऐसा  सिस्टम  है  कि  आप

 यहां  बैठे  हुए  चिट्ठी  के  माध्यम  से  कुछ  चीज  भेजनी  हो  वह  भेज  सकते  हें  ।  यह  हमने  चलाया  था  उद्योगों  को
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 बढ़ावा  देने  के  त्तिए  ।  जहां  पिछड़ा  हत्लाका  हे  और  उद्योगपति  जाना  नहीं  चाहते  संचार  की  सुविधा  न  होने  के
 हमने  उनके  लिए  यष्ट  योजना  शुरू  की  थी  कि  रिमोट  एरिया  में  यह  नेटवर्क  काम  करेगा  और  आप

 दिल्ली  से  कोई  मेसेज  वहां  भेजना  चाहो  वह  भेज  सकते  हो  ।  टेलीग्राफ  और  मनी-आर्डर  तक  के  लिए  ठस

 सुविधा  को  सारे  देश  मेंਂ  जनता  ने  यूज  करना  शुरू  किया  है  ।  एक्सपेरिमेंटल  भ्ेसिज  पर  हमने  अपने  विभाग  से

 कहा  हे  कि  इस  रूएल  रिमोट  एरिया  बिजनेस  नेटवर्क  से  मनी-आर्ढर  और  टेलीप्राम  पहुँचाने  की  देश  मेंਂ  शुरूआत
 करें  ।  मुझे  उम्मीद  हे  इस  सुविधा  के  पूर्णतः  आ  जाने  पर  थोड़ा  बहुत  स्रुधार  अवश्य

 शाज्यों  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 *8६46.  श्री  राम  टहत  चौध्वरी

 भी  नवक्त  किशोर  राय

 बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 ।
 :  क्‍या  विज्लुत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  धछ्ोल  मंत्री  यह

 देश  में  राज्यवार  अब  तक  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका  और

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  सरकार  द्वारा  राज्यवार  कितने  गांवों  का  विद्युतीकण  किया

 जायेगा  ?

 विश्युत  और  गैर-पर॑परागत  ऊरर्जा  छोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्पनाथ  :

 और  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।

 विवरण  ्‌

 31-3-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युतीकृत  गांवोਂ  ओर  वर्ष  1992-93  के  किए  योजना  आयोग

 द्वारा  निर्धारित  त्तक्ष्यों  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 क़०  राज्य  गांवों  की  कुल  संख्या  31-3-92  की  स्थिति  वर्ष  1992-93  के

 सै०  (1981  की  जनगणना  के  अनुसार  विद्यु  तिए  लक्ष्य
 के  तीकृत  गांव

 1.  आमन्धर  प्रदेश  27379  27358  -

 2.  अरूणाचक्ष  प्रदेश  3257  1625  200

 3.  असम  21995  21385  50

 4...  बिहार  67546  47240  400

 5.  गोवा  386  377  --

 6.  गुजरात  18114  17892  --

 7.  हरियाणा  6745  6745  न

 8.  हिमाचल  प्रदेश  16807  16761  न
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 क़ः  राज्य  गांवों  कौ  छुल  संख्या  31-3-92  कौ  स्थिति  वर्ष  1992-93  के

 सै०  (1981  कौ  जनगणना  के  अनुसार  लिए  लक्ष्य
 के  तीकृत  गाँव

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  6477  6162  10

 10.  कनटिक  27028  26483
 ll.  केरल  1219  1219  न

 12.  मध्य  प्रदेश  71352  64488  950

 13.  महाराष्ट  39354  39106  न

 14.  मणिपुर  2035  1580  190

 15.  मेघा्य  4902  2315  55

 कण  राज्य  गांवों की  कुल  संख्या  31-3-92 की  स्थिति  वर्ष  1992-93  के

 सं०  (1981  की  जनगणना  के  अनुसार  लिए  लक्ष्य
 के  तीकृत  गांव

 16.  मिजोरम  721  517  50

 17.  नागालैण्ड  1112  1099  ~

 18.  उड़ीसा  46553.  32082  1100

 19.  पैजाब  12342  12342  न

 20.  राजस्थान  34968  |  27777  565

 21.  सिक्किम  440
 ह

 405  न

 22...  तमिलनाडु  15831  *  15822  *  -

 23.  त्रिपुरा  856*  3028*९  130

 24...  ठत्सर  प्रदेश  112560  82865  995

 25...  प०  बंगाल  38024  28020  545

 जोड़  578009  484693  5240

 जोड़  शाझित  1123  1120  -

 जोड़  579132  485813  5240

 *1971  की  जनगणना  के  अनुसार  4727  गांव  ।_  **1971  की  जनगणना  के  अनुसार  उपलब्धि  ।
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 श्री  राम  टह्टत्त  चोध्यरों  :  अध्यक्ष  हमने  विद्युतीकरण  के  संबंध  में  जानना  चाहा  था  और  उसमें
 बिहार  का  आंकड़ा  विया  गया  हे  ।  में  समझता  हूँ  कि  इसमें  25-30  प्रतिशत  तो  बिलकुल  गलत  ही  होगा
 क्योंकि  जब  जब  क्षेत्र  में  घूमते  हैं  या  घूमने  का  मौका  मिला  है  तो  जिस  रोड  पर  बिजली  का  तार  गया  और  उस
 पर  जितने  गांव  उन  सब  को  विद्युतीकरण  में  दिखतलाया  जाता  ऐसा  इमको  व्यक्तिगत  अनुभव  हे  और

 यहां  तक  कि  बिना  घर  में  ब्रिजली  लगे  लोग  बिल  देते  आये  खासकर  हम  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  रांची  की  बात
 कर  रहे  तो  में  चाहूंगा  कि  इसकी  जांच-पड़ताल  मंत्री  जी

 अध्यक्ष  सही  मायनों  में  बिहार  में  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  में  यह  कहूंगा
 कि  ये  जो  आंकड़े  दिये  गये  वे  गलत  हें  ।  इसमें  पेसे  का  दुरूपयोग  किया  गया  है  ।  तार  खूंटे  से  गाड़कर

 विद्युत  दी  गयी  डे  ।  अनेक  गांवों  मे  इस  तरह  की  हालत  है  और  सभी  जगह  पर  यही  स्थिति  हे  तो  इसकी  जांच

 करेंगे  या

 श्री  कक्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  काम  1969  में  रूरल  इतैक्टीफिकेशन
 कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  योजना  के  तहत  शुरू  किया  गया  ।  प्रदेश  की  सरकारों  ने
 अपने  स्टेट  फण्ड  में  से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  काम  किया  ।  आज  हमारे  पास  आंकड़े  उसके  अनुरूप

 हिन्दुस्तान  के  12  राज्यों  में  शतप्रतिशत  विद्युतीकरण  किया  गया  है  ।  जिन  राज्यों  में  पूरा  विद्यतीकरण  नहीं  हुआ
 वे  उत्तर  उड़ीसा  और  राजस्थान  हैं  ।  इन  राज्यों  में  अभी  पूर्ण  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  हे  ।

 अध्यक्ष  दो  बातें  मुख्य  रूप  से  हैं  ।  पडला  तो  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जिस  बिद्दार  राज्य
 की  चर्चा  की  उस  बिहार  राज्य  को  1990-91  में  जितना  पैसा  दिया  उसका  पूरा  इस्तेमाल  उस  राज्य  ने

 नहीं  किया  यानि  उनको  44  करोड़  66  लाख  रूपया  दिया  जिसमें  उन्होंने  केवल  26  करोड़  41  लाख  रुपये

 का  इस्तेमाल  किया  ।  1991-92  में  उन्हें  14  करोड़  85  लाख  रुपया  दिया  केवल  6  करोड़  रुपया  बिहार

 राज्य  ने  इस्तेमाल  किया  ।  1992-93  में  14  करोड़  रुपया  दिया  गया  है  ।  तो  बिहार  राज्य  एक  ऐसा  राज्य  हे

 जिसको  जितना  पैसा  दिया  जाता  उसका  वे  लोग  हस्तेमाल  नहीं  कर  पा  रहे  है  ।  इसलिए  मेंਂ  आपसे  निवेदन

 करूंगा  कि  अपने  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  से  कहें  कि  वे  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  काम  को  तेज़  करें  और  केन्द्रीय

 सरकार  से  उनको  जाँਂ  सहायता  उपलब्ध  उस  सहायता  को  लेने  की  कृपा  करेंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  हे  कि  राज्य  सरकार  भी  विद्युतीकरण  के  काम  मेंਂ  सहयोग  प्रदान  करे  तभी  घिहार  राज्य
 का  विद्युतीकरण  संभव  हो  सकता  हे  ।

 प्री  राम  टल  चौधरी  :  अध्यक्ष  हमारा  खासकर  छोटा  नागपुर  का  क्षेत्र  काफी  पिछड़ा

 हुआ  हे  चूंकि  वह  गरीब  और  आदिवासी  क्षेत्र  हे और  हम  लोग  रोज्-रोज़  इस  सदन  में  इस  आत  को  उठा  रहे  हैं
 कि  इस  पिछड़ेपन  को  दर  करने  के  त्लिए  इस  क्षेत्र  को  अलग  कर  दिया  जाये  ।  जैसा  कि  मंत्री  जी  ने  कष्ठा  कि

 बिहार  सरकार  को  जो  दिया  जाता  वह  खर्च  नहीं  करते  हैं  और  पैसा  वापिस  हो  जाता  है  ।  यह  जानकारी  मुझे
 भी  हे  तो  में  केन्द्रीय  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  अगर  ब्रिहार  सरकार  हस  काम  में  रूचि  नहीं  लेती  है  तो  क्या

 केन्द्र  द्रा  कोई  व्यवस्था  करके  व्टां  विद्यतीकरण  करने  का  प्रयास  करेगी  और  खासकर  छोटा  नागपुर  और  रांचौ

 के  देहाती  क्षेत्रों  में  ?
 ह

 श्री  कक्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  मेंने  आदरणीय  मित्र  से  निवेदन  किया  था  कि  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  का  काम  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  दोनों  के  द्वारा  दिए  गए  पेसे  से  होता  है  और  जो  केन्द्र  ने

 9
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 अमन नननननन--ननननननान-नम++  बबआ

 प्रतिवर्ष  पान  आउटले  उस  प्लान  आउटले  के  पैसे  को  भी  बिहार  राज्य  ने  नहीं  तो  उसके  लिए
 जिम्मेदार  कौन  आप  इसकी  ख़ुद  चिन्ता  दूसरी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ........  वह  पृष्ठ  रहे  हैं  कि  केन्द्र  की  ओर  से  करेंगे

 झ  कक्पनाथ  राय  :  केन्द्र  सरकार  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  पैसे  की  प्तान  अलोकेशन  को  बढ़ाकर
 दे  सकती  है  ।  में  आपको  वचन  देता  हूं  कि  भिह्वार  राज्य  के  विद्युतीकरण  के  लिए  जो  भी  पैसा  हम  ठस
 पैसे  को  ज्यादा  से  ज्यादा  देंगे  ।  लेकिन  सवात्त  हे  कि  उस  पैसे  का  उपयोग  कराने  के  लिए  स्टेट

 ऐजेन्सी  हे  ।
 ॥

 आदरणीय  अध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  कहनी  है  कि  बिहार  राज्य  के  ऊपर  जो  आर०  ई०  सी०  का

 पैसा  बाकी  है  ठसमेंਂ  अब  तक  65  करोड़  रुपया  उनका  बाकी  हे  और  वह  भी  राज्य  ने  नहीं  दिया  है  ।  दूसरी  मात
 यह  कहनी  है  कि  जिहार  के  सर्वागीण  विकास  के  लिए  अभी  भारत  सरकार  ने  रांची  के  इलाके  में
 1338  करोड़  रूपए  की  लागत  से  कोइल्कारो  योजना  की  मंजूरी  दे  दी  हे  और  उससे  710  मैगाषॉट  बिजली

 लेकिन  आपके  राज्य  के  उस  इलाके  में  710  मैगावॉट  की  बिजली  परियोजना  पर  काम  नहीं  होने  दिया  जा

 रहा  हे  ।  इसके  लिए  जिम्मेदार  कौन  हे  ?  सभसे  बढ़ी  विकास  की  परियोजना  हिन्दुस्तान  में  हस  वर्ष  पानी  पर

 आधारित  बिजली  योजना  को  केन्द्र  सरकार  ने  मंजूरी  दी  हे  ।  मुझे  खुशी  हे  कि  लालू  यादव  जी  ने  भी  इसका
 स्वागत  लेकिन  उसे  इलाके  में  कोइलकारों  में  इस  योजना  को  कार्यान्वित  नहींਂ  होने  दिया  जा  रहा  है  ।  में
 आपसे  निवेदन  करूंगा  और  सभी  बिहार  के  माननीय  संसद  सदस्यों  कि  भगवान  के  नाम  पर  बिहार  के
 विकास  के  लिए  आप  एकजुट  हो  जाइए  ।

 भी  राम  टहल  चोध्री  :  अध्यक्ष  एक  चीज़  हे  कि  इस  पर  वहां  विद्युतीकरण  की  कौई  योजना
 है  या

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  हो  गया

 भी  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  में  प्रश्न  संख्या  846  के  उत्सर  मेंਂ  दिये  गये  वक्‍तण्य  का

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  मेघालय  मेंਂ  गावों  की  कुल्त  4902  है  और  3  मार्च

 1992  तक  2315  गावों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  है  ।  राज्यों  के  पास  धनाभाव  होने  का  कारण  हमने  यह  पाया

 है  कि  राज्य  सरकार  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  क्षेत्र  मेंਂ  अधिक  सहायता  नहीं  कर  यद्यपि  राज्य  सरकार

 द्वारा  इस  कार्यक्रम  को  सर्वोच्य  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  मेने  यहां  पर  देखा  हे  कि  वर्ष  1992-93  के  दौरान  केवल

 55  गाषों  का  ही  विद्युतीकरण  किया  जायेगा  ।  ऐसा  राज्य  मेंਂ  निधि  की  कमी  के  कारण  किया  जायेगा  ।  में  आपके

 माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करुंगा  कि  वह  कृपया  मेघालय  मेंਂ  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  निधि

 को  बढ़ायें  ।

 भरी  कक््यनाथ  राय  :  मेघालय  के  मुख्यमंत्री  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  एक  ज्ञापन  मेजने

 में  उन्हें  बचन  देता  हूँ  कि  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  भी  गांवों  के  लिए  वह  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 निगम  कोष  में  से  धन  मंजूर  करा

 भी  राम  विलास  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  तो  बिहार  की  भात  कही  ।  हनकी  अपनी

 कांस्टीट्यूएंसी  में  इलेक्टिफिकेशन  नहीं  हुआ  दुसरी  जगह  की  बात  आप  क्या  कर  रहे  आपकी
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 कांस्टीट्यूएंसी  में  कहीं  हुआ  है  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  कहा  है  कि  पूरे  देश  में
 पांच  ज्ञाख  अठहत्तर  हज़ार  गांव  हैं  और  उसमें  से  4  लाख  84  हजार  गावों  में  विद्युतीकरण  हो  चुका  है  ।  आपके

 पास  कोई  आंकड़ा  है  ?  ये  5  लाख  78  हजार  तो  1981  का  आंकड़ा  हे  ।  अब  हम  1992  में  चल  रहे  हैंਂ  और
 छ्लेटेस्ट  आपके  पास  क्‍या  पोज़ीशन  क्‍या  आपके  पास  कोई  आंकड़ा  है  ।  और  दुसरी  बात  यह  कि  इनमें  से
 कितने  गांव  हैं  जो  शेड्यूल  कास्ट्स  और  टाइब्ज  के  हैਂ  और  उनमें  कितने  गावों  में  आपका  विद्युतीकरण  हो  पाया

 में  सिर्फ  हनफॉर्मेशन  चाहता  भाषण  नहीं  करना  चाहूँगा  ।  दुसरी  आत  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि

 आपकी  दो  स्कीम  हैं-एक  स्पेशल  कंपोनेंट  प्तान  है  और  दूसरी  टाइबल  सब  प्लान  है  ।  इन  दोनों  स्कीम  के

 तहत  आप  अल्लग-अत्तग  पेसा  रखते  हें  ।  इनके  माध्यम  से  कितने  शेड्यूहल  कास्ट्स  और  ट्राइब्ज़  के  गावों  में

 विद्युतीकरण  हो  चुका  है  ओर  कअ  तक  आप  ये  एश्योर  कर  सकते  हैंਂ  कि  कम  से  कम  शेडयूल  कास्ट्स  के  गावों

 में  तो  विज्युतीकरण  हो  जाएगा  ?  क्‍यों  कि  जनरल  गावों  में  जहां  हो  भी  चुका  और  जहां  श्ैडयूक्ड  कास्टस

 एण्ड  शेडयूल्ड  टाइब्स  की  अस्तियों  में  भी  होना  वष्ठां  अभी  तक  इलैक्टिफिकेशन  नहीं  हो  पाया  बश्चार्ते
 की  प्लान  के  प्लान  एलोकेशन  के  बावजूद  भी  आप  कहते  हैं  ।  क्या  आप  कोई  समय-सीमा  आंध  सकते

 इसका  कम्पलीट  जवाब  में  चाहता

 श्री  कक्पनाथ  हाय  :  अध्यक्ष  आदरणीय  पासवान  जी  ने  जो  भावना  यहां  व्यक्त  की  हम

 उससे  सहमत  हैं  कि  शैहयूल्ड  कास्टस  एण्ड  शैडयूल्ड  टाइम्स  यानी  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  गावोंਂ  का

 विद्युतीकरण  किया  जाना  चाहिये  और  आपको  यह  जानकर  कि  भारत  सरकार  ने  कुटीर  उद्योग  योजना  को  प्रारंभ

 किया  लेकिन  आप  मानियेगा  कि  1990  जब  आपकी  आयी  .  .

 भी  राम  विज्नास  पासवान  :  हम  सिर्फ  आपसे  हन्फार्मेशन  चाहते  हम  सिर्फ  यह  जानना  चाहते  हें
 कि  ऐसे  कितने  गाँव  हैं  ।  यदि  आपके  पास  हन्फार्मेशन  नहीं  है  तो  बाद  मेंਂ  हमे  दे  दें  ।  यदि  आपके  पास  नहीं

 इस  क्वेश्चन  से  नहीं  उठता  हो  तो  ऑप  हन्फार्मेशन  हमेਂ  बाद  में  दे  दें  कि  कितने  शैडयूल्ड  कास्टस  एण्ड

 शैड़यूल्ड  टाइब्स  के  ऐसे  विलेजेज  कितने  गावों  में  अभी  तक  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ  हे  और  जहां  नहीं  हुआ
 कितने  दिनों  तक  आप  पूरा  इतना  ही  हम  आपसे  जानना  चाहते  हैं  ।

 झी  कछ्पनाथ  राय  :  आप  जानते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  मेंਂ  जितने  लाख  गांव  उनमें  शैड्यूल्ड  कास्टस

 एण्ड  कैहयूल्ह  दराइब्स  के  गांव  अलग  नहीं  हैं  ।

 झी  राम  विलाहम  पाद्यतान  :  अलग  अलग  गांव  सर  ।  यदि  नहीं  आप  मानते  हैं  कि  नहीं  हैं
 तो  शेडयूल्ड  कास्टस  एण्ड  शेडयूल्ड  टाइब्स  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  रेफर  करके  देख  लीजिये  ।  अलग  अक्षग
 गांव  हैं  इनके  ।

 झी  कल्पनाथ  राय  :  अध्यक्ष  हमारे  पास  जो  आंकड़े  उनके  अनुसार  हिन्दुस्तान  में  जितने

 लाख  गांव  उन  गांवों  में  विज्यतीकरण  का  काम  हो  रहा  है  और  12  राज्यों  शत-प्रतिशत  गांवों  का

 विद्युतीकरण  किया  जा  चुका  है  ।  जो  राज्य  शेष  उन  राज्यों  में  बिजलीकरण  के  लिये  हम  प्रयास  कर  रहे  है  ।

 आप  जानते  हें  कि  इलैक्टिसिटी  का  विषय  कान्करेंट  सब्जैक्ट  हे  और  इसे  केन्द्र  सरकार  और  प्रदेश

 दोनों  के  संयुक्त  प्रयासों  से  लक्ष्य  को  हम  पूरा  करेंगे  । आद०  पासवान  जी  ने  जो  सवाल  पृष्ठा  है  में

 उनकी  मनोपावना  का  आदर  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  मालूमात

 झ्ी  कक्यनाथ  शाय  :  में  यह  कोशिश  करुंगा  कि  सभी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  गांवों  का

 विश्युतीकरण  किया  जाये  ।
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 डा०  देली  प्रसाद  पाल  :  में  माननीय  मंत्री  जी  से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  परियोक्षना  के  बारे  में

 जानना  यया  पश्चिम  बंगाल  को  कितनी  घनराड्ली  आर्टित  की  गई  हे  और  इस  अवधि  के  दोरान  कितनी
 घनराशि  का  सदुपयोग  किया  गया  हे  ।  ग्रामवासियों  को  मनोवैज्ञानिक  रूप  से  संतोष  नष्टीं  मिलता  कि  उनके
 गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका  है  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  दिन  में  उन  गांषों  में  कितनी  बिजली  की

 आपूर्ति  कौ  जाती  है  जहां  पर  विद्युतीकरण  का  काम  पहले  ही  पूरा  किया  जा  चुका  है  ।  में  विशेष  रूप  से  मायनौय
 मैत्री  जी  से  पश्चिम  बंगाल  में  गांवों  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रश्न  पूछ  रहा

 श्री  कत्यसाथ  राय  :  अध्यक्ष  आर०ई०सी०  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 48  करो  खपया  आशंटित  किया  गया  था  और  उन्होंने  इसमें  से  43  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की  थी  ।  वर्ष

 1991-92  30  करोड़  रूपये  आबंटित  किये  गये  थे  और  उन्होंने  26  करोड़  रुपये  व्यय  कर  दिये  थे  ।  वर्ष

 1992-93  में  उन्हें  29  करोड़  रुपया  आअंष्टित  किया  गया  था  और  उनका  व्यय  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  माननीय  सदस्य  पृष्ठ  रहे  हैं  कि  कितनी  हलैक्ट्सिटी  बंगाल  में  सप्लाई
 हो  रहौ  हे  ।  वे  पेसे  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहे  हें  बत्कि  इलेचिस्सिटी  के  मारे  मेंਂ  जानना  चाहते  हैਂ  कि  कितने

 मेगावाट  इलैक्ट्सिटी  अंगाल  को  सप्लाई  हो  रहौ  हे  ।  यदि  आपके  पास  है  तो  इन्फार्मेशन  आप  दे
 दें  ।

 श्री  देखी  प्रसाद  पाक  :  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  सकता  परन्तु  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविशेष  रूप

 से  पश्चिम  बंगाल  में  दिन  में  कितने  घंटे  विद्युत  की  आपूर्ति  की  जाती

 थी  कहपनाथ  इसके  लिए  अलग  से  नोटिस  दिया  जाना

 श्री  क्ोकनाथ  चोधघरी  :  अध्यक्ष  यद्द  सच  है  कि  मेरे  राज्य  में  कई  गांवों  के  विद्युतीकरण  की

 घोषणा  की  जा  चुकी  है  परन्तु  यह  केवल  कागज  पर  ही  है  और  वाहघ्तव  में  उनका  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया

 है  ।  केन्दीय  सरकार  पहले  ही  अपना  योगदान  दे  चुकी  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  जब  राज्य  सरकार  ढारा

 इतनी  गलत  जानकारी  दी  जाती  हे  तञ  क्या  सरकार  के  पास  हन  तथ्यों  की  वास्तविकता  का  पता  क्गाने  का  कोई
 तरीका  मौभ्ृद  है  ।  क्या  भारत  सरकार  के  पास  इसका  पता  लगाने  का  कोई  तरीका  है  अथवा  क्या  सरकार  इससे
 अवगत  हे  अथवा  नहीं  ?  यदि  तो  कौन-कौन  से  ऐसे  गाँवों  का  कागजों  पर  विद्वुतीकरण  हो  चुका  जिनके

 लिए  भारत  सरकार  के  योगदान  की  राशि  पहले  ही  खर्च  कर  दी  गई  है  ?  मेंਂ  जानना  चाहता  है  कि  उन  गावोंਂ  का

 प्रविष्य  क्‍या
 श्री  कक्‍्पनाथ  दराय  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कहा  हे  कि  गाँवों  का  कागजों  पर

 विद्युतीकरण  हो  चुका  ललेकिन  वाघ्तव  में  उनका  बिद्युतीकरण  नहीं  हुआ  हे  ।  किसकी  गलती  हे  ?

 बंगाल  सरकार  की  ।

 एक  माननीय  हर्दह्य  :  उड़ीसा  सरकार  ।

 भी  कक्पनाथ  शाय  :  आपकी  उड़ीसा  सरकार  ।

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इसका  पता  लगाने  के  लिए  आपने  कोई  तरीका

 सोचा  आपका  यह  तरीका  क्‍या
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 श्री  राम  विलाहम  पाह्मताव  :  माननीय  अध्यक्ष  थे  न  केवल  विज्ञत  मंत्री  बल्कि  वे  एक
 ताकतवर  मंत्री  हैं  ।

 ह

 श्री  कल्पनाथ  राय  :  विद्युत  एक  संवर्ती  सूची  विषय  है  ।  राब्य  सरकार  तथा  आर०ई०सी०
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  निषि  देते  हैं  ।  मैंने  आपको  बताया  हे  कि  जो  कुछ  भी  राशि  उड़ौसा  को  आबंटित

 की  गई  उन्होंने  उसका  शत  प्रतिशत  उपयोग  नहीं  किया  है  ।  ऐसा  न  करके  उड़ीसा  सरकार  ने  ही  चूक  की

 है  ।  हसलिए  यह  दायित्व  राज्य  सरकार  का  है  न  कि  केन्द्र  सरकार

 श्री  लोकनाथ  चौघरी  :  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  प्रश्न  को  नहीं  समझे  हैं  ।  नि:सन्देह,  उन्होंने

 राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  उन्होंने  पहले  ही  रिपोर्ट  दे  दी  है  कि  उन्होंने  राशि  का  उपयोग  कर

 लिया  हे  और  गाँवों  को  विद्युतीकृत  घोषित  कर  दिया  हे  ।

 उस  स्थिति  कया  केन्द्रीय  सरकार  जो  कि  गाँवों  के  लिए  राशि  मंजूर  करली  उसका  पता

 लगाया  हे  अथवा  उसका  मुल्यांकन  किया  है  अथवा  मुल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  ऐसी  युक्तित  तय  कौ  है  ओर
 यदि  तो  इस  स्थिति  में  वे  कौनसे  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रहे

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यह  हे  ।  जो  गाँव  कागजों  पर  तो  विद्युतीकृत  घोषित  हो  चुके  हैं  लेकिन  वास्तव  में

 विद्युतौकृत  नहीं  हुए  उस  स्थिति  में  क्‍या  होगा  ?  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  उनको
 अतिरिक्त  अनुदान

 भरी  कक्पनाथ  राय  :  माननीय  अध्यक्ष  विद्युत  एक  संवर्ती  विषय  है  ।  हमें  राज्य  सरकारों  के

 लिए  योजना  परिव्यय  रखना  होगा  ।  राज्य  सरकारों  को  अपनी  रिपोर्ट  देनी  होगी  और  उन  रिपोर्टों  क ेआधार  पर

 हम  उन्हे  धनराशि  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  बुरा  न  माने  तो  में  आपको  बताउँं  ।  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  ।  मान

 लीजिए  इस  तरष्ठ  की  कोई  ब्रात  होती  हे  कि  गाँव  वास्तव  में  विद्वुतीकृत  नहीं  हुए  तो  क्या  आप  राज्य

 सरकारों  के  विरुष्द  कुछ  सुधारात्मक  कार्यवाह्दी  करेंगे  ।

 थी  कत्पनाथ  राय  :  में  मामले  की  जांच  करूंगा  |

 श्री  लृध्धिण  पटेल  :  अध्यक्ष  यह  ग्रामीण  विज्युतीकरण  का  मामला  है  ।  मेंਂ  समझता  हूँ  कि

 इसको  मंत्री  जी  गम्भीरता  से  नहीं  ले  रहे  हें  ।  इस  सदन  के  बहुत  सारे  सदस्यों  ने  इसके  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त
 की  है  कि  प्रामौण  विद्युतीकरण  जो  कागजों  पर  हो  गया  है  और  जो  हकीकत  में  नहीं  हुआ  उसमें  माननीय  मंत्री
 जी  आपने  क्या  स्टेंड  छिया  केन्द्र  सरकार  का  इस  बारे  मेंਂ  क्या  स्टेंड  यह  बात  माननीय  सदस्य  पी
 जानना  चाहते  हैं  और  में  भी  जानना  चाहता  हूँ  ।  वर्ष  1980  में  जो  ग्रामीण  विज्युतौकरण  हुआ  उसमें  7  हजार  गांव

 ऐसे  जिनका  कागजों  पर  विद्युतीकरण  हुआ  लेकिन  हकीकत  उनका  विद्युतीकरण  नहीं

 हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  हे  कि  यह  स्टेट  गवर्नमेंट  से  पृछिए  कि  उन्होंने  ऐसी
 रिपोर्ट  कैसे  दे  दी  ।

 श्री  जृशिण  पटेल  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  हे  ।  7  हजार  गांव  विद्युतीकृत  बताए
 गए  उन  पर  पैसा  खर्च  कर  दिया  लेकिन  वे  विद्युतीकरण  के  अन्तर्गत  नहीं  हैं  ।  वहां  हकीकत  में
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 ९७-5७»  था  ७  ७५५33  नऊ  +.५७५+++++५५५५+3+५++  ३५५३५  >>  ५+++3++मक++क+  ४ काम बिजली नहीं पहुंची हे । राज्य सरकारों को केन्द्र इस काम के लिए पैसा  देती

 बिजली  नहीं  पहुँची  हे  ।  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  इस  काम  के  लिए  पैसा  देती  हे  ।  इसलिए  में  माननीय  मंत्री  जी
 से  जानना  चाहूंगा  कि  जिनकी  सरकार  थी  उस  यानी  1980  मेਂ  जिनकी  सरकार  जिनके  पास  यह  काम

 क्‍या  उनके  खिलाफ  आप  कोई  क्रिमिनल  एफ०आई०आर०  दर्ज

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  मेंਂ  नहीं  समझ्षता  कि  किसी  उत्तर  की  आवश्यकता

 राजध्याट  भाँघ

 "848.  डा०  परशुराम  गंगवार
 rad  | ।  शामपात  सिंह  ।

 :  क्‍या  जल  संप्ाध्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ओ्लेतवा  नदी  पर  राजघाट  बाँध  का  निर्माण  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  संयुक्त  ठह्मम  के  रूप

 किया  जा  रहा  है

 यदि  हाँ  तो  उसकी  ल्ञागत  ओर  ज्ञाभ  में  दोनों  राज्यों  की  कितनी-कितनी  भागीदारी
 और

 केन्द्र  सरकार  का  दोनों  राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  हिस्से  की  देय  राशि  का  घुगतान  करने  के  लिये

 प्रेरित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जत्त  सैश्माधन  मत्नी  विज्याचरण

 (@)  परियोजना  की  लागत  और  लाम  को  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  हारा  अराबर-अबराजर
 ब्रांटा  जाना  हे  ।

 श्रेत॒वा  नदी  ओर्ड  भागीदार  राज्यों  दारा  किए  गए  निश्चियों  के  प्रावधान  सब्दित  परियोजना  की  प्रगती  को  भी

 देखता  है  ।  योजना  आयोग  ने  संबंधित  राज्य  वार्षिक  योजनाओं  में  परियोजना  के  लिए  अक्षग  से  परिव्यय  रखना  भी

 शुरू  कर  दिया  हे  ।

 डा०  परशुराम  गंगवार  :  अध्यक्ष  बेतवा  नदी  बुन्देलखंड  क्षेत्र  की एक  प्रमुख  नदी  है  ।  यदि  इस
 नदी  के  जल  का  भरपूर  उपयोग  किया  जा  सके  तो  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  को  बहुत  ज्यादा  लाभ  होगा  ।  मैं

 म्राननीय  मेत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भ्रेतवा  नदी  पर  राजघाट  बांध  का  निर्माण  कार्य  ठप्प  क्यों  पढ़ा  हुआ  है  ?

 इसके  निर्माण  में  इतनी  अधिक  देरी  के  विशेष  कारण  क्या  बांध  और  उससे  संबंधित  निर्माण  कार्यों  पर

 अनुमानित  ज्ञागत  कितनी  थी  और  क्‍या  अज  इसी  कार्य  पर  अनुमानित  लागत  बढ़  गई  है  ?  यदि  हां  तो कितनी  और

 इस  बांध  का  निर्माण  कार्य  पूर्ण  होने  का  निश्चित  समय  क्या  था  तथा  अब  इस  कार्य  को  पूरा  होने  में

 कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्त्त  :  अध्यक्ष  इस  बांध  के  बनाने  में  प्राइंभ  मेਂ  देर  इसलिए  हुई  कि  इसकी  नींव

 डालने  की  जो  समस्या  थी  उसको  इजीनियर्स  दारा  हल  करने  मेਂ  काफी  समय  क्षगा  ।  अब  ठस  बांध  का  काम  काफी

 अच्छी  तरह  से  शुरू  हो  गया  हे  ।  इसमें  46.8  मीटर  का  ऊंचा  मेसनरी  डेम  बनेगा  ।  उसके  साथ-साथ  562  मीटर  की

 कम्भाई  का एक  और  आर्दन  डेम  बनेगा  जिसकी  लम्भाई  करीब  10.79  किक्तोमीटर  होगी  और  ठसमें  जो  सिंचाई  होने

 वाली  उसकी  सिंचाई  की  योजना  के  अन्तर्गत  |  लाख  9  हजार  हेक्टेयर  उत्सर  प्रवेश  ओर  ।  लाख  16  हजार
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 हैक्टेयर  मध्य  प्रदेश  में  लाभान्वित  होंगे  ।  इसके  साथ-साथ  वहाँ  पर  बिजली  बनाने  का  विद्युत  का  एक  सैयंत्र  स्थापित

 किया  जा  रहा  है  जिसका  काम  भी  टीक  चल  रहा  है  ।  इसके  आरे  में  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  मतभेद  था  ।

 उसके  बारे  में  एक  समझौता  1973  में  हुआ  और  उसके  अन्तर्गत  श्रेतवा  रिवर  बोर्ड  एक्ट  इस  सदन  के  ढारा  पारित

 किया  गया  और  एक  कंट्रोल  जोर्ड  का  गठन  किया  गया  ।  इस  कंट्रोल  ब्रोर्ड  के  अध्यक्ष  जल  संसाधन  मंत्री  हैंਂ  ।  उसमें

 विभिन्‍न  केन्द्र  के  मंत्री  और  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  और  मंत्रीगण  हैं  इसका  मुख्यालय  झांसी  मेंਂ  हे  ।  इसके  साथ-साथ  अभी

 जो  स्थिति  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  75  प्रतिशत  मेसनरी  डैम  का  काम  पूरा  हो  चुका  है  ।  इसके  जो

 फैबरीकेशन  रेडियल  क्रेस्ट  गेटस  वह  भी  बन  चुके  हैं  ।  जो  डैम  बनने  का  मैंने  आपको  उसमें  98  प्रतिशत
 अर्दन  ढेम  भी  बन  चुका  है  ।  पावर  हाउस  का  काम  शुरू  है  ।  इसमें  जो  नहरें  बनानी  हैं  वे  नहरें  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य

 प्रदेश  की  सरकारें  बना  रही  हे  जिसका  बेतवा  कंटोएत  मोर्द  से कोई  अर्थ  नहीं  है  ।  हम  लोग  केवल  उन  नहरों  की  प्रगति

 के  ऊपर  निगाह  रखते  हैं  ओर  समय-समय  पर  जैसी  सहायता  की  आवश्यकता  होती  है  वह  सहायता

 उनको  देते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  इसकी  लागत  जाननी  चाही  अभी  जो  इसकी  लागत  लगायी  गई  है  वह  214  करोड़
 रुपये  है  ।  जब  इस  योजना  का  प्रारंभ  किया  गया  था  तब  हुसकी  लागत  123.22  करोढ़  रुपये  लगाई  गई  थी  ।  अभी

 तक  इसमें  जो  खर्च  दुआ  है  वह  मात्र  1992  तक  लगभग  155  करोड़  रुपये  हो  चुका  है  ।  इसमेਂ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 91  करोड़  57  लाख  रुपये  दिए  हैं  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  65  करोड़  44  लाख  रुपये  दिए  ।  हम  लोग  चाहते  हैं

 कि  कम  से  कम  यह  परियोजना  1995  तक  पूरी  हो  जाए  ।  और  उसके  लिये  जो-जो  पैसा  मध्य  प्रदेश  या  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  मित्तना  चाहिये  वह  ठीक  से  नहीं  मित्त  पा  रहा  है  ।  हम  पीछे  लग  करे  उनसे  पैसा  दोते  जा  रहे  ।  पर

 अभी  भी  उसमेਂ  कुछ  थोड़ी  सी  कमी  हम  लोगों  को  महसूस  हो  रही  है  ।  यद्यपि  दोनों  राज्य  सरकारों  ने  वादा  किया  हे

 कि  उनका  जो  भाग  खर्च  का  वह  उसमेਂ  देते  रहेंगे  जिससे  कि  पैसा  मिज्ष  सके  ।  इसमे  अभी  की  जो  स्थिति  है  वह

 यह  है  कि  1990-91  मेंਂ  6  करोड़  रुपये  हनको  देना  था  ।  1991-92  में  मध्य  प्रदेश  ने  अपनी  तरफ  से  2.25  करोड़
 रुपये  दे  दिया  है  और  अपनी  तरफ  से  जो  खर्चा  करना  था  उसमें  से  3.62  करोड़  रुपये  दे  दिया  हे  ।  उत्तर  प्रदेष्ठ

 सरकार  ने  हसमें  कुछ  भी  पैसा  नहीं  दिया  हे  ।  हम  इस  बात  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  वह  इसका  पैसा  दें  ।  इस  तरह

 से  मैने  आपके  सामने  जो  विवरण  दिया  वह  काफी  लम्बा  विवरण  केनाल  आदि  का  है  ।  अगर  माननीय  सदस्य  और

 कोई  विवरण  याहें  तो  उनके  आने  पर  वह  में  उन्हें  दे  सकता  हूँ  ।

 भरी  परशुराम  गंगवाद  :  अध्यक्ष  इस  परियोजना  में  जिन  परिवारों  की  जमीन  ली  गई  ठसमेंਂ

 ,  कुल  कितने  परिवार  प्रभावित  हुए  कितनों  को  मुआवजा  दिया  गया  और  कितने  बाकी  रहे  और  इन  सबको

 ,  मुआवजे  की  रकम  कब  तक  अदा  कर  दी  जायेगी  ?

 श्री  विद्याचरण  शुकसत  :  अध्यक्ष  इसमें  मध्य  प्रदेश  के  35  गांव  प्रभावित  हुए  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  के

 49  गांव  ।  इसमेंਂ  से  जो  गांव  पूरी  तरष्ट  से  दब  में  आ  रहे  ठसमेंਂ  मध्य  प्रदेश  के  13  गांव  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  के  17
 गांव  हैं  ।  जो  हेक्टेयर  हलाका  डूब  में  आयेगा  उसमें  11779  डेक्टयर  आयेगा  मध्य  प्रदेश  मेंਂ  और  12792  हेक्टेयर

 उत्तर  प्रदेश  में  ।  से  सरकारी  जमीन  छोड़कर  जो  निजी  जमीन  प्रभावित  हो  रही  उसकी  मात्रा  12599
 हेक्टेयर  है  और  1991  के  अल  तक  जो  हमने  जमीन  का  अधिग्रहण  किया  है  वह  8758  हेक्टेयर  है  ।  1992-1993-
 1994  के  लिये  जो  हमेਂ  भूमि  का  अधिग्रहण  करना  है  ठसमें  1992  में  हम  लोगों  ने  337  हेक्टेयर  अधिग्रहण  करना
 1992-93  1100  और  1993-94  में  2004  हेक्टेयर  अधिग्रहण  करना  हे  ।  इसमें  करीब  8354  परिवार  इसके
 प्रभाव  क्षेत्र  मेंਂ  आते  हेंਂ  और  इसमेंਂ  से  6456  परिवारों  को  मुआवजा  दे  दिया  है  ।  जहां  तक  पुनर्वास  की  योजना  का

 *  सवाल  1991-92  और  1992-93  मेंਂ  हम  लोग  जल्दी  से  जल्दी  जमीन  का  अधिग्रहण  करके  इनको  मुआवजा  देने  की
 :  तैयारी  कर  रहे  है  ।
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 श्री  राम  पात  सिंह  :  अध्यक्ष  उत्सर  प्रदेश  का  बुंदेताखंड  क्षेत्र  सृखा  प्रभावित  रहता  है  ओर  यहां
 निरंतर  पानी  की  कमी  रहती  है  ।  कई  जगहों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  रडती  सिंचाई  की  समस्या  रहती  है  ।  यह
 योजना  1973  से  चालू  हे  और  1992  तक  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  यह  योजना  जो  इतने  दिनों  तक  पड़ी  रही  इसके  *

 लिये  कोई  जिम्मेदार  है  या  नहीं  ?  1995  तक  इसके  पूरा  होने  की  बात  है  लेकिन  कोई  पक्की  नात  नहींਂ  हो  रही  है  ।  दो

 प्रदेशों  मेंਂ  जहां  भी  ऐसा  झगड़ा  होता  वहां  केन्द्रीय  जल  आयोग  इसका  निर्धारण  करता  हे  और  उसी  की  जिम्मेदारी
 रहती  है  कि  इसको  ठीक-ठाक  कराया  हसके  लिये  मंत्री  जी  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  यह  समय
 पर  पूरी  हो  जाये  ।  दूसरा  पार्ट  मेरे  प्रश्न  का  यह  है  कि  इसमें  कितनी  दोनों  प्रदेशों  में  नहरें  बन  चुकी  हैਂ  और  ठसकी

 त्म्भाई  क्‍या

 प्री  दिल्यायरता  शुत्त्त  :  अध्यक्ष  जहां  शक  जिम्मेदारी  का  सवात्त  यड  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की

 होती  हे  ।  जिम्मेदारी  का  बंटवारा  करने  के  लिये  और  जिम्मेदारी  को  पूर्ण  रूप  प्रभावशाली  दंग  से  लागू  करने  के

 लिए  हमने  बेतवा  नियंत्रण  बोर्ड  का  निर्माण  किया  है  ।  इसके  अन्तर्गत  हम  लोग  बैठ  कर  विभिन्‍न  प्रकार  की
 कठिनाहयां  उनको  हम  लोग  समय-समय  पर  निपटाते  रहते  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  जो  नहरोंਂ  को  अभी  तक  अनाने
 की  प्रगति  हुई  उसमेਂ  कशीक्-करीब  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  मेਂ  अराभर  की  प्रगति  की  गई  है  ।  नहरों

 की  जो  प्रगति  उसको  में  संतोषप्रद  नहीं  मानता  हूँ  ।  हम  लोगों  ने  इस  बात  के  लिए  प्रयास  किया  है  कि  नहरोंਂ  को

 बनाने  मेंਂ  दोनों  तरफ  से  प्रगति  और  ज़्यादा  बढ़े  ।  इसके  आंकड़ें  में  आपको  अभी  दे  सकता  आज  उत्तर  प्रदेश  में

 क्ैनाल  बनाने  मेंਂ  जो  क्ञागत  वह  126.44  करोड़  रुपए  की  है  और  उसमें  से  अभी  तक  1991  तक  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  35.36  करोड़  रुपए  खर्च  किए  ।  इसके  साथ-साथ  1991-92  के  लिए  आठ  करोड़  रुपए  का  इसमें
 प्रावधान  किया  गया  था  और  अभी  इस  आठवीਂ  पंच  वर्षीय  योजना  में  उल्तर  प्रदेश  सरकार  ने  70  करोड़  रूपए  चर्च

 करके  हसको  आगे  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  जैसा  मेने  मध्य  प्रदेश  मेਂ  भी  नहरों  को  अनाने  में  जो  ज्ञागत  _
 वह  287.38  करोड़  रुपए  आएगी  और  1991  के  अत  तक  35.95  करोड़  रूपए  खर्च  हो  चुके  हैं  ।  अभी  हम  लोग

 हिसाअ  क्गा  रहे  उसके  हिसाब  से  अभी-अभी  जो  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  हुआ  उसमेंਂ  अन्दाज  है  कि  करीब  16

 करोड़  रूपया  खर्च  हुआ  होगा  ।  राज्य  मध्य  ने  इस  बात  का  प्रयास  किया  है  कि  आठवीं  पंच  वर्षीय

 योजना  में  इन  नहरोंਂ  को  पूरा  करने  में  दो  सौ  करोड़  रुपए  लगायें  ओर  1992-93  में  16  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का

 प्रस्ताव  कर  रहे  हैं  ।

 इंदिरा  गांधी  नेशनल  फ्लाईंग  अकादमी

 *850.  श्री  मदन  लाल  खुराना
 |

 :  क्‍या  नागर  विमानस  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  जीवन  शर्मा

 कृषा  करेंगे  कि

 ..  गांघी  फ्काइंग  अकादमी  प्रक्रिया  क्या  .

 इसमें  अब  कितने  प्राठयक्रम  -चक्मए:गए  वां  से  अन्न  तक  पाठयक्रमबार  कितने

 कैडवेट  ..  ब्रोक़र...लिकाल  :  चुके  पेज  कैप  एप 7
 ५  का  हू

 “7;  क्या  पाठ्यक्रम  के  अन्लाये

 गधों  यदि  तो  इसके  क्यों  कोरण  हैं  और  ईस  संबंध  में  क्यो  कदम  उंठोएँ  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 पिचोर  हैं

 १ 2 हक व डद मे डा | । आई न
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 श्र
 नागर  विम्नामस  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एच०  :  से

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  गया  हे  ।

 विवरण

 प्रवेश  संबंधी  कार्यविधि  में  प्रवेश  परीक्षा  सम्मिलित  जो  क्िखित  और  मौखिक  दोनों  रूप  से  पी

 जाती  जिसके  पश्चात  उम्मीदवारों  की  चिकित्सा  जांच  की  जाती

 फिक्स्ड  विंग  विमानों  के  लिए  छः  पाठ्यक्रम  और  रोटेरी  विग  विमानों  के  लिए  दो  पाठयक्रम  पूरे
 कर  किये  गये  उन  विमानचालकों  की  पाठ्यक्रमवार  संख्या  नीचे  दी  गयी  हे  जिन्होंने  इसे
 उत्सीर्ण  कर  लिया

 पहला  पाठ्यक्रम  19

 वूसरा  पाठ्यक्रम  20

 तीसरा  पाठ्यक्रम  23

 चौथा  पाठ्यक्रम  (2  3
 पांचवां  पाठ्यक्रम  (2  32

 छठा  पाठ्यक्रम  (2?  37

 पहला  पाठ्यक्रम  10

 दूसरा  पाठ्यक्रम  9

 सातवां  और  आठवां  पाठ्यक्रम  अभी  चज्ञ  रहा  हे  ।

 और  फिक्स्ड  विग  विमान  के  मामले  में  दूसरा  और  तीसरा  पाठ्यक्रम  निष्चिचत

 अवधि  के  दौरान  पूरा  कर  लिया  गया  था  ।  अधिक  संख्या  में  प्रशिक्षुओं  के  आ  जाने  के  पांचवें

 और  छठे  पाठ्यक्रम  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  अब  निर्णय  लिया  गाया  है  कि  प्रत्येक  पाठ्यक्रम  के  लिए

 प्रशिक्षुओं  की  संख्या  20  तक  सीमित  कर  दी  जाये  जिससे  पाठ्यक्रम  को  समय  पर  पूरा  किया

 जा  सके  ।

 जहां  तक  हेल्ीकाप्टर  विमान-चालकों  के  प्रशिक्षण  का  संबंध  दूसरे  पाठ्यक्रम  मेंਂ  ष्यवधान  आ  गया  था

 और  हसे  समय  पर  इसलिए  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  था  क्योंकि  अतिरिक्त  पुर्जों  की  अनुपलब्धता  के  कारण

 हेलीकाप्टर  को  प्राउंड  कर  देना  पड़ा  था  ।  हेलीकाप्टर  के  सेवा  योग्य  हो  जाने  के  बाद  पाठ्यक्रम  को  पूरा  कर

 लिया

 झी  मदन  लाल  तध्यक्षा  मंत्री  जी  ने  जषाब  में  कहा  दूसरा  व  तीसरा

 पाठ्यक्रम  तो  पूरा  कर  दिया  गया  लेकिन  पांचवां  और  छठा  पाठ्यक्रम  पूरा  नहीं  कर  क्योंकि

 ट्रेनीज  की  जो  आपका  टार्गेट  उससे  ज्यादा  हो  गई  ।  आपने  कहा  है  कि  संक्िया  बीस  कर  दी

 ताकि  पाठ्यक्रम  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  में  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  जो  ज्यादा  ज्षिण  उसके  किए
 कौन  जिम्मेदार  हे  ?  अगर  आपने  फिक्स  भीस  से  ज्यादा  नहीं  तो  क्या  कारण  है  कि  33,  34,  35

 टेनीज़  लिए  गए  ओर  कोर्स  पूरा  महींਂ  किया  जा  रहा  है  ?  में  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  उसके  लिए  ज़िम्मेदार
 कौन  हैं  और  जो  लोग  बैठ  गए  हैं  या  जिनका  पाठ्यक्रम  पूरा  नहीं  हो  पाया  उनकी  टेनिंग  को आप  कथ  तक

 पूरा  करवा
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 झी  एम्न०  ओ०  एच०  फारूक  :  यह  राष्ट्रीय  वाहकोਂ  द्वारा  परियोजित  विमान-चालक  परियोजना
 की  बढ़ी  हुई  आवश्यकताओं  के  कारण  हैं  ।  छठे  और  सातवें  पाठ्यक्रमों  में  उम्मीदवारों  की  संख्या

 को  बढ़ाकर  31,  32,  37  और  40  कर  दिया  गया  ।  जब  कि  पहलों  प्रति  पाठ्यक्रम  यह  संख्या  20  थी  ।  विमानों

 की  अनुपक्तष्घता  के  उपर्युक्त  पाठ्यक्रमों  को  समय  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  थह  प्रमुख  कारण

 था  ।  विदेशी  वस्तुओं  की  अनुपत्तब्धता  के  कारण  अतिरिक्त  विमान  खरीदे  नहीं  जा  सके  ।  उपलब्ध  प्रशिक्षकों
 की  संख्या  मी  बहुत  सीमित  हे  ।  अब  हम  इंडियन  एयरलाइनस  से  प्रतिनियुक्ति  पर  आस्थायी  प्रशिक्षकों  को

 नियुक्त  कर  रहे  हैं  ।  जिसके  हम  इन  पाठयक़मों  को  पूरा  कर  लेने  की  स्थिति

 में  होंगे  ।

 क्री  मदन  लाल  अध्यक्ष  मेने  प्रश्न  पुछा  आपने  संख्या  फिक्स  की  कि  बीस  से

 ज़्यादा  नहीं  लेंगे  ओर  31  से  ज़्यादा  टेनीज  तो  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  हे  कि  नेशनल  केरियर  की  डिमांड  पर  किया

 झी  सदन  साल  मेरा  दूसरा  हसका  हिस्सा  यह  हे  कि  जो  आपने  कह्ठा  हेलीकाप्टर्स  का  ट्रेनिंग
 इसलिए  बन्द  कर  दिया  इससे  ज्यादा  शर्म  की  और  क्‍या  आत  हो  सकती  हे  कि  हेलीकाप्टर  के  पूर्जे  नहीं
 मिल  रहे  हैं  हसलिए  ट्रेनिंग  बन्द  कर  दी  गई  ।  स्पेयर  पार्ट्स  नहीं  मित्त  पा  रहे  इसलिए  ट्रेनिंग  बंद  कर  दी

 गई  ।  अध्यक्ष  में  जानना  चाहता  हू  कि  ऐसे  वे  कौनसे  स्पेयर  थार्ट्स  हें  या जिस  समय  आपने  यह  कोर्स  शुरू
 किया  क्‍या  ठस  समय  आपको  पता  नहीं  था  कि  ये  स्पेयर  पार्ट्स  तो  इन  सबका  जिम्मेदार  कौन  हे  ?  में
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  अन्दर  केवल  पुर्जे  कम  हें  इसलिए  हसके  अन्दर  और  भी  बहुत  सी
 अनियमितताएं  हुई  जिसके  कारण  आपको  यह  कोर्स  बंद  करना  क्‍या  आप  हसकी  जांच
 करवाएंगे  ?

 भरी  एम०  ओ०  एच  फारूक  :  यह  सच  है  कि  हेलीकाप्टर  का  प्रशिक्षण  बंद  कर  दिया  गया  था

 क्योंकि  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  हे  कि  फालतृ  पुर्जे  मिलने  में  कुछ  कठिनाई  थी  ।  हमें  वर्ष  1991  में

 फालतू  पुर्जे  मिल  गए  थे  ।  दो  हेलीकाप्टर  थे  ।  जिसमें  से  एक  हेलीकाप्टर  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  था  ।  और

 दूसरा  पुर्जों  की  अनुपक्तब्धता  के  कारण  ब्रेकार  स््रड़ा  में  आपसे  सष्ठमत  हूँ  और  हम  देखेंगे  कि  इस
 इेलीकाप्टर  प्रशिक्षण  को  चालू  किया  जाए  और  यह  आने  वाले  समय  में  किया  जा  सकता

 है  ।

 ली  मदन  क्षाल  छुराना  :  अध्यक्ष  मेंने  जाँच  के  लिए  पूछा  है  क्योकि  बच्चों  को  ट्रेनिंग  के  लिए  भर्ती

 कर  दिया  गया  और  उनके  साल  ब्रेकार  हो  रहे  क्‍या  इसमें  और  मी  अनियमितताएं  हैं  और

 आप  उनकी  जाँच  करवाएंगे  ?
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 झी  एम०  ओ०  एच०  फाकृक  :  यददि  माननीय  सदस्य  अनियमितताओं  के  बारे  में  मुझे  शिखते
 तो  हम  उनकी  जाँच  करने  के  लिए  तैयार

 झी  मदन  लाल  आपके  पास  सअ  चीजें  आई  हुई  हें  ।

 झी  मुमताज  में  माननीय  मंत्रीजी  से  प्रशिक्षुओं  की  रोजगार  सम्मावना  के  बारे  मेंਂ  जानना

 चाहुंगा  ओर  क्‍या  इन  सब  प्रशिक्षुओं  को  प्रशिक्षण  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  काम  पर  लगा  लिया

 जाएगा  अथवा  नहीं  ?

 अध्यक्ष  भई  वे  कम  पढ़  रहे  हैं  एम्प्तायमेंट  पोटेशल  की  क्‍या  बात  है  ।

 mn

 भी  शाम  कापसे  :  वास्तव  तीसरे  पाठ्यक्रम  से  अधिक  विद्यार्थी  लेने  आरम्भ  किए  गए  थे  ।  आपने

 तीसरे  पाठ्यक्रम  23  विद्यार्थियों  को  प्रवेश  दिया  था  |  यह  संख्या  पांचवे  और  छठे

 पाठ्यक्रम  में  बढ़ती  चली  गई  ।  में  जानना  चाहूँगा  कि  अधिक  विद्यार्थियों  को  प्रवेश  देने  तथा  उसके  कारण

 समस्याएं  उत्पन्न  होने  पर  विद्यार्थियों  का कितना  समय  नष्ट  हुआ  था  ?  में  जानना  चाहूगा  कि  कितने  विद्यार्थियों

 को  कितने  दिन  बेकार  करने  पड़े  और  कब्र  उन्होंने  अपना  पाठ्यक्रम  पूरा  कर  जिया  था  ।  दूसरे  हेकीकाप्टर

 पाठ्यक्रम  के  संबंध  मेंਂ  सभी  विद्यार्थियों  के  दिन  बेकार  हो  गए  हैं  |  आप  कथ  से  यह  पाठ्यक्रम
 आरम्म  कर  रहे  हैं  ?  हेलीकाप्टरोंਂ  की  अनुपलब्धता  के  कारण  आप  इसे  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  मेरा

 प्रशभ  है  कि  उस  पाठ्यक्रम  में  विद्यार्थियों  का  कितना  समय  श्रेकार  हो  गया

 अध्यक्ष  क्‍या  आपके  पारा  बेकार  गए  दिनों  का  ब्यौरा

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  मेरे  पास  ब्यौरा  नहीं  हे  ।  में  माननीय  सदस्य  के  पास  ब्यौरा

 भेज  दूंगा  ।
 गान्धवार  विद्युत  परियोजना

 १853.  ही  जा  फर्नान्‍नडीज

 झी  अनिल  बसु

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  प्रस्तावित  615  मेगावाट  गान्धार  कम्बाइंड  साईकिल  गैस  टर्बाइन  प्रोजेक्ट  हेतु
 ठेका  देने  के  सम्बन्ध  में  8  1992  के  नई  दिल्ली  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 }
 :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  झोत  मंत्री  यंह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 (")  भारत  हेवी  हइलेक्टिकत्स  लिमिटेड  के  ब्रजाय  विदेशी  कम्पनी  को  ठेका  दिए  जाने  के

 क्या  कारण
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 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छ्ोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्यनाथ  :

 से  विवरण  सभा  पटल  पंर  रखा  जाता

 विवरण

 और  हां  ।  कथित  समाचार  के  माध्यम  से  ऐसा  आभास  दिए  जाने  का  प्रयास  किया  गया
 है  कि  ठेका  दिए  जाने  में  अनावश्यक  जरदबाजी  की  गई  आसिया  ब्लाउन  बोवेरी  बी०  गैस  टर्बाइनों
 का  चयन  किए  जाने  में  अपेक्षित  सावधानी  नहीं  बरती  गई  हे  ओर  गैस  की  कमी  के  कारण  विद्युत  संयंत्र  को  चालू
 करने  की  तारीख  से  एक  वर्ष  तक  के  लिए  भी  प्रचात्षित  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  कथित  समाचार  में  निर्दिष्ट

 पहलू  तथ्योਂ  पर  आधारित  नहीं  थे  ओर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  टी०  पी०  ढारा  विशिष्ट  प्रेस

 सम्मेलनों  मेंਂ  प्रचार  माध्यमों  को  इन  मामलों  के  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  की  जा  चुकी  है  तथा  बाद  में  उक्त
 स्पष्टीकरण  प्रचार  माध्यमों  प्रकाशित  भी  किए  गए

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के  मुख्य  संयंत्र  उपस्कर  पैकेज  हेतु  के  लिए
 आमंत्रणਂ  सम्बन्धी  विज्ञापन  के  उत्तर  में  भारत  हेवी  इतैक्टिकल्स  लिमिटेड  दारा  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 नहीं  किया  गया  जबकि  थे  इसके  लिए  पात्र  थे  ।  चुंकि  सभी  प्राप्त  विदेशी  कम्पनियों  से  प्राप्त  हुए

 भेल  को  ठेका  दिए  जाने/न  दिए  जाने  सम्बन्धी  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  जापान  की  मैसर्स

 निस्सो-हवाई  कारपोरेशन  के  नेतृत्व  वाले  ध्यापारसंघ  में  भेल  एक  भागीदार  के  रूप  में  सम्मित्तित  था  परन्तु
 उक्त  ष्यापारसंघ  को  ठेका  इसलिए  नहीं  दिया  जा  सका  क्योंकि  उनके  हारा  प्रस्तुत  बोली  को  पर्याप्त  रूप  से

 निम्नतम  मृल्यांकित  बोली  नहीं  पाया  गया

 भरी  जा  फर्नान्‍नडीज  :  अध्यक्ष  मैने  मंत्री  जी  के  बयान  को  पढ़  लिया  है  लेकिन  इस  योजना  को

 लेकर  जो  बहस  पिछले  कई  दिनों  से  देश  मेंਂ  चली  है  उसमें  से  किसी  भी  प्रश्न  का  उत्तर  आपके  बयान  में  हमको

 नहीं  मिल  रहा  हे  ।  अध्यक्ष  समय  का  अभाव  हे  इसलिए  मैं  दो  ठोस  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  मेरा  पहला

 प्रशन॒यह  है  कि  क्‍या  यह  सही  नहीं  हे  कि  उद्योग  मंत्रालय  की  ओर  से  आपके  मंत्रालय  को  एक  लिखित

 मेमोरेंडम  आया  था  जिसमें  इस  सारे  काम  को  जिस  कम्पनी  के  हाथ  मेਂ  आपने  अभी  सौंप  विया  है  उसको  न  देते

 हुए  थी०  एच०  ई०  एल०  को  केन्द्र  बिन्दु  बनाकर  इस  कांट्रेक्ट  को  देने  का  प्रस्ताव

 झी  कल्पनाथ  शाय  :  अध्यक्ष  जो  गांधार  प्रोजेक्ट  है  वह  ओ०  ई०  सी०  एफ०  फंडिंग  के  ऊपर

 आधारित  है  ।  ओ०  ई०  सी०  एफ»  के  रूलज़  के  अनुकूल  ही  टेंडर  होते  हैं  ।  1990  मेंਂ  ओ०  ई०  सी०  एफ०

 फंडिंग  इस  प्रोजेक्ट  के  त्तिए  फिर  1991  में  मिली  ।  उसका  1991  में  जिड़  किया  फिर  1992  में

 उसको  रिश्रविड  किया  ,

 थी  जार  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  मेरा  प्श्म  बहुत  सीमित  हे  ।  इन  सब  चीजों  की  जानकारी  सबको

 है  ।  इस  पर  बहुत  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  मंत्री  जी  ने  अर्भा  जो  बात  कही  में  इसी  को  चुनौती  दे  रहा  हूं  ।  मेरे  पास

 यहां  पर  एन्‍्गीव्णी०  के  उच्यक्ष  का  पत्र  जिसमें  वे  कहते

 यह  सुबसे  बढ़ी  एक  ऐसी  रूपया  घटक  वालौ  परियोजना  जो  हम  भारत  में  पाने  में

 सफल्त  हुए
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 करोड़  रुपये  का  इसका  रूपी  कंपोनेंट  जो  ए०बी०मी०  को  मित्रा  है  ।  उस  कम्पनी  के  अध्यक्ष  का
 पत्र  है  और  आप  कह  रहे  हैं  कि  विदेशी  पैसे  पर  यह  प्रोजेक्ट  हो  रहा  हे  ।

 श्री  कत्पनाथ  शाय  :  अध्यक्ष  मेने  आपसे  निवेदन  किया  था  कि  जो  लोएस्ट  टैंडर  डोगा  उसी
 पर  कंट्रैक्ट  ओ०ई०सी०एफ०  के  अनुकृज्  ।  जहां  तक  बी०एच०ई०एल»  का  सवाल  है  उसको  हम
 प्राथमिकता  देते  हैं  यदि  उसकी  कोटेशन  सबसे  लोएस्ट  होगी  ।  औ०एच०ई०एल०  को  प्राथमिकता  देना  हमारी
 सरकार  का  कर्तव्य

 झ  जार्ज  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  कुछ  और  है  और  इनका  उत्तर  कुछ  दूसरा  है  ।  अगर
 पह  प्रन  नहीं  आया  होता  तो  अच्छा  था  ।  क्योकि  इस  प्रकार  अधूरा  इनका  उत्तर  न  आता  ।  आप
 इस  पर  कोई  उपाय  निकालिए  ।  इस  पर  आधे  घण्टे  की  शरह्स  कराहये  .

 ही  कक्पनाथ  जो  सवाल  पृष्ठा  उसका  उत्तर  मैंने  दे  दिया  है  कि  लोएस्ट
 कोटेशन  नहीं  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  |

 प्रश्नों  के  लिखिल  उतल्सर

 ।
 विदेशों  को  सीधे  टेलीफोन  करने  की  श्रृत्िधा

 9342.  कुमारी  उम्ता  क्या  सझोखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  किन-किन  देशों  को  सीधे  टेलीफोन  करने  की  सुविधा  उपत्षब्ध

 कया  कुछ  ओर  देशों  को  सीधे  टेज्ञीफोन  कश्ने  की  झुविधा  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 हाचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  इस  समय  226  देशों  के  लिए  सीधे

 डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  झुविधा  उपलब्ध  हे  ।  उन  देशों  के  नाम  संत्ग्ग  विवरण  में

 दिये  गए  हैं  ।

 और  यह  सेवा  चार  अन्य  देशों  अर्थात  दिआ  रिआ  गार्जिया  तथा

 टोकेलन  दीप  समृह्ठ  के  लिए  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  ह ैओर  इस  सेवा  का  विस्तार  इन  स्थानों  के  लकनीकी

 पष्टि  से  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  तैयार  हो  जाने  पर  कर  दिया  जाएगा  ।  फिलहाल  हसके  लिए  कोई  विशिष्ट

 समय  अवधि  नहीं  नियत  की  जा  सकती  ।

 न
 सम
 -
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 विवरण

 आई  एस  डी  देशों  को  सूची

 4  1992

 देश  का  कोड  की  तारीख क्रम  सं०  देश

 एम  ०एम०्ही०डी०वाई०वा०ई०

 2  3  4

 1.  अलास्‍्का  1-809  11/20/87

 2.  अलबेनिया  355  11/20/87

 3.  अल्जीरिया  213  09/25/87

 4.  अआण्होरा  33628  03/12/88
 5...  गोला  244  03/12/88

 6.  अंगुइल्ला  1-809  11/20/87

 7.  अटीगुआ  1-809  11/20/87

 8,  अर्जनटिना  54  11/20/87

 9,  अरितरा  297  09/25/87

 10.  ऐसेन्सेन  दीपसमृद  247  09/25/87

 1.  आस्ट्रेलिया  61  (64/01/83

 12...  आह्टिया  43  01/09/86

 3.  अजोरस  351  08/14/87

 14.  बहमास  1-809  11/20/87

 15...  बहरीन  873  01/14/87

 16...  अंगलादेश  880  08/14/87

 17...  बरबाडढोस  1-809  11/20/87

 18...  बेल्जियम  32  02/25/86

 19...  बल्ीज  $01  11/20/87

 20...  बनीन  229  11/20/87

 21...  घेरमुढ़ा  1-309  11/20/87

 22...  भूटान  ओ  975  07/27/89

 23...  बोलिविया  591  11/20/87

 24...  ओेस्सवाना  267  06/25/87

 25...  ब्लाजील  55  11/20/87

 26...  बूनी  673  08/14/87

 27...  बह्रारिया  359  08/14/87

 28...  बक्षिनों  फासो  226  08/14/87

 29...  मर्मा  95  03/12/88

 घर

 है
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 30.  बुसण्डी  257  03/12/88

 31...  केमझून  237  03/25/87

 32...  कनाहा  1  11/20/87

 33...  कनारी  द्वीप  समूह  34  03/12/88

 34...  केपवर्ड  238  01/26/91

 35,  क्ेमान  हीप  समुद्र  1-809  11/20/87

 36.  सेट्ल  अफरीकन  रिप०  236  11/20/87

 37.  चाढ  रिपब्लिक  235  12/30/87

 38...  चीली  56  11/20/87

 39...  चीन  85  17/20/88

 40,  क़िसमस  द्वीप  समृह  672  11/20/87

 41.  कोकोस  ढीप  समृह  672  01/26/91

 42...  कोलम्बिया  57  11/20/87

 43...  कांगो  पीपल्स  रिप०  242  12/30/87

 44,  कृक  दीप  समृदह  682  03/12/88

 45...  कोस्‍्टा  रिका  506  11/20/87

 46...  क्यूबा  53  11/20/87

 47...  साईप्रस  357  09/14/87

 48.  बकोस्लोवाकिया  42  09/25/87

 49...  ढेनमार्क  45  05/21/87

 50...  जीबुटी  253  09/25/87

 51.  होमिनिकन  दीप  समृह  1-809  11/20/87

 52.  डोमिनिकन  रिपब्लिक  1-809  11/20/87

 53...  हकक्‍्वाढोर  593  12/30/87

 54...  मिस्त्र  20  09/25/87

 55,  रिपब्लिक  आफ  एलसल्यवाडोर  503  01/26/91

 56,  ईक्वेटोरियकगिनी  240  01/25/91

 57...  हथोपिया  251  09/25/87

 58...  फाल्क  कैण्ड  दीप  समृदह  500  12/30/87

 59...  फैरो  द्वीप  समृहहद  298  01/26/91

 60...  फिजी  679  08/14/87

 61...  फिनकैण्ड  358  05/21/87

 62...  फ्रांस  33  03/28/84

 63...  फ़ैंकगुयाना  594  01/26/91
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 64...  फ़ैनेक  फौलिन्सिया  689  03/14/91

 65.  गोन  241  09/25/87

 66,  जाम्लिया  220  09/25/87

 67.  पूर्वी  जर्मनी  जी  डी  आर  37  08/14/87.

 68...  पश्चिमी  जर्मनी  एफ  आर  जी  49  04/28/86

 69,  छाना  233  09/25/87

 70...  जिश्नाल्टर  350  09/25/87

 30  08/14/87

 72...  प्रीनलैण्ड  299  01/26/91
 73.  पग्रेनाड़ा  1-809  11/20/87

 74...  गुआडेलोप  590  11/20/87

 75...  गुआम  671  11/20/87

 76...  गुआटेमाला  502
 ह

 11/20/87

 77...  रिपब्लिक  आफ  गिनी  बिसाड़  245  01/26/91

 78...  तिनी  रिपष्लिक  224  01/26/91

 79...  गुयाना  592  09/25/87

 80...  ह्ाटी  509  12/30/87

 81.  हवाई  1-808  11/20/87

 82...  होण्वूरस  504  11/20/87

 83...  हांगकांग  852  10/02/83

 84...  हंगेरी  36  08/14/87
 85...  आईस  कैण्ड  354  08/14/87

 86...  इण्डोनेशिया  62  08/14/87

 87...  ईरान  98  12/30/87
 88...  ईराक  964  12/30/87
 89...  आयरलैण्ड  353  09/25/87

 90...  इटली  39  12/17/85

 91.  आवरी  कोस्ट  225  11/20/87

 92,  जमाइका  1-809  11/20/87

 93.  जपान  81  05/01/84

 94...  जोरहन  962  08/14/87

 95...  केन्या  254  03/25/87

 96...  किरिवटी  685  03/12/88

 97...  कोरिया  प्रीढ़ीआर  850  01/26/91
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 98...  कुबेत  965  08/14/87

 99,  लाओ  पीढीआर  856  01/26/91

 100...  लेबनान  961  11/20/87

 101.  .  लेखोटो  266  11/20/87

 102.  लाइबेरिया  232  09/25/87

 103.  लीबिया  218  11/20/87

 104.  लिचटेनसटीन  41  01/26/91

 105.  क्ञक्समबर्ग  352  08/14/87

 106...  मकाओ  853  08/14/87

 107...  मत्लगाजी  261  09/25/87

 108...  मल्तावी  265  09/25/87

 109...  मलेशिया  60  01/09/86

 110...  माल्दीव  960  11/20/87

 111...  मात्ती  233  09/25/87

 112...  माल्टा  356  08/14/87

 113.  मरीना  ढहीप  समृह  670  01/26/91

 114.  मारशल  टहीप  समृष्  692  11/20/87

 115.  मारटीनिक  596  11/20/87

 116.  मौरिटेनिया  222  03/14/81

 117,  मारिशस  230  03/12/88

 118.  मायोट  269  03/14/91

 119.  मेडेरिया  351  08/14/87

 120.  मैक्सिको  52  11/20/87

 121.  माइक्रोनोक्टिया  691  11/20/87

 122.  मोनाको  33  03/12/88

 123.  मैगोलिया  976  03/14/91

 124.  मॉटसेरट  1-809  11/20/87

 125.  मोरक्‍्को  212  09/25/87

 126.  मोजाम्बिक  258  12/30/87

 127.  नामिबीया  264  12/30/87

 128.  नाउछ  674  08/14/87

 129.  नेपाकज्ष  ओ  977  08/14/87

 130.  नीदरलैंढ  31  02/25/86

 31.  नीदरलैंड  एंटीलेस  599  08/14/87
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 139.

 140.

 143.

 144.

 150.

 152.

 162.

 163.

 164.

 165.
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 कल्लेडोनिया

 न्यूजीलेंड

 निकारागुआ
 नाइजअर

 किज्तीततीयत 20  Ata’ 4  ।  0  ।

 पुर्तगात्
 प्ाक्फों  किक
 श  है  fe

 खांदा

 समोआ  अमेरिकन

 समोजओ  वेस्ट

 सेन  मेरिनो

 साओटोम  एंड  प्रिंसिप

 साऊदी  अरब

 सेनेगाल

 साईचिल्स

 सिएरालिओन

 सिंगापुर
 सोल्लोमन  आईलैंड

 1-809

 262

 248

 677

 03/14/91

 08/14/87

 12/30/87

 09/25/87

 09/25/87

 01/26/91

 03/12/88

 05/21/87

 11/20/87

 10/06/87

 11/20/87

 11/20/87

 08/14/87

 11/20/87

 12/30/87

 08/14/87

 08/14/87

 09/25/87

 11/20/87

 08/14/87

 03/14/91

 01/26/91

 09/25/87

 03/12/88

 01/26/91

 08/14/87

 03/12/88

 01/26/91

 11/20/87

 09/25/87

 09/25/87

 09/25/87

 02/30/86

 11/20/87
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 166...  सोमाहिया  252  12/30/87

 167...  दक्षिण  अफ्रीका  27  01/26/91

 168.  दक्षिण  कोरिया  82  08/14/87

 169.  स्पेन  34  08/14/87

 170.  श्रीलंका  94  08/24/87

 171.  क्िस्टोफर  1-809  11/20/87

 172.  सेंट  हेलेना  290  01/26/91

 173.  सेंट  लूसिया  1-809  11/20/87

 174.  सेंट  पियारे  एड  508  03/14/91

 175.  सेट  विसेट  1-809  11/20/87

 176.  स्ृंडान  249  09/25/87

 177.  सूरीन  597  12/30/87

 178...  .  स्वाजीलैंड  268  09/25/87

 179.  स्वीडन  46  05/21/87

 180.  स्थिट्जरलेंड  41  07/06/87

 181.  सीरिया  963  08/14/87

 182.  ताइवान  886  08/14/87

 183.  तंजानिया  255  11/20/87

 184...  थाइलैंड  66  08/14/87

 185...  टोगोलाज  रिपब्लिक  228  09/25/87

 186.  टोगा  676  11/20/87

 187...  त्रिनिदाद  एवं  टोबागो  1-809  11/20/87

 188...  टूनीशिया  216  11/20/87

 189.  .  तुकी  90  05/22/86

 190.  टर्क्से  एवं  काईकास  1-809  01/26/91

 191.  688  01/26/91

 192.  संयुक्त  अरब  अमीरात  971  11/10/87

 193.  रूस  7  10/20/86

 194.  यूगांड  256  09/25/87

 195.  .  यूनोइटेड  किंगडम  44  10/10/76

 196.  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ]  08/14/86

 197.  उरूगाय  598  11/20/87

 198.  वनौटू  678  11/20/87

 199.  बेटिकन  सिटी  39  08/14/87
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 200...  वेनेजुएला  58  11/20/87

 201...  वियतनाम  03/14/91

 202.  वरजित  1-809  11/20/87

 203.  बरजिन  1-809  01/26/91

 204...  वात्तिस  ओड  फूटना  681  01/26/91

 205.  यमन  969  01/26/91

 206.  यमन  अरब  रिप  967  11/20/87

 207...  यूगोस्लाबिया  38  11/20/87

 208...  षैरे  243  11/20/87

 209.  जामिया  260  03/25/87

 210.  जिम्मव्वे  263  03/25/87

 211.  अरमेनिया  7  10/20/86

 212,  अजरबेजन  7  10/20/86

 213.  केलारुझ्न  7  10/20/86

 214...  एस्टानिया  7  10/20/86

 215.  जार्णिया  7  10/20/86

 216.  कजाकिस्तान  7  10/20/86

 217.  किरगोजस्तान  7  10/20/86

 218...  ज्ाविया  7  1  10/20/86
 219...  लिधुनिया  7  10/20/86
 220...  मोलडोवा  7  10/20/86
 221.  ताडजिकिस्तान  7  10/20/86
 222.  तुकमेनिस्तान  7  10/20/86
 223.  ठकरेन  7  10/20/86
 224,  उजबेकिस्तान  7  10/20/86
 225,  इजराइल  972  02/01/92
 226,  कॉमरोस  269  __02/01/92

 रिहन्द  जांध  परियोजना

 *844.  श्री  चुकदेव
 पाताल  |

 ।  ॥र
 शैर-परम्परागर

 झी  नीतीश  कुमार  |
 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  कर्जा  द्योल  मंत्री  यह

 बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  की  सरकार  ने  रिहन्द  भांध  परियोजना  के  दितीय  चरण  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय
 घटायता  देने  मेंਂ  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की
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 यदि  तो  तत्सम्थन्धी  तथ्य  क्या

 यह  परियोजना  कअ  तक  पूरी  होनी  थी  और  इस  पर  कितनी  लागस
 आनी  और

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  करने  का  प्रस्ताव  हे  ?

 घिद्युत  और  गैर-परंपरागत  ऊर्जा  झोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्पनाथ  :

 और  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2  x  500  में  का  कार्यान्वयन  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  पी०  ढारा  किया  जा  रहा  है  ।  यू  के०  सरकार  द्वारा  अभी  तक  वित्त  पोषण  के  सम्बन्ध
 में  पुष्टि  नहीं  की  गई  है  ।  1991  में  ई०  सी०  सी०  से  प्राप्त  एक
 निर्देशात्मक  वित्त  पोधण  प्रस्ताव  से  सम्बढ  था  जिसमें  उल्लेख  किया  गया  था  कि  जी०  ई०  सी०  ए०  के  पक्ष  में

 अधिकृत  रूप  से  प्रायोजित  वित्तीय  प्रस्ताव  मेंਂ  ओधरसीज  एण्ड  इकोनॉमिक  को-आपरेशन  डेवलपमेंट  ई०

 अनुदान  का  भाग  कम  से  कम  35%  होगा  ।  9/10  1991  को  के०  प्राधिकारियों  के  साथ

 हुई  बैठक  मेंਂ  यू०  पक्ष  ढारा  विचार  प्रकट  किया  गया  था  कि  भारतीय  पक्ष  द्वारा  वित्त  पोषण  सम्बन्धी

 वैकल्पिक  छोतों  के  सम्बन्ध  मेंਂ  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 परियोजना  से  आठवीं  योजना  के  दौरान  लाम  प्राप्त  होने  की  परिकल्पना  की  गई  है  और  प्रथम  500

 में  वा०  यूनिट  को  मुख्य  संयंत्र  एवं  उपस्कर  हेतु  ठेका  दिए  जाने  की  तारीख  से  5  वर्ष  मेਂ  और  तत्यश्चात  दितीय

 500  मे  वा०  यूनिट  को  एक  वर्ष  बाद  चालू  किए  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  परियोजना  के  सम्भन्थ  में

 परयविरणीय  स्वीकृति  प्रतीक्षित  ह ैऔर  वित्त  पोषण  को  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना  है  ।  1988  की  चोथी  तिमाड़ी
 के  मृत्य  स्तर  के  आघार  पर  णएरियोजना  की  अनुमानित  ज्ञागत  1528.25  करोड़  रुपये

 पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  मामले  में  एनटीपीसी  द्वारा  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  से  लगातार  सम्पर्क
 रखा  जा  रहा  है  ।  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  किए  जाने  परियोजना  के  वित्त  पोषण  हेतु  वैकत्पिक

 प्लोतों  की  सम्भावना  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  हे  ।

 शाजस्थाम  की  क्ाम्पिस  पड़ी  लिंचाई  परियोजनाएं

 345.  झी  शाम  हिंह  कया  जया  हंद्याधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 राजस्थान  सरकार  ढारा  प्रस्तुत  की  गाई  उस  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  केम्ड

 परकार  की  मंजूरी  के  लिए  सम्बित  पड़ी

 ये  परियोजनाएं  कब  से  लम्नित  पड़ी

 ये  परियोजनाएं  किन-किन  कारणों  से  लम्बित  पड़ी  और

 इन्हें  मंजूरी  कम  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना

 जज  संसाधन  पंत्री  विद्याचरण  से  विवरण  संत्तग्न  हे  ।
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 कलकस्सा  में  फिल्म  संस्थान  की  स्थापना

 *847.  श्री  वी«  कृष्णा  राख
 क्री  मुदात्तशिरियप्पा  )

 :  क्‍या  झूचना  और  प्रश्तारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  में  फिल्म  संस्थान  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इस  संस्थान  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान  और

 इस  संस्थान  के  क्‍या  लक्ष्य

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  कलकत्ता  में  एक

 फिल्म  एवं  टेलीविजन  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने  का  निर्णय  लिया  गया  हे  ।

 प्रस्तावित  संस्थान  की  स्थापना  पर  जमीन  की  लागत  को  छोड़कर  ओतरिम  रूप  से  23.00  करोढ़
 रूपये  के  खर्च  का  अनुमान  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  प्रस्तावित  संस्थान  के  लिए  20  एकड़  भूमि  निःशुल्क
 देना  स्वीकार  कर  लिया  हे  और  उसने  यह  तय  भी  कर  ली  हे  ।

 इस  संस्थान  का  उद्देश्य  फिल्म  ध्वनि  टेलीविजन  आलेखन  और
 अन्य  सम्बदा  क्षेत्रों  मे  लोगों  को  आधुनिक  और  उद्यतन  प्रशिक्षण  सुविधाएँ  प्रदान  करमा  तथा  उनकी  सृजनात्मक
 प्रतिभा  का  विकास  करने  के  लिए  अवसर  प्रदान  करना  हे  ।

 अलरराष्ट्रीय  डबबाई  अड्डे

 *849.  झ्ीसली  भावना  चिर्रातिया

 जी  धार्मणणा  मोडयया  घातुत्त

 बताने  की  कृपा  करेंगे  “

 तथा  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  और  हवाई  अड़डों  को  अतरराष्टीय

 हवाई  अडड़े  ओषित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मेत्री  माधयवहात

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह

 अलखाबारी  कागज  का  आयात

 *351,  ही  श्रीमियवास  प्रसाद
 झी  चन्द्शोखर  मूर्ति

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  को  अखबारी  कागज  का  आयात  करने  की

 अनुमति  प्राप्त

 |
 :  क्‍या  झूचथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
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 क्या  भारतीय  घमाचार  पत्रों  के  पंजीयक  ने  अखबारी  कागज  के  आयात  करने  का  काम  राज्य
 व्यापार  निगम  से  अपने  हाथ  में  ले  लिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  से  देश  भर  के  समाचार  पत्रों  को  अखबारी  कागज  पर्याप्त  मात्रा  में  समय

 पर  किस  हद  तक  प्राप्त  हो  सकेगा  ।

 झृूचना  और  प्रश्तारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  जी  नहीं  ।

 भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  को  अख्बारी  कागज  का  आयात  करने  का  अधिकार  नहीं

 है  ।  दिनांक  31  1992  को  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  घोषित  सरकार  की  नई  निर्यात-आयात  नीति  के  अधीन
 समाचार  पत्नों  को  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  निर्धारित  हकदारी  के  अनुसार  सीधे  अथवा  किसी

 प्राधिकृत  एजेंट  द्वारा  अख्बारी  कागज  का  आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  हे  ।

 हवाई  अड्डों  के  लिए  फ़ांच  से  सहायता

 *352.  श्री  क्या  नागर  खिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  ने  देश  के  राष्ट्रीय  और  अन्तरराष्टीय  हवाई  अड़डों  क ेआधुनिकीकरण  और  इनका  दर्जा

 बढ़ाने  के  लिए  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  रखा

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  कार्यक्रम  में  किन-किन  हवाई  अडडडोਂ  को

 सम्मिलित  किया  गया  और

 इस  प्रयोजनार्थ  फ्रांस  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 लागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माध्वशात  नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वायुदूत  सेवायें

 ,..._  १854.  श्ली  श्रवण  छुमार  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यड  बताने  की  कृपा

 कि  :

 क्या  वायुदृत  द्वारा  उपयोगावकि  और  तकनीक  की  दृष्टि  से  पुराने  पढ़े  विमामों  को

 उड़ाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 वायुद्दृत  द्वारा  आगामी  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  उड़ान  योग्य  विमान  खरीदने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले

 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उन  पर  कितनी  ज्लागत

 सागर  तविमानस  और  पर्यटन  मंत्री  माध्यवरात  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वायुद्रृत  द्वारा  नये  विमान  प्राप्त  किये  जाने  के  बारे  में  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 आदिवासी  क्षेत्रों  में  डाक  और  दूरसतंयार  झृुविधाएं

 *855.  शीला  गौतम
 भ्री  लेज  नाशायण  सिंध  |:

 :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  डाक  और  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  दृष्टिकोण  से  आदिवासी
 और  पिछड़े  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  हैः

 यदि  तो  तत्संअंधी  जिला-बार  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  हन  क्षेत्रों  मे ंडाक  और  दृरसंचार  सुधिचाएं  देने  हेतु  कोई  उपचारात्मक  क्रदम

 उठाए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हाजेश  :  और  सरकार  का  आठवीं  योजना
 के  दौरान  देश  मर  में  डाक  और  दूरसंचार  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसमें  जनजातीय  ठप
 योजना  के  तहत  आने  वाले  क्षेत्रों  तथा  जनजाति  बहुल  अन्य  क्षेत्रों  पर  विज्वेष  रूप  से  बल  दिया  जाएगा  ।  देश  में

 जनजातीय  क्षेत्रों  के  सम्पूर्ण  विकास  के  त्विए  जनजातीय  उप  योजना  के  तहत  डाक  और  द्वरसंचार  सुविधाएँ  प्रबान
 करने  के  लिए  जिलों  की  राज्यवार  सूची  संलग्न  में  दी  गई  हे  ।  जनजातीय  क्षोत्रों  में  प्रदान  की  गई
 डाक  और  दृरसंच्रार  सुविधाओं  की  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  में  दी  गई

 और  डाक  के  जनजातीय  क्षेत्रों  में  डाक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 से  आथ  और  जनसंख्या  संबंधी  मानदंडों  में  छूट  दी  गई  हे  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  भी जनजातीय

 क्षेत्रों  में विशेष  जोर  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  इसे  ध्यात  में  रखते  हुए  इस  उद्देश्य  स ेएक  अत्लग  जनजातीय
 डप  योजना  अनाई  गाई  है  ।

 दूर  संचार  :--  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  प्रारूप  के  योजना  अवधि  की  समाप्ति

 1997)  तक  जनजातीय  क्षेत्रों  में  मांग  डोने  पर  व्यावहारिक  रूप  से  टेलीफोन  सुविधाएँ  प्रदान  करने  और
 1995  तक  जनजातीय  क्षेत्रों  में  सभी  प्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  सुविधाएँ  प्रदान  करने  का

 प्रस्ताव  हे  ।

 उन  जिलों  की  राज्य/संच्र  क्षेत्रवार  प्ृृथी  जो  अशत:/पूर्णत:  जनजातीय  हैਂ  और  जनजातीय  उप

 योजना  की  शमन्खित  जनजातीय  विकादय  परियोजनाओं  में  शामित्त  हैं
 4  “4 +-न-कननिनीनीीीनिीीनीत--त3.3.0+++4++++-..3००े_>++मनेननन-ननननम-+क नमक  नमन  तक  न  नमन  नानन++++नन«नकनननन-ं  न  न  न  गन

 राज्य/संघ  क्षेत्रों  जिला  का  नाम  क़०  राज्य/संघ  क्षेत्रों  जिला  का  नाम

 सच  के  नाम  सै  के  नाम

 (!)  (2)  (3)  (1)  (2)  (3)

 ।.  आंध्र  खम्माम  श्रीकाकुलम
 पश्चिम  गोंदांवरी  वारंगज़

 पूर्वी  गोदावरी  आदिलाबाद

 विशाखापटनम  घिजयानगरम
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 0).  0०)  |  a)  ०)  (3)

 2.  असम  करुछार  भिवेन्सम

 गोलपाड़ा  क्विद्ञोन

 कामरूप  एनाॉकुलम
 वायनाड

 दारंग

 शिबसागर
 8.  मध्य  प्रदेश

 माह ढ़

 डिहुगढ़  सरगुजा

 लखीमपुर  _  मांडला

 3  बिहार  शंची
 ,

 जनञ्नतापुर

 सिंधभूम  देवास

 पत्तामृ  झाबुआ

 जोहकर  डगदा  धार

 गुम़र  दुमका  छखरगांव

 साहिबगंज  और  गोद़दा  बिलासपुर

 4.  गुजरात  डांस  सी
 पैंथमहाबतल

 गांसकेटा
 बैतुल
 छिन्दवाड़ा

 मो  -
 सियोनी

 श्रदोदरा
 मुरैना बलसाद

 सावर  फैठा  राजनंदगांव

 सूरत
 बालाघाट
 रायपुर

 5.  ठिमाचल  प्रदेश  किन्नोर  रतत्ाम

 जाहुलसपीती  खंडवा
 चम्मा

 6.  कर्नाटक  चिकमंगलूर  दुर्ग

 कूर्ग
 9.  महाराष्ट्र  चंदरपुर

 मैसूर  यबरामाल

 साउथ  कनारा
 पुणे

 7.  केरल  इदुक्की  नांदेड
 हु

 परालघाट  अमराज्ती

 मालापुस्म  थाणे

 कोजीकोड  मासिक

 ऋन्‍नानोर  चूले
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 1.  उड़ीसा

 12.  राजस्थान

 13.  सिक्किम

 14.  तमिलनाडु

 (3)

 जल्गांव

 घूते  !।

 मणिपुर  उत्तर

 मणिपुर  दक्षिण

 मणिपुर  पश्चिम

 मणिपुर  पूर्व

 तेंगनुणपाल

 कालाडांडी

 फुलबनी

 सुन्दरगढ़

 कोरापुट

 मयूरभंज
 क्योंझ्षर
 बालासोर

 संबलपुर
 गंजम

 बांसवाड़ा

 हूंगरपुर

 चित्तौड़गढ़

 उदयपुर
 सिरोही

 उत्तरी  जिला

 दक्षिणी  जिला

 पुर्वी  जिला

 पश्चिमी  जिला

 सलेम

 उत्तरी  अरकोट

 टिप्पणी  :--  उपर्युक्त  सृर्ची  के  अतिरिक्त

 ओर  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  त्तिए  डाक  विभाग  और  द्वरसंचार  विभाग  ने  अपनी  योजनाओं  में

 शामित्त  किया  हे  ।
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 (1)  (2)

 15.  त्रिपुरा

 16.  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिमी  बंगाल

 18.  अंडमान  और  ,
 निकोबार

 दीप  समुहद

 19.  दमन  और

 दियू

 जिऋऊज$ििजओअजिजण-ज  जज  ला  चल  Oe  ५++त+++ चलन

 नजातीय  क्षेत्रों  के  कुछ  अत्तग  समृद्ठ  ओर  बहितियां  हैं  उन्हें  भी  डाक

 (3)

 तिरुचिरापल्ली

 धर्मपुरी
 दक्षिणी  अरकोट

 उत्तरी  त्रिपुरा
 पश्चिमी  त्रिपुरा
 दक्षिणी  त्रिपुरा

 लदखीमपुर  खीरी

 वार्जिलिंग

 जल्लपाईगुडी
 माल्दा

 पश्चिमी  दिनाजपुर

 बांकुरा

 पुरुलिया
 मिदनापोर

 24  परगना
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 दूर  संचार  डाक

 राज्य/दूरसंचारे  टेलीफोन  सीधी  संबी  संयुक्त  डाकथरों
 से०  सर्किल  का  नाम  स्विचिंग  एक्सचेंज  दूरी  के  की  संख्या

 की  संख्या  क्षमता  लाइनों  की  सार्वजनिक  तारघर
 संख्या  टेक्नीफोन  सहित

 की  द्वारघर

 ||  2  3  4  5  6  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  66  3765  2822  99  46  886

 2.  असम  43  4360  3533  208  28  700

 3.  बिहार  99  34395  25120  450  170  1462

 4.  गुजरात  120  18585  14614  207  235  1611
 दादर  और  नगर

 दमन  व  दियू
 शामिल

 5,  हिमाचल  प्रदेश  5  395  305  -  19  153

 6.  कनटिक  2६2  45452  38706  65  326  1122

 7.  केरल  90  13524  11323  27  40  362

 लक्षठीप  शामिल

 8.  मध्य  प्रदेश  399  58481  45932  1999  67  2200

 9.  महाराष्ट  101  8917  7289  227  210  807

 10.  उत्तर  पूर्व  137  23302  18602  171  153  1785

 अरूणायतत

 नागालैंड

 और  त्रिपुरा  शामित्त

 ।.  उड़ीसा  131  20325  16147  654  666  1642

 12.  राजस्थान  54  $408  4451  180  139  916
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 2  3  4  $  6  7  8

 13.  तमिलनाडु  10  651  540  45  45  167

 14.  उत्तर  प्रदेश  16  894  561  22  26  59

 15.  पष्टिच्रमं  बंगाल  147  27580  23305  312  1579  469

 राज्य  और  छडमान  व

 निकोबार  दीएऋसमृष
 शामिल

 कभी  नस नल  ननीनान  नमन  भन+  न  .«9»->जनिननननगनगरगफगए२फ२2२-नन.  "०  a Sy  डंडा  55  |  वि  ि  नच़।]च  चर  नी नली सच  क्‍  ल-कससससण +ल  जीत  व

 टिप्पणी  :--3  राज्य  अर्थात  इरियाणा  और  जम्मू  व  कश्मीर  में  जनजालीय  ठप  योजना  के  अंतर्गत  जनजातीय
 का  पता  नहीं  चला  हैं  ।

 उल्खलर  प्रदेश  में  नालों  का  नहरीकरण

 *856.  झी  हरि  केवल  क्या  जल  संसाध्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  नालों  के  नडरीकरण  की  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए

 लम्बित  पढ़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की  संभावना  है  और  इस  पर  अनुमानतः  कितनी

 राशि  खर्च

 क्‍या  इस  योजना  को  पहणे  स्थगित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जर्त  संस्साध्म  मंत्री  विद्याचरण  :  और  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  तीम  जल

 निकास  सुधार  स्कीमें  तामश  :  (1)  चोयानाला  164.63  लाख  To) ,(2)  महाराजगंज  135.40  लाख

 और  (3)  मागर  193  लाख  तकनीकी  मूल्यांकन  हेतु  प्राप्त  हुई  हैं  ।  प्रथम  वो  स्कीमोंਂ  पर

 राज्य  सरकार  को  अनुपालना  हेतु  भेजी  गई  हैं  ।  1992  में  प्राप्त  तीसरी  स्कीम  की  जांच  पृष्ट

 नहीं  हुई  हे  ।

 स्‍्कीमों  कां  निम्रधिन  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 een aire area शाजेश्वरी | क्या finger afte गैर-परम्परागल ऊर्जा  vier

 निजी  क्षेत्र  द्वारा  विद्युत  उत्पादन

 *857.  श्री  जी०  मूर्सि
 प्ीमली  माता  राजेशवरी  |

 :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  श्लोत

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आगामी  कुछ  वर्षों  के  दोरान  विद्युत  उत्पादन  की  अतिरिक्त  क्षमता  पैदा  करने  के  सम्बन्ध  में
 सरकार  को  निज्जी  क्षेत्र  से  कोई  नया  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 क्‍या  आमस्ध्र  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इन  प्ररियोजनाओं  में  कुल  कितना  निवेश  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया
 और

 '

 इनसे  विद्युत  की  कुल  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  पैदा  होने  की  सम्मावना

 विज्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  और
 हां  ।

 और  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाएं  स्थापित  किए  जाने  के  बारे  में  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  को

 निजी  क्षेत्र  उच्चमियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  9  प्रस्ताव  विशाखापत्सनम  ताप  चिद्युत  केन्द्र  (2  एवं  500  मे०

 के  28  प्रस्ताव  गैस  आधारित  विद्युत  केन्द्रों  क ेलिए  और  24  प्रस्ताव  माइक्रो  जल-विज्युत  एवं  अन्य

 अपारंपरिक  ख्लोत  परियोजनाओंਂ  के  लिए  प्राप्त  हुए  थे  ।  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  ढारा  निजी  क्षेत्र  के लिए  3088

 करोड़  रूपये  की  अनुमानित  लागत  पर  दुर्घटनाओं  मेगावाट  की  कुत्त  क्षमता  का  प्रस्ताव  किया  7

 हे  ।

 विमान  दुर्घटनाओं  की  जांच

 *858.  शौमली  रीता  वर्मा

 थी  चेतन  पी  चौहान

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विगत  पांच  वर्षों  के  दोशन  हुई  घिमान  वुर्घटनाओं  की  जांच  पूरी  कर

 ली

 यदि  ये  विगान  दुर्घटनाएं  किन  कारणों  से  और

 ऐसे  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाये  जाने  हैं  जिनसे  भविष्य  में  ऐसी  विमान

 दुर्घटनाएं  न  हों  ?
 मागर  जिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माघवराज  और  केवल  एक

 मामले  को  भूल  से  सभी  गंभीर  दुर्घटनाओं  की  पहले  ही  जांच  कर  जी  गई  हे  ।  ये  दुर्घटनाएँ  मोटे  तौर

 पर  पायलट  की  भूल  और  यांत्रिक  खराशियों  के  कारण  हुई  है  ।

 विमान  दुर्घटनाओं  की  जाच  की  पुनशवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  जांच  गिपोर्टों

 से  उत्पत्न  सिफारिशों  का  सुरक्षा  सूचना  का  काकपिट  वाइस  रिकार्डर  की

 पिमान-क्षेत्रों  का  आवधिक  निरीक्षण  और  खतरों  के  उन्मृल्तन  से  संत्रंधी  उपायों  काथन्वियन

 शामिल  हैं  ।

 |
 :  क्या  ज्ञागर  लिमानत  और  पर्यटल  मंत्री  यह  बताने
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 a ५५ आर

 विमान  किराये  में  वृद्धि

 १859.  उम्मारेडिड  वेकटेस्वरलु  :  क्या  नागर  जिमानल  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  वर्ष  1990  और  1991  में  देश  में  उड़ने  वाले  विमानों  के  किरायों  में  कितनी  बार  वृद्दि  की गई  और

 प्रत्येक  जार  कितने  प्रतिशत  वृद्दि  की

 वृद्धि  करने  के  क्‍या  कारण

 क्या  चालू  वर्ष  मेंਂ  भी  हस  प्रकार  की  वृद्दि  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सागर  जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माध्यवशालव  और  इंडियन

 एयरलाइन्स  और  वायुद्दृत  के  अंतर्देशीय  हृवाई  किराये  1990  और  1991  मेंਂ  चार  आर  संशोधित  किये  गए  थे

 जिनके  ब्यौरे  इस  प्रकार

 (1)  1990  मेंਂ  ईंधन  अधिभार  के  रूप  किराये  में  15.7%  की

 (2)  1990  अंतर्देशीय  हवाई  यात्रा  कर  मृत्त  किराये  के  10%  से  बदलकर  कुल  किराये  के

 15%  के  रूप  में

 (3)  1990  में  लागू  किये  गए  कुल  किराये  के  10%  की  दर  से  गल्फ  निष्क्रमण
 और

 (4)  गलफ  निष्क्रमण  अधिभार  का  ईंधन  अधिभार  के  साथ  विलयन  और  1991  में  मृष्त
 किराये  कुल  किराये  के  9%  का  संशोधन  ।

 ओर  हस  समय  इंडियन  एयरलज़ाइन्स  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  उत्तर  पूर्वी
 क्षेत्र  के  सेक्टरों  को  1992  से  वायुद्रृत  के  किरायों  मेंਂ  विभिन्‍न  दरों  से  वृद्दि  हुई

 जत  हंसाधनों  का  उपयोग

 *860.  श्री  चात्स

 घी
 :  क्‍या  जल  हंसाध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गंगाधरा  धानीपक्ती  ऐ  डे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सभी  जल  संसाधनों  का  ठप्योग  करने  के  लिए  एक  विधान  बनाने
 का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया

 जल  संद्याधन  मंत्री  विद्याचरण  और  देश  में  सभी  जल  संसाधनों  के

 उपयोग  के  लिए  कोई  नया  कानून  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  जल  संसाधनों  के  एकीकृत  निकास  हेतु
 नदी  ब्ेसिन  संगठनों  का  गठन  करने  का  विचार  किया  गया

 ड्िलिंग  कर्मचारियों  को  वापस  घुलाने  पर  व्यय

 8715.  श्री  ईन्द्रजील  गुप्स  :  क्‍या  सास  मंत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  भूवैज्ञानिक  पश्चिम  जयपुर  ने  1991  के  महीसे  में  चालू
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 फील्ड  मौसम  के  दौरान  ड्िलिंग  एककों  तथा  फीज्ड  में  जाने  वाली  पार्टियों  के  सारे  कार्य  स्थगित
 कर  दिए

 यदि  तो  क्या  हसके  लिये  टनके  मंत्रालय  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गई

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  भविष्य  में  कोई  भी  कार्य  स्थगित  न

 किया  और

 क्‍या  भारतीय  मूवैज्ञानिक  सर्पेक्षण  के  कार्य  के  आकार  एवं  कार्य  के  परिणाम  मेंਂ  कमी  करने
 की  कोई  योजना

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अलराम  सिंह  1991  के

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  पश्चिचमी  जयपुर  कुछ  द्विलिंग  यूनिटों  के  कार्य  को  धन  की  तंगी  के  कारण

 अस्थायी  तौर  पर  स्थगित  कर  दिया  आद  में  पुनः  आरम्म  कर  दिया

 जी  नहीं  ।

 भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  को  बजटीय  प्रावधानों  के  अनुसार  अपने  कार्यकलापों  को  पूरा  करने

 के  लिए  घन  उपलब्ध  किया  गया  हे  ।

 इस  समय  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  कार्य  की  मात्रा  कम  करने  के  लिए  कोई

 योजना  नहीं  हे  ।

 कोकण  क्षेत्र  में  छोटे  ब्लांघ

 8716.  श्री  सुधीर  सावन्त  :  क्‍या  जत्त  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  हे  कि  देश  में  अनेक  स्थज्त  और  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  का

 कॉकण  क्षेत्र  लेटराइट  मृदा  वाला  होने  के  कारण  छोटे  बांघों  के  निर्माण  हेतु  उपयुक्त  नहीं

 क्या  100  से  500  हेक्टेयर  कृषि  भूमि  की  सिंचाई  करने  के  लिए  बांधोंਂ  का  निर्माण  करने  संभ्रंधी

 कोई  वेकक्यिक  प्रौद्योगिकी  विकसित  कर  ली  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 जक्त  सचैपाघन  मंत्री  विद्याचरण  सरकार  को  महाराष्ट्र  के  कॉकण  क्षेत्र  सहित

 उन  क्षेत्रों  की  जानकारी  है  जिनकी  नींव  पर  में  लेटराहट  मृदा  हे  ।  ऐसे  मामलों  मेंਂ  नॉंव  पर  पर्याप्त  सावधानी  से

 कार्य  किया  जाना  है  |  यह  मानना  सही  नहीं  हे  कि  ऐसी  मृदा  वाले  भूखंडों  मेंਂ  लघु/मध्यम  बांधों  का

 निर्माण  संभव  नहीं  हे  ।

 और  लेटराइट  बुनियादों  पर  बरांधों  का  निर्माण  करने  की  प्रोद्योगिकी  उपलब्ध  है  ।

 आर्थिक  दृष्टि  से  कभी-कभी  कुछ  स्थलल  इसके  लिए  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  सेक्शन  डिजाइन  करने  और  सीपेज

 नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बुनियाद  के  उपचार  के  बारे  में  उचित  सावधानी  मरतनी  जरूरी  हे  ।

 लेटराइट  संरचना  में  बृहद  परियोजनाएं  भी  डिजाइन  की  गई  हैं  और  उनका  सफलतापूर्षक  निर्माण

 किया  गया  एक  विशिष्ट  उदाहरण  गोआ  मेंਂ  सलौली  बांध  का

 मिर्मालताओं  को  कार्यक्रम  दिये  जाने  संबंधी  मानदण्ड

 8717.  श्री  राम  लक्षान  धिंह  क्या  झघृचना  और  प्रश्ारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कुंपा  करेंगे  कि  :
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 दूरदर्शन  के  कमीशन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निर्माताओं  को  कार्यक्रम  दिये  जाने  के  लिए  क्‍या

 मानदण्ड  अपनाए  जा  हें

 कमीशन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  निर्माताओं  को

 कार्यक्रम  दिये  ओर

 इन  निर्माताओं  ने  कऔन-फौन  से  कार्यक्रम  अनाए  और  दूरदर्शन  ने  इस  प्रकार  निर्मित  कार्यक्रमों  पर

 कितने  भ्रन  का  घुगतान  किया  ?

 झघृचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  दूरदर्शन  के

 लिए  कमीशंड  कार्यक्रमों  का  निर्माण  करने  हेतु  प्रतिष्ठित  निर्माताओं  का  पैनल  बनाये  जाने  की  ठवधारणा  व

 शुरूआत  17-3-92  को  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्वान्तों  में  की  गई  ।  प्रारंभिक  पेनल  में  723  निर्माता  और  581

 निर्देशक  शामिल  हैं  ।  इस  पैनल  में  और  नाम  शामिए  करने  के  मानदंढ  विवरण  के  रूप  में  संक्ग्न  हैं  ।  इन
 मार्गवर्शी  सिद्वान्तों  के  अन्तर्गत  अभी  तक  कोई  कार्यक्रम  नहीं  सोपा  गया  हे  ।

 विवरण

 कमीशंड  कार्यक्रमों  के  अम्सग्गंत  निर्देशक/निर्माता  के  पैनत  में  नाम  जोड़े  जाने  के

 मानदेड

 1.  फिल्‍म  और  टेलीविजन  माध्यम  में  पूर्व  अनुभव  ।

 भारतीय  फिक्म  और  टेलीविजन  पुणे  तथा  फिल्म  और  टेलीविजन  मद्ास  से

 फिल्म  निर्देशन  दिप्टोमा  ।

 3.  ज्रामिया-मिलिया  का  स्नातक  और  राष्टीय  नाट्य  विद्यालय  के  डिप्लोमा  धारक  जिन्बोंने  उपाधि  प्राप्त

 करने  के  पश्चात  फिल्म/टेलीविजन  माध्यम  में  कुछ  कार्य  किया  हो  ।

 आन्ध  प्रदेश  के  सटीय  जिलों  में  राष्ट्रीय  ताप  विज्युत  निगम  की  परियोजनाएं

 8718,  श्री  जी  एम०  ही०  आलयोगी  :  क्या  विद्युत  और  गेश-पारम्परिक  ऊर्जा  झ्ोल  मंत्री  यदद
 बताने  की  कृपा  करेंगे  ॥॒

 क्या  सरकार  ने  आन्भ्र  प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  उन  परियोजनाओं
 को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  हे  जिनका  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हन  परियोजनाओं  को  अन्यत्र  के  जाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विश्वुत  और  गैर-परंपरागत  ऊर्जा  झोल  मंश्रातलश्य  के  राज्य  मंत्री  कल्यनाथ
 :  नहीं  ।  राष्ट्रीय  साप  विद्युत  निगम  हारा  क्रियान्ठित  की  जाने  बाली  गोदावरी  गैस  विद्युत

 परियोजना  को  आन्ध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  काकीनाडा  के  निकट  उप्पादा  में  स्थापित  किया  जाना  है  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  पर्यावरणीय  स्वीकृति  प्राप्त  होने  तक  इस  परियोजना  के  लिए  अनुशेय  सीमा  के
 वीतर  अवर्सरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  किए  जाने  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  कर  दिये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं

 और  इस  मामले  में  ऐसा  कोई  मरी  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 श
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 हिंदुस्तान  जिंक  लिमिटेड  द्वारा  जह्ते  का  निर्यात

 8719.  श्री  नारायशभाई  जमसाभाई  राठण
 मंत्री “  हा०५  ही  सिद्धवेश  |

 !  कया  स्थान  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेगे

 क्या  हिंदुस्तान  जिंक  संयुक्त  अरज  अमीरात  और  अन्य  देशों  को  जस्ते
 का  निर्यात  करने  के  कुछ  प्रस्ताव  सरकार  के

 ...  तो  तत्संअंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इन्हेंਂ  कब  तक  दी

 प्रत्येक  देश  का  कितना-कितना  जस्‍्ता  निर्यात  जायेगा  तथा  हससे  कितनी-कितसनी  विदेशी  घुद्ठा
 अर्जित  होने  की  संभावना

 (a)  क्या  चन्देरिण  लीड  जिंक  स्मेक्‍्टर  में  उत्पादन  शूरू  हो  जाने  के  पश्चात  हिंदुस्तान  जिंक  लिमिटेड

 देश  की  संपूर्ण  माण  को  पूरा  करने  के  अलावा  जस्‍्ले  का  नियति  करने  में  सक्षम  हो  ओर

 यदि  तो  यह  संयंत्र  क्रितनी  अतिरिक्त  मात्रा  में  जस्से  का  उत्पादन  करने  में

 सक्षम

 स्ान  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अतराम  हिंह  :  से  व  हिदुस्टान  जिंक

 लिमिटेड  को  यू८ए०ई०  और  पाकिस्तान  को  730  टन  जिंक  निर्यात  करने  का  आदेश  प्राप्त  हुआ  है  ।  पूए०ई०  को

 160  मिलियन  टन  निर्यात  करने  ut  2.00  लादझा  डालर  और  पाकिस्तान  को  570  टन  के  निर्यात  से  7.50  लाख

 डालर  के  जराबर  विदेशी  मुदा  की  आय  ये  निर्यात  1992  के  मध्य  तक  पूरे  हो

 हां  ।

 आशा  है  कि  हिंदुस्तान  जिंक  लिमिटेड  1992-93  में  घरेशू  बाजार  के  लिए  पूरा  करने  के

 बाद  लगभग  27  हजार  टन  अधिशेष  जस्ले  का  उत्पादन  करेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  से  चावल  मिले

 ४720.  छुमाशी  पुष्पा  देखी  सिंह  :  क्‍या  खाद्य  प्रशंहक्रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  पास  मध्य  प्रदेश  के  जनजातीय  जिल्लों  में  कुछ  चावल  मिलें  खोलने  का  प्रस्ताव

 और

 यहि  तो  1992-93  के  दौरान  राज्य  में  विशेषदौर  पर  रायगढ़  जिले  में  कितनी  चावल  मिर्ें

 खोलने  का  प्रस्ताव

 स्प्राद्य  प्रसंह्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 आन्चधा  प्रदेश  में  झोमासिला  परियोजना

 8721.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  जल  संझाध्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आमन्ध्र  प्रदेश  की  सोमासिला  सिंचाई  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 अभी  तक  हस  परिमोजना  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  है  तथा  इसके  पूरा  होने  घिलम्भ
 के  क्‍या  कारण

 जल  झंश्ाध्न  मंत्री  विजद्यायरण  :  मिट॒टी  सभी  12  द्वारों  के  निर्माण  समेत
 नौन  ओवरफलो  चिनाई  स्पिलये  और  मिट॒टी  बांध  के  मध्य  घाटक  दायां  सुछ्य  नियामक

 ओर  बायां  मुख्य  नियामक  पूर्ण  कर  लिए  गए  हैं  ।  तीन  मुख्य  नहरें  और  उनकी  वितरण  प्रणात्षियां  निर्माण  के
 विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।  104490  हेक्टेयर  के  कुल  परिकल्पित  क्षेत्र  में  से  91.400  ह्वेक्टेयर  क्षेत्र  में सिंचाई  स्थिर

 कर  दी  गई  है  ओर  38480  हेक्टेयर  की  चरम  नई  क्षमता  के  मुकाबले  3720  हेक्टेयर  की  नई  क्षमता  सृजित  की

 गई

 1991  तक  किया  गया  कार्य  151.06  करोड़  रुपए  हे  ।  परियोजना  पूर्ण  करने  में  पिलम्भ

 के  घुख्य  कारण  निश्चियों  की  कमी  और  वन  भूमि  की  स्वीकृति  का  नहीं  होना  हे  ।

 उत्सर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  सें  धिंचाई  योग्य  शूृमि

 8722.  श्री  शुघन  चन्सू  छाणडूरी  :  क्या  जल  संसाध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 उत्तर  प्रवेश  के  पर्वतीय  जिलों  जहां  सिंचाई  सुविधाएं  पूरी  तरह  उपलब्ध  सिंचाई  भूमि  के

 अन्तर्गत  कुल  क्षेत्र  ब्योरा  क्या

 क्या  हन  क्षेत्रों  में  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 न्‍

 क्या  इन  विशेष  रूप  से  चमोली  और  देहरादून  जिलों  मेंਂ  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  कोई  विशेष  सहायता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संजंधी  भ्यौरा  क्‍या

 जता  संघाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  वर्ष  1989-90  के  लिए  नवीनतम  उपलब्ध

 भूमि  उपयोग  सांख्यिकी  के  अनुसार  सूचना  निम्नवत
 न्क्ननन  न  तन  जज  आज sar

 क्रम  सं०  जिक्ते  का  नाम  एकता  सिंचित  क्षोत्र .

 1.  नैनीताल  156169

 2.  आएसमोडा  12838
 3.  पिथोरागढ़  8435

 4.  चमोली
 *  4462

 5.  उत्तरकाशी  5499



 14  1914
 ह  लिखित  उत्तर

 क्रम  सं०  जिले  का  नाम  एकता  सिंचित  क्षेत्र

 ee

 6.  टिहरी  गढ़वाल  9871

 7.  गद़वाल  9044

 8.  देहरादून  22355

 और  सामान्यतया  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सिंचाई  विकास  लघु  दिकपरिवर्तन  अथवा  लिफ्ट

 स्कीम  से  होता  है  ।  केन्द्र  मे ंतकमीकी  आर्थिक  प्रल्यांकम  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी
 जिलों  में  किसी  बृहह  अथवा  मध्यम  परियोजना  का  प्रस्ताव  महीं  किया  गया  हे  ।

 जी  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं

 भाश्तीय  इस्पात  प्राध्चेकरण  लिमिटेड  में  सर्ती  पर  शेक

 8723.  श्री  जगमीलत  सिंह  अराश  :  क्‍या  इस्याल  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  हस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  नए  पदों  के  सृजन  पर  रोक

 ढगा  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  मेंਂ  कर्मचारियों  की  सरु्या  आवश्यकता  से

 अधिक  और

 यदि  तो  वहां  कितने  कर्मचारी  अधिक  हैंਂ  और  हसके  परिणामस्वरूप  कितना  अतिरिक्स  व्यय

 करना  पढ़  रहा

 इस्पाल  मैस्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोध  मोहन  से  सरकार  ने  स्टीज़

 अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  त्ि०  में  नए  पदों  के  सृजन  पर  कोई  प्रतिभन्ध  नहीं  लगाया  है  ।  विद्यमान

 आर्थिक  स्थिति  से  निपटने  के  समग्र  प्रयास  के  एक  भाग  के  रूप  मेंਂ  इस  मंत्रालय  के  नियंत्रणाध्ीन  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  उपायों  की  एक  सोदाहरण  सूची  अन्य  आतों  के  साथ-सौथ  पदों  का  सृजन  भी

 शामिल  पर  विचार/जांच  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  तथा  संबंधित  बोर्ड  अथवा  प्रबन्धन  ने  समुचित  कार्रवाई
 करने  के  लिए  मामले  पर  विचार

 स्रेल  जनशक्ति  के  दृष्टलम  उपयोग  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  वार्षिक  भजटीय  नियंत्रण  पद्ठति  को  अपना

 रही  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  वर्ष  1990-91  के  दौरान  सेक्त  मेਂ  भजटीय  स्तर  की  तुक्षना  में  लगभग  16000

 कर्मचारी  थे  जिससे  24.45  करोड़  रुपए  का  अधिक  खर्च  होता  हे  ।

 आकाशबाणी  दांची

 8724.  श्री  जिलास  सुस्तेमजार  प  प्र
 झ्ी  शामटहल  चौध्यरी  |

 क्या  ह्मूथंना  और  प्रश्तारणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 435



 जिखित  उत्तर  4  1992

 क्या  सरकार  को  आकाशवाणी  रांची  में  हुई  अनियमितताओं  के  मारे  में  कोई  अध्यावेदन

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  ऐसी  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कक््म  ठठाए  गए
 ।

 हूचजा  और  प्रसारण  मेश्राज्य  में  उप  मंत्री  मिश्िजा
 हाँ  ।

 और  (nm)  रांची  के  सामाजिक-आआर्थिक  विकास  के  लिए  अनुसूचित  जाति  मंच  ने  अपने  अभ्यावेदन
 यह  आरोप  लगाया  है  कि  चपरासी  के  एक  अआरक्षित  पद  को  भरने  में  अतियमितलताएं  भरती  गई  और  यह

 दद  अनारक्षित  व्यक्तित  द्वारा  भर  हिया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  इस  अभ्यावेदन  में  अन्य  वर्गों  के  स्टाफ  कौ

 नियुक्तित  के  मामले  में  अनियमितताएं  अरती  गई  हैं  तथा  फोटो  स्टेट  मशीनों  आदि  की  खरीद  में  गड़बढ़
 की  गई  किन्तु  ये  जारोप  सही  नहीं  पाए  गए

 रांची  के  एक  कर्मचारी  ने  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  उसने  उसे  कुछ
 सरकारी  सुत्रिधाओं  से  तंचित  करने  की  शिकायत  की  थी  ।  इस  अभ्यावेदन  की  जांच्र  की  गई  है  और  केन्द्र

 निदेशक  को  उसे  नियमानुसार  मूल  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कहा  गया

 मुम्जई  हाई  अड्डे  पर  ख्रि-साथा  फार्मूला  लागू  करना

 8725.  श्री  मोहन  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  मंत्रालय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-पत्तन  प्राधिकरण  ने  मुम्मनई  हवाई  अड़डे  पर
 माषा  फार्मूला  लागू  करने  ड्ेतु  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं

 यहि  तो  क्या  इस  फार्मूले  के  अन्तर्गत  सभी  संकेत  नाम  थोड़ों  को

 तीन  भाषाओं  यानि  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  में  लिखा  जाना  है

 क्‍या  इस  फार्मूले  को  धुम्बई  हवाई  अड़डे  पर  लागू  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  उक्त  दिश्ला-निर्देशों  का  कार्यान्वयन  सुनिश्चिचत  करने

 देतु  क्या  उपाय  किए  गए

 लागर  छिमानन  और  पर्यटन  मेत्री  माधवशात  हां  ।

 हां  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शारजाष्ट  से  हैदराणाद  की  उड़ान

 8726.  डा०  बाई०  एश्ा०  राजशेछार  रेइडी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटम  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 46
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 आर  ला  मकलकबकल  बल  बक  लक

 क्‍या  शारजाह  से  हेदराआाद  तक  सीधी  उड़ानें  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  अधभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ

 गदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  अपने  शारजाह  स्थित  कार्यालय  के  माध्यम  से  शारजाह  से  हेदराबघाद
 की  उड़ानें  आरंभ  करने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्‍या

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मेत्री  साघवराव  से  हैदराबाद  और
 शारजाह  के  बीच  सप्ताह्द  में  तीन  सेवाएं  परिचातित  करने  के  क्षिए  एन०आर०आई०  टेडिंग  शञारजाह  से
 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  अनुसूचित  अन्तर्राष्ट्रीय  सेवाओं  का  परिचात्तन  केवल  संविदाकारी  पक्षों  की
 नामित  विमान  कम्पनियों  दारशा  ही  किया  जा  सकता

 दिल्ली  में  सुम्जई  के  लिए  विमान  सेषा

 8727,  श्री  छेदी  क्‍या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पटना  होते  हुए  दिल्ली  से  मुम्भई  के  लिए  नियमित  विमान  सेवा  शुरू
 करने  का

 यदि  तो  इस  सेवा  के  कथ  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभाषना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लागर  विमानन  और  पर्यटम  मंश्री  मसाधजराज  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  टठता  ।

 इंडियन  अम्भई-पटना-रांची-बम्जई  मार्ग  पर  सप्ताह  में  दो  बार  की  सेवा  का

 परिचालन  करती  है  ।  अम्बई  और  पटना  के  बीच  यात्रा  करने  के  इच्छुक  यात्रियों  को  सप्ताह  में  सभी  दिनों
 से  होकर  दोनों  दिशाओं  में  पर्याप्त  हवाई  संपर्क  भी  उपलब्ध  कराये  गये  हैं  ।

 बज  संस्कृति  सेलंधी  कार्यक्रमों  का  दूरदर्शन  से  प्रच्तार॒ण

 8728.  श्री  स्गवास  शंकर  क्‍या  सूचना  और  प्रधारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  पर  बश्ृज  संस्कृति  संबंधी  कार्यक्रमों  को  प्रसारित

 करने  का

 गदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (1)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मेश्री  गिरिजा  दूरदर्शन  बज

 संस्कृति  पर  पहले  से  ही  कार्यक्रम  प्रसारित  कर  रहा
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 का  ब्यौरा  केन्द्रीय  रुप  से  संक्रल्तित  नहीं  किया

 केरत  में  टेलीफोन  एक्श्रलेंजों  का  विस्तार  ओर  आश्ुनिकीकरण

 8729  श्ली  पी०  स्री०  थाम  :  क्या  संचार  मंत्री  9  1992  के  अताराकित  प्रइन  संछ॥  1871  के

 उत्तर  के  सेञ्ंध  में  यह  तअताने  की  कृपा  करंगे

 केरल  अब  तक  जिन  १4  टेज्ञीफोन  एक्सचेंजों  क्वा  घिस्तार  और  आधुनिकीकरण  किया  गया  हैं

 उनके  नाम  क्‍या  हैं  और  निकट  भविष्य  में  जिन  73  एक्सचेजों  का  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  करने  का

 विचार  हैं  उनके  नाम  क्‍या  और

 इस  संबंध  मेंਂ  भावी  योजनाओं  का  अ्यौरा  क्‍या

 हंचार  मेश्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  घी०  रेगयया  :  वर्ष  1/71-92  के  दौरान

 जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया  गया/आधुनिकीकरण  किया  गया  उनकी  जानकारी  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  है  ।  यह  वह  अवधि  है  जिसके  लिए  संदर्भित  प्रश्न  में  आामकारी  दी  गई  है  ।  जहां  तक  एस  टी  ही

 सुविधा  प्रदान  करने  का  संबंध  आठवीं  योजना  मसोदे  के  उद्वदेयों  णेजना  अवधि  के  अत  तक  सप्ी
 टेलीफोन  एक्ससेंजों  में  एस  टी  ही  सुविधा  का  विस्तार  करने  का  उद्केश्य  भी  शामिक्त  हे  ।

 नये  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  छिए  योजना  मसौदे  के  उद्रदेश्य  मेंਂ  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  :--

 और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  मांग  करने  पर  व्यावहारिक  रूप  से  टेलीफोन  प्रदान

 करना  ।

 टेलीफोन  प्रणालियों  में  प्रतीक्षा  अवधि  को  दो  वर्ष  दक  कम

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मसौदे  के  अनुसार  उन्‍नयन/आधुनिकीकरण'  योजना  में  निम्नलिखित

 झामिल  हैं  :-..

 +-मियाद  समाप्त  और  घिसे  पिटे  स्थियों  की  मियाद  समाप्त  होते  ही  उन्हें  बदलना  ।

 आकार  के  इलेक्ट्रो-मैकेनिकल  एक्सचेंजों  और  लाइन  फाइन्डर  टाइप
 को  बदलना  ।

 विस्तार  और  आधुनिकौकरण  की  योजनाएं  तदनुसार  तैथार  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 केरल  में  1-4-91  से  31-1-92  तक  विस्तार  किये  गए  94  एक्सचेंजों  के  नाम  इस

 प्रकार  हैं  :--

 1.  मलयालपूजा  2.  वेबलूर
 3.  कल्लुकाड़  4.  इृदतनटुकरा
 5.  कोयलमबार  -6.  कंन्याकुलंगरा
 7.  पेलानाड  8.  संस्तमंकोटा
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 .  वेल्लतृबतत
 .  इडडक्की

 .  उप्पात्ता

 15.  पांडापल्ली

 17.  प्रारामपलली

 2.  मड़ाकोटुकुरुसी

 लिखित  उत्तर
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 79.

 81.

 83.

 85.

 87

 89.

 91.

 93.

 4  1992

 पालघाट  80.  ओद्ावकोट

 शझोरनूर  ४2.  पनाम्मन्‍्ना

 कोटयी  84.  कन्नात्र

 तेनकुरुसी  ४6.  परपननादी

 नकरम्ता  88.  कयमकुलम

 पन्यायुरकुलम  ५0.  कंजीरापली

 भरणगणम  92.  मुन्नार

 पटाक्ली  ५4.  पईवलिका

 1-2-92  से  31-3-92  के  दौरान  विस्तार  किये  गये  टेलीफोन  एक्सचेजों  के  नाम  इस  प्रकार  हे  :--

 कलाकंडी  2.  पड़गिरी

 कुमुमेडड्‌
 4.  चेलचुवादू

 राजकुमारी  6.  पाट्टनकाड़

 चेंगनुर  8.  इलानाड

 तलवीया  10.  पांग

 पल्ापेटी  12.  पदुषबरम

 अलयानचिरंगरा  14.  रोजक्काड

 ओचिरा  16.  पुनालनृर

 कवलप  18.  कुँंबनाड़

 वन्दूर  20.  पुलसेरी

 पारली  22.  मुंदूर

 कल्लाडिकोडे  24.  चेरफलासेरी

 नयटिकरा  26.  ब्रिवेन्द्रम  मेडिकल  कालेज

 अंबलमुक्‌  28.  करियावट्टम  ह
 29.  अलरामपुरम  30.  विरयांकिल

 .  श्रीकांतपुरम  32.  प्रिंगोटुकुरूसी
 33.  पचापलोद  34.  पनवुर

 5.  कोट्टायम  36.  तिरुवला

 .  अक्षेप्पी  यूनिटना  38.  कोचीन

 9.  पलारिवटम  40.  पनसलीनगर

 ।.  किलोन-चिनकाडा  42.  रन्‍्नी
 .  कुथातुकुलम  44.  मयनाद

 .  तानुर  46.  वरपुनझ्ना
 .  अलकोड़  48.  कोझनचेरी

 अयरमुनम  50.  अबालामुगल

 मुंदृर-कोचीन  52.  मीननगढ़ी
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 53.

 55.

 57.

 59.

 61.

 63.

 65,

 67.

 69.

 7.

 73.

 75.

 77.

 79,

 83...

 85.

 वि  अरंगोटुकेरा
 .  सहझ्ीकोड़े

 .  कटाकंपत्त

 .  मथील

 लिखित  उत्सर

 .  नेनपेरा

 .  उदयमपेरूर

 .  बेलारहा

 .  मनिमाल्ला

 2.  तल्तियोजापारम्षा

 .  परचापलोद

 :  तल्ापुझा

 -  अरकुनम
 .  मोनीपली

 .  हपुथरा
 :  थोदुपुद्धा

 -  कजूपश
 .  बेदादका

 .  अचमपुरा
 -  मुजूरकरा  पंजाल

 .  अँबरी
 -  इंडवता

 108.

 110.

 ओटशेखमगत्तम

 बेनगोड़

 टिप्पणी  :--9  1992  को  प्र/न  सं०  1874  के  उत्सर  में  यह  बताया  गया  था  कि  फरवरी  और
 1992  की  अवधि  के  दोरान  73  और  एक्सचेंजों  का  विघ्तार  किये  जाने  की  संभाषमा  हे  ।  वास्तविक  रूप  से  110

 एक्सचेओं  में  विस्तार  किया  गया  ।  तंदूनुसार  हस  सूची  में  कुल  संख्या  73  से  मिन्‍न  है  ।

 झ्रूमि  तथा  जल  संधाध्नों  के  विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकाश  एजेन्सी  की  झडायता

 8730.  हरी  माशिकरातव  होडक्या  गावील  :  क्‍या  जल  सैश्ाध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि
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 देश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में भूमि  तथा  जल्त  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  लंतर्राष्टीय  विकास  एजेंसी  से

 कितनी  सहायता  राशि  की  मांग  की  गई  और

 (@)  इससे  महाराष्ट्र  कितना  लाभान्वित

 जल  श्ेश्चाधन  मंत्री  विद्यासरण  :  और  देश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  मे ंभूमि  तथा  जल
 सैसाघनों  के  विकास  के  लिए  आन्तर्राष्टीय  विकास  एजेंसी  को  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  गया  हे  ।

 सोजखियत  सेधा  के  साथ  सहयोग

 8731.  श्री  झ्लापू  हरि  चोरे  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जल  संसाधन के  क्षेत्र  मेंਂ  सहयोग  के  संबंध  में  सोवियत  संघ  के  साथ  कोई  समझौता

 किया  गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 इस  समझौते  के  अन्तर्गत  स्थापित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्या

 इसके  अन्तर्गत  कितना  क्षेत्र  शामिल  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  उद्देश्य  के  त्तिणए  कितनी  विदेशी  सह्दायथता  नियत  की  गई  हे  ?

 जत  हंसाध्न  मंत्री  विद्याचरण  :  मारत  और  घूतपूर्ष  यू०  एस०  एस०  खार०  ने

 सिंचाई  और  जल  प्रभन्ध  के  क्षेत्र  में  वर्ष  7000  तक  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं  ।

 समझौते  में  परिकल्पित  सहयोग  के  क्षेत्र  विवरण  के  रूप  में  संक्तरन  हें  ।

 से  (3)  (1)  महाराष्ट  राज्य  में  काली  कपास  मिट्टी  की  जल  (ii)  रेंगाली  उड़ीसा  में

 परीक्षण  और  (iii)  केन्द्रीय  भूजत्त  भ्ोर्ड  के  स्लिए  संघाती  ड्विलिंग  रिगों  की  खरीद  से  संबंधित
 तीन  मसौद्दा  करार  प्राप्त  हुए  हें  ।  हाल  रूस  की  ओर  से  मसौदा  करार  में  कुछ  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है

 और  उस  पर  सम्भन्धित  राज्य  सरकारों/कार्यक्ारी  संगठनों  से  टिप्पणियां  देने  का  अनुरोध  किया  गया  हे  ।

 खिवरण

 सहयोग  के  क्षेत्र

 आर्थिक  और  लकनीकी  खह्लयोग

 ()  ब्रांघों  ओर  नहरों  के  निर्माण  के  लिए  लक्ष्य  किए  गये  विस्फोटक  का

 (ii)  अस्थिर  मृदा  पर  जलीय  संरचनाओं  की  डिजाहन

 (iti)  भूकम्पीय  झटके  दारा  प्रभावित  क्षेत्रों  मे  उच्च  मिट॒टी  और  राकफिल्त  बांधों  का  अध्ययन  ,  डिजाइन  और
 निर्माण

 (४)  जल्लाशयों  और  नहरों  के  लिए  गाद  नियंत्रण  का

 (९)  भूजल  अन्वेषण  ओर  प्रत्याशित

 यू०  एस०  एस०  आर०  के  ढिजाइन  प्रतिष्ठानों  तया  वेज्ञानिक  अनुसंधान  संगठनों  में  भारतीय  विशेषज्ञों
 का  प्रशिक्षण  ।
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 वैज्ञामिक  और  सलकनीकी  धहयोग

 ()  जलीय  संरचनाओं  और  जल्ीीय  प्रणालियों  का  भौतिक  तथा  गणितीय

 (ii)  सिज्राई  नहर  प्रणालियों  का  स्वचालित

 (7)  खतही  और  भूजत्त  के  संयुक्त  उपयोग  को  इच्ठतम  अनाना

 भूमि  सवणीयता  तथा  जल  ज़माव  के  प्रभावी  नियंत्रमग  के  दिए  जल  निकास

 (५)  नदी  श्रेसिनों  के  इष्टतलम  विकास  के  लिए

 कृत्रिम  भूजल

 भूजल  प्रदूषण  का  नियंत्रण  !

 निकिता  संयंत्र

 8732.  श्री  अनादि  चरता  दाष्य  :  कया  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  देश  में  कोई  निकित  संयंत्र

 वेश  मे  प्रमुख्च  निकिल  भंडारों  का  ब्योरा  क्‍या  हे  तथा  उनमें  लगभग  कितना  भंडार

 निकिस  के  आयात  में  गत  पांच  त्र्षों  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्दा  व्यय  कौ

 क्‍या  देश  में  एक  निकिल्त  संयंत्र  की  स्थापना  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और
 '  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाज  संग्रालय  के  राज्य  मंत्री  बतराम  हिंह  :  (=)  नहीं  ।

 देश  0.2  से  09%  भनिकित्त  अज्ञ  निकिल  अयस्क  के  231.41  मिलियन  टन  शर्तमध्द  सोतों
 का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इन  ख्रोतों  के  वितरण  का  राज्य-वार  ब्योरा  हस  प्रकार  हे  :--

 बिहार  7.31  मित्तियन  टन

 नागालैंड  4.45  मिल्लिथन  टन

 डड़ीसा  219.65  मिलियन  टन

 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  निकिल  और  उसके  सामान  के  नियत  का  मृत्य  इस  प्रकार
 है  :-

 रुपयों

 वर्च  श्क्म

 1986-87  36.50
 1987-88  68.93
 1988-89  174.43
 1989-90  191.95

 1990-91  147.66

 व  स्थायी  वेजानिक  सल्ाइकार  समृष्  द्वारा  सुकिन्दा  निक्षेपों  से  निकिल  के  निष्कर्षण  के  दिए
 प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  बारे  में  विचार  किया  गया  था  और  श्सके  परिणामस्वरूप  वेशानिक  और  ओचोधिक

 अनुसंघान  परिषद्‌  (सी०एस>्याई०आर०)  को  निकिज़  संयंत्र  के  ज्षिए  एक  तकनीकी-आर्थिक  साध्यता  रिपोर्ट  तेयार

 काने  का  काम  सोपा  गया  है  ।
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 सुकिन्दा  निकिल  निक्षेप  अत्प  प्रेड  के  हैं  ।  इन  निक्षेपों  पर  आधारित  संयंत्र  की  साध्यता  अध्ययन  के

 परिणाम  और  ख्रोतोਂ  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 पेप्सी  दिंक्‍्स  दारा  अतिरिक्स  बॉटलिंग  एककों  की  स्थापना

 8733.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  श्थाद्य  प्रस॑ध्करण  ठद्योग  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  शीतल  पेय  कॉन्‍्सेन्टरेट  की  बिक्की  कुल  कारोबार  के  25  प्रतिशत

 से  अधिक  न  सरकार  ने  अतिरिक्त  ऑॉटलिंग  एककों  को  अनुमति  देने  पर  शोक  त्तगा  दी

 क्‍या  हस  पर  पूरी  रोक  नहीं  लगाई  गयी  है  और  इसके  आरे  मेंਂ  जांच  के  कोई  जआादेश  दिए

 गए  और

 यहि  तो  जांच  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  हे  तथा  हस  पर  सरकार  हारा  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  हे  ?

 खाध्य  प्रधंधकरण  उद्योग  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मुम्नई  हजाई  अड्डा  क्षेत्र  के  आशय  पाष्म  अवैध  निर्माण

 8734.  क्ली  राम  नाईक  :  क्या  नागर  विस्लानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  1992  के  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  फ्राड  नीयर

 एयरपोर्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यहि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  राष्ट्रीय  विमान  पत्लन  प्राश्चिकरण  ने  मुम्बई  हवाई  अड्डा  क्षेत्र  के आस-पास  निर्धारित  ऊँचाई  से

 अधिक  उठँचाई  के  ।5  भवनों  के  ऊतिरिकत  मंजिलो  को  गिराने  के  लिए  कोई  नोढिस  जारी  किया

 यदि  तो  क्या  अतिरिक्त  मंजिलों  के  लिए  योजना  की  मंजूरी  देने  से  पूर्व  नगर  निगम  द्वारा  सत्यापन

 हेतु  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  को  अआनापत्ती  प्रमाण-पत्र  मेजा  गया

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  ठठाए  गए  और

 आपत्ति  वाल्ती  मेजिलों  का  निर्माण  कब  किया  गया  तथा  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राध्चिकरण  ने

 किन  तरीकों  को  आपत्तियां  प्रस्तुत  की

 सागर  विम्तानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवरात

 तीन  भवन  निर्माताओं  उन्होंने  स्वीकृत  ऊँचाई  से  ऊपर  निर्माण  किया  का  मामला  राष्ट्रीय

 पत्तन  प्राधिकरण  के  ध्यान  में  आया  है  ।  +

 हाँ  ।

 नहीं  ।
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 (5)  भजन  निर्माता  केवत्त  स्वीकृत  उरँचाई  तक  निर्माण  कर  सकता  है  जिसके  लिए  राष्टीय  विमान  पत्तन
 प्राधिकरण  द्वारा  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  दिया  जाता  हे  ।  इस  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  की  एक  प्रति  राष्टीय  विमान  पत्तन
 प्राधिकरण  ढारा  मुम्धई  नगरपालिका  को  प्रेषित  की  जाती  हे  जिससे  वष्ट  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि  भषन  निर्माता
 राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  में  दी  गई  उन्चाई  का  पालन  कर  सके  ।

 भवन  की  निर्माण  तिथि  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  हे  ।  हालांकि  दो भवन  निर्माताओं  को  स्वीकृत
 उँचाई  से  ऊपर  तक  भवन  बनाने  के  संबंध  में  4-1-92  को  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  था  जबकि  तीसरे  भवन
 निर्माता  को  9-1-92  को  नोटिस  जारी  किया

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  टेलीफोन

 8735.  श्री  शेलोध  छुमार  गंगवार  :  क्‍या  हंचार  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  सृविधा  उपलब्ध  कराई
 गई  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  अब  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  हे  ।

 हाचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी  रंगयया  :  और  जी  हां  ।  मौजूदा  अनुदेशों
 के  अनुसार  यथानिर्धारित  नियमों  के  अनुसार  जो  स्वतंत्रता  सेनानी  इसकी  शर्तों  को  पूरा  करते  हैं  वे  गेर-ओवाईटी
 विशेष  श्रेणी  के  अंतर्गत  एक  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  अपनी  मांग  दर्ज  कराने  के  पात्र  होते  हैं  बशतें  कि  उनके  नाम

 कोई  टेलीफोन  उस  स्थान  पर  किसी  भी  श्रेणी  अथवा  देश  में  कहीं  मी  न  हो  ।

 दुरक्षयार  परामशादात्री  समिति  के  सदस्यों  को  एस०  टी«  डी०  सुविधा

 8736.  श्री  रामाञ्मय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  हाचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्यों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण

 संचार  संश्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगयया  हां  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्सर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विदेशी  घड़ायता  से  णौह  पर्यटन  छेम्द्रों  का  बिका

 8737.  श्रीमती  दिल  छुमारी  संडारी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  विदेशी  सहायता  से  बौद्द  पर्यटन  केन्द्रों  का  विकास  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  विदेशी  सहायता  प्रदान

 की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  सक्षयता  से  सिक्किम  में  भी  बोद़  पर्यटन  केन्डों  का  विकास  करने  का

 ओर
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 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्री  साधवरात  :  और  उत्तर  प्रदेश  और
 बिहार  राज्यों  मेंਂ  अभिनिर्धारित  औौद्ध  परिषथों  पर  आधारभूत  सुविधाओं  का  विक्रास  जापान  के  विदेशी  आर्थिक
 सहयोग  कोष  प्राप्त  वित्ताय  सहायता  से  किया  जा  रहा  हे  ।  सरकार  और  ओईसीएफ  द्वारा  से

 9.244  को  हस्ताक्षरित  ऋण  करार  के  अनुसार  220.43  करोड़  रूपए  की  कुल  परियोजना  लागत  में  से

 ओईसीएफ  9.244  बिलियन  क्षेत्र  करोड़  की  अरुण  सहायता  देगा  ।
 सहायता

 ओईसीएफ  महाराष्ट्र  राज्य  में  अजंता  और  एलोरा  क्षेत्र  के  संरक्षण  तथा  विक्रास  के  लिए  भी  वित्तीय  सहायता
 देगा  ।  भारत  सरकार  और  ओईसीएफ  द्वारा  दिनांक  9  3.745  को  हस्ताक्षरित  ऋण  करार  के  अनुसार  4,406
 मिलियन  जापानी  येन  की  कुल  परियोजना  लागत  में  स ेओईसीएफ  3.745  मिलियन  जापानी  येन  वित्सीय  सद्दायता  के
 रूप  मेंਂ  देगा  ।

 और  सिक्किम  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  बौद्द  पर्यटक  केन्द्रों  का षिकास  करने  के  लिए  विदेशी
 सहायता  हेतु  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  दे  ।

 धनू  जल  की  स्थोज

 8778.  श्री  जिश्वनाथ  कया  जल  संद्याधन  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सुद्दृर  संवेए्नइ/एत  अध्ययन  के  प्रयोग  से  तैयार  भू-आकृति  और  विशिष्ट  निशान  याले  नक्झशों  से

 देश  में  भू-जज्त  की  खोज  में  कोई  सहायता  मिली  और

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  उत्तर  प्रदेश  ओर  मध्य  प्रदेश  मे  जिल्ञावार  इससे  कितनी

 सफलता  मिली  हे  ?

 जत  सेश्ाध्यन  सेजी  विशज्ञायरुण  हां  ।

 केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ट  ने  वृरस्थ  भू-मौतिकी  और  जल  भूवेज्ञानिक  अध्ययनों  की  सहायता  से

 उपने  मूजज़  अन्वेषण  कार्यक्रम  के  आन्सर्गत  देश  में  964,  कुँओं  की  द्विलिंग  की  जिसमें  से  542  सफत्त  रहे  हैं  ।

 इनमें  से  26  छुएं  मध्य  प्रदेश  में  तथा  उत्तर  उत्तर  प्रदेश  में  डिज्त  किए  गए  हैं  ।  दोनों  राज्यों  मे ंसफल  छुँओं  की  संख्या

 भू  और  5  है  ।  मध्य  प्रदेश  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  हिल  किए  गए  तथा  सफल  कुँओं  का  जिश्ते-वार  ब्यौरा  संज़ग्न

 विवरण  मेंਂ  दिया  गया  है  ।

 विवश्ण

 केन्द्रीय  भू  जल  बोर्ड  के  भूजल  अन्वेषष  कार्यक्रम  के  अन्शर्गत  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  द्विल

 किए गए छुँओ का ब्योरा । नरननत+ अन्न +-+++- कनननननन क़० ज़िला द्विज्ष किए गए कुँओं सफल कुँओਂ से० की संख्य ॥ की संख्या मध्य प्रदेश झ्मुला 8 4 2... खंडवा 6 ।
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 क्र०  जिला  डिल  किए  गए  कुँओं  सफल  कुँयों

 ़  की  संख्या  की  संख्या

 3  राजगढ़  है  5

 4...  शायोल  0

 26  10

 उतल्सर  प्रदेश  .

 1...  बांदा  3  3

 2...  झाँसी  |  0

 3...  मिर्जापुर  2  2

 4...  मनिरपुर  4  0

 10  5

 राष्ट्रीय  जल  विकाञ  एजेंसी

 8739.  श्री  वर्सुदरा  राजे  :  क्या  जल  संचाधन  मंत्री  यह  भताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेंसी  के  प्रमुख  लक्ष्य  क्या

 एजेंसी  हारा  हाथ  में  लिये  गये  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 एजेंसी  ने अब  तक  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  और

 वर्ष  1992-93  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 जा  संश्ाघन  मंत्री  जिल्याचरठा  :  जिन  मुख्य  क ेकिए  राष्ट्रीय  जल्त  विकास

 अभिकरण  की  स्थापना  1982  मेंਂ  की  गई  वे  निम्न  हें  :  ह॒

 ()  जल  संसाधन  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  के  एक  माग  के  रूप  मेंਂ  प्रायद्ीपीय  नदी  विकास  का

 व्यवहार्यता  अध्ययन  करके  देश  मेंਂ  जल्न  संसाधन  का  इष्टतम  उपयोग  करने  के  लिए  वेज्ञानिक  विकास

 को  बढ़ावा  देना  ।

 (ii)  जल  के  अन्त:बेसिन  अन्तरण  समेत  उपर्युक्त  पर  विस्तुत  अध्ययन  करना  ।

 अब  तक  प्रारंभ  किए  गए  व्यध्ययनों  में  (()  महानदी-गोदावरी  (ii)  पश्चिम  की

 ओर  बहने  वाली  अम्बई  के  उत्तर  और  तापी  के  दक्षिण  में  (iii)  चम्बल  के  साथ  केन  नदी  और  पश्चिम  की

 आए  बहने  वाली  अन्य  नदियों  के  व्यपवर्तन  के  अन्त:सम्पर्क  अध्ययन  सम्मिलित  हैं  ।  इनमें  137  बेसिन/उपभेसिनों  के

 लिए  जल  संतुलन  49  व्यपवर्तन  बिन्दु  और  58  स्थत्तों  कें  लिए  जलाशय  अध्ययन  भी  सम्मिलित  है  ।

 ._ 1991-92  के  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  योजना  के  डिमालयायी  घटक  का  प्रारंभिक  अध्ययन  भी  प्रारंभ

 किया  गया  है  ।
 ,
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 अभिकरण  द्वारा  1992  तक  व्यय  की  गई  कुल  राशि  2188.64  ज्ञाख  रुपए  हे  ।

 वर्ष  1992-92  के  लिए  निर्धारित  निधि  450.00  लाख  रुपए  है  ।

 भारत  पर्यटन  जिकास  निगम  के  होटलों  का  नवीकरण  एवं  झुधार

 8740.  श्री  जिश्लनाथ  शास्त्री  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगामी  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  नवीकरण  और

 सुधार  करने  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मेत्री  माघवराव  :  ओर  नहीं  ।  भारत  पर्यटन
 विकास  निगम  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्ी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  झवेक्षण  में  अनुसुचित  जातियों/अनुसूचितल  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षिस  पद

 8741.  श्री  सूपेन्द्र  सिंह  हुड्डा  :  कया  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मूवेज्ञानिक  उत्तरी  क्षेत्र  विशेष  रूप  से लखनऊ  में  इंजीनियरिंग  डिवीजन  तथा

 परिवहन  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों/अनुस॒चित  जनजातियों  के  कर्मचारियों/अधिकारियों  के  ज्षिए  आरक्षित  पद

 नहीं  भरे  गये

 यदि  तो  इसके  पढवार  क्या  कारण

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 इस  संगठन  में  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  नीति  बनाई  गई  हे  ?

 खान  मश्रालय  के  राज्य  मंत्री  अत्तराम  सिंह  भारतीय  भूवेज्ञानिक
 उत्तरी  क्षेत्र  में  गूप  व  श्रेणी  के  अनुसूचित  जाति/अनुसचित  जनजाती  के  आरक्षित  पदों  की  स्थिति  हस
 प्रकार  हे  :--

 कुल  आरक्षित  पद  मरे  हुए  रिक्त

 42  10  32

 हंजीनियरी  और  परिषहन  प्रस्तगों  में  अनुसुचित  जाति/अनुसचित  जनजाति  के  रिक्त  पदों  की  स्थिति  हस
 प्रकार  है  :--

 रिक्त  स्थानोंਂ  के  पकनाम  अनुम्ृचित  जाति  अनुनप्नचित  जनजाति  कुल

 कारपेन्टर  शून्य  1

 मैकेनिक
 *

 शून्य  |  1

 ड्रायव्हर  ।  3  4

 कुल  5  6
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 रिक्त  पढों  को  न  भरे  जान  का  मुख्य  रोजगार  कार्यालय  से  योग्य  अध्याधियों  का  उपलब्ध  न
 होना  है  ।

 उत्तरी  क्षेत्र  के  पुप  व  समृह  मेਂ  5  अभ्यार्थियों  का चपन  किया  गया  परन्तु  अभी  उन्हें
 मार  ग्रहण  करना  हे  ।  हंजीनियरी  और  परिवहन  प्र्नाग  में  2  रिक्त  पदों  की  भर्ती  हेतु  कार्रवाई  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।
 संबधित  प्राधिकरण  इस  पर  अनुषर्ती  कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  संञ्रंधित  नीति/निदेशों  के  अनुसार  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 आरक्षित  श्रेणियों  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  कार्रवाई  कर  रहा  हें  ।

 मम

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विशेष  इयूटी  भस्सा

 8742.  डॉ०  सी०  झिलवेरा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पूर्षोत्तर  क्षेत्र  के डाक  रेल  डाक  सेवा  तथा  सेन्य  डाक  सेषा  एम०
 कर्मचारियों  को  विशेष  ड्यूटी  भत्ता  देने  हेतु  कोई  अनुरोध  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पीौ०  वी०  रंगयया  जी  हां  ।

 और  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  पुष  और  गुण  कर्मचारियों  ने  उसी  प्रकार  विशेष  हयूटी  भत्ता
 देने  की  मांग  की  है  जिस  प्रकार  यह  भत्ता  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  तैंनात  होने  पर  प्रृुप  ओर  ग्रुप  कर्मचारियों  को

 दिया  जाता  है  ।  चूँकि  प्रुप  और  ग्रूप  कर्मचारियों  का अखिल  भारतीय  स्तर  पर  स्थानांतरण  नहीं  होता  हे  और

 उनकी  भर्ती  भी  अखिल  भारतीय  आधार  पर  नहीं  की  हसलिए  थे  इस  संबंध  में  वित्स  मंत्रालय  के  निदेशों  की

 शर्तों  के  अनुसार  विशेष  इयूटी  भत्ता  पाने  के  पात्र  नहीं  हैं  ।  इन  कर्मचारियों  ने  विशेष  इयूटी  भत्ते  का  घुगतान  किये
 जाने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रशासनिक  गुवाहाटी  खंडपीठ  मेंਂ  दो  मृल  याचिकाएं  दायर  की  थीं  ।
 न्यायाधिकरण  ने  कर्मचारियों  के  पक्ष  में  निर्णय  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  न्यायाधिकरण  के  इस  निर्णय  पर
 रोक  लगा  दी  और  पुनरीक्षण  याचिकाएं  दायर  करने  की  अनुमति  दे  दी  ।  पुनरीक्षण  याचिका  भवनों का  को  दाखिल  की

 गई  ।  इस  प्रकार  यह  मामला  अब  न्यायाधीन  हे  ।

 ,

 उत्तर  प्रदेश  में  डाकधर  भवन

 8743. श्री राजवीर सिंड | क्या झंचार मंत्री यह मताने की कृपा करेंगे डॉ लात बहादुर रावकल उत्तर प्रदेश मेंਂ कितने डाकघर किराये के भवनों में क्‍या सरकार का विचार ऐसे डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने का और यदि तो इस प्रयोजनार्थ चुने गये स्थलों का जिलावार ब्यौरा क्‍या 59
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 हंचार  मश्ालय  में  उप  मंत्री  श्री  पी०  जी०  रैगयया  2531

 यथा  बशतें  कि  धनराशि  आदि  उपलब्ध  रहे  ।

 सृत्री  संलान  विवरण  सें  दी  गई

 विवरण

 छनुर्धंघ

 डाकषार  सतनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  चुने  गए  स्थानों  का  जिलायार  विवरण  ।

 जिल्ता  स्थान

 फतहपुर  ;  फतइपुर  बलिया  23.  नारा

 2.  ह्वायगांव  आजमगढ़  24.  दोहरीघाट

 गाजियाबाद  कविनगर  प्रतापगढ़  25.  लाक्षगंज

 कानपुर  4.  अनवरगंज  इलाहामाद  26,  इलाहाबाद  सिटी

 5.  किदवई  नगर  फ़ेजाबाद  27.  फेजाबाद

 6.  पनक्री  ज़खानऊ  28.  गोगती  नगर

 फर्रुखाबाद  7.  करीमगंज  29,  इन्द्रनगर

 इन्नौज  30.  टॉंसपोर्ट  नगर

 9.  फतहगढ़  नैनीताल  31,  कोटाआाग

 10.  माज़बन  पिल्ीभीत  32.  पिलीभील  सिटी

 आंदा  11.  पिल्तानी  बरेत्ती  .33.  भागमोरा

 12.  आंबा  34.  मीरगंज

 अल्मोड़ा  13.  अल्मोड़ा  35.  चविसारतगंज

 14.  चौचटिया  जालौन  36.  उरई

 मुरादाबाद  15.  मुरादाबाद  आगरा  37.  संगाई  प्लेस  आगरा

 16.  अमरोहा  गोरखपुर  38.  गोलधघर  गोरखपुर

 पिथौरागढ़  17.  पिथौरागढ़  सहारनपुर  39,  बावेलबुलुर्ग
 18.  मुनसियारी  चमोली  40.  गौचर

 एटा  19.  एटा  मेरठ  41.  आर०  पी०  रोहला

 अहराइच  20.  शंकरपुर  मुजफ्फरनगर  42.  थाना  भवन

 बस्ती  21.  परकौलिया  घुलतानपुर  43.  जगदीशपुर  औद्योगिक

 22.  बावष्डनन  क्षेत्र

 ग्रामीण  निगम  द्वारा  गुजरात  विशेष  कृषि  कार्यक्रम  शुरू  करना

 8744.  श्री  महेश  कनोड़िया  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  कर्जा  ख्लोल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 प्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  गुजरात  में  विश्वेष  कृषि  परियोजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  मिधारित  किए

 हैं  :  और

 इसमें  से  जिलावार  कितना  लक्ष्य  पूरा  किया  जा  चुका  हे  ?
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 दिह्ुत  और  परंपरागत  ऊर्जा  सलोत  मैजाकय  के  राज्य  मंत्री  कक्यलाद  :  ओ

 योजना  आयोग  द्वारा  +:ए  उर्जन  के  कक्ष्य  का  निर्धारण  जिल्ेवार  नहीं  अपितु  समग्र  राज्य  के  लिए  किया  जाया

 है  ।  गुजरात  में  दिशेष  कुृंष  परियोजना  पी०  के  अध्ीन  6600  पम्पसेटों  सहित  1991-92  के  दौरान

 10,100  पम्पसेटों  को  ऊर्जित  किट  जाने  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  उपरोक्स  लक्ष्य  की  तुणना  में  गुजरात
 बिजली  बोर्ड  की  सूचना  के  69.574  पाम्पसेंटों  का  ऊर्जन  किया  जा  चुका  है  ।

 प्राथमिकता  के  आदर  पर  टेलीफोनों  की  जाती  मंजूरी  की  जांच

 8745.  श्री  जंगनीर  सिंह

 डॉ०  लाल  अहादुर  रावता

 भरी  चेलन  पी०  एस०  चौहान

 सलद्ष्मी  नारायण  पाण्टेय

 ञझ्री  दस्ताश्रेय  बंढारू

 श्री  मड्टेश  कनोड़िया

 श्रीमती  रीता  तर्मा

 |

 :  क्‍या  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  अन्मा  जोशी  (

 क्या  प्राथमिकता  के  आधार  पर  1991  से  पूर्ष  टेलीफोन  देने  की  कथित  जाली  मंजूरी  की  शिकायतों

 की  जांच  पूरी  हो  गयी

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 क्या  सही  मामलों  में  टेलीफोन  कनेक्शान  दे  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (3)  ये  टेलीफोन  कनेक्शन  कअ  तक  दिए  जाने  की  संभावना  हे  ?

 संचार  मंश्राताय  में  उप  मंत्री  पी०  ली०  रंगयया

 इस  स्तर  पर  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 से  (a)  माननीय  संसद  सदस्यों  तथा  अन्य  की  सिफारिशों  पर  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के

 अलग-अलग  मामलों  के  आधार  पर  अनुमोदन  के  पश्चात  मंजूरी  प्रदान  करने  की  कार्रवाई  की  गई  हे  ।  शेष  मामते

 जाँचाधीन  होने  के  कारण  रोके  हुए  हैं  ।

 कोशी  बहुउद्देश्यीय  परियोजना

 है 8746.  श्री  भोगेन्द्  झा  :  क्या  जल  संघ्ाधन  मंत्री  6  1992  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  6292

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  13-14  1992  को  कोसी  अहुउद्देशयीय  परियोजना  के

 संबंध  में  भारत-नेपाल  के  विशेषज्ञों  की  बैठक  मेंਂ  हुई  चर्चा  के  दौरान  आम  सहमति  और  मतभेद

 क्या  भारत  सरकार  ने  नेपाल  सरकार  के  पास  कोई  प्रारम्मिक  रिपोर्ट  भेजी
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 er वन  3  SR  व्यक्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  हे  ओर  इस  पर  मेपाल  सरकार  ने  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त

 की

 क्या  जापान  के  विशेषज्ञों  ने  हस  मामले  मेंਂ  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  और

 इस  संश्रंध  मेंਂ  भारतीय  विशेषज्ञों  द्वारा  प्रस्तुत  नवीनतम  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संघाध्न  मंत्री  विजद्यायरण  :  बाढ़  गाद  सिंचाई  और  जत्त

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  कोसी  उच्च  आंध्र  परियोजना  के  अन्वेषण  और  अध्ययन  शुरू  करने  के  उद्देश्यों  पर  मतेक्य

 था  ।  नोवहन  संबंधी  पहलुओं  के  लिए  संबंधित  सरकारों  के  निदेश्ञा  प्राप्त  करने  पर  सहमति  हुई
 थी  ।

 और  को्ी  पर  उच्च  बांध  की  पूर्व  रिपोर्ट  वर्ष  1981  मेंਂ  नेपाल  को  भेजी  गयी  थी  तथा
 वर्ष  1985  मेंਂ  इसकी  एक  प्रतिलिपि  दी  गयी  थी  ।  नेपाल  का  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  जापान  दल  ने  1992  में  भारत  और  नेपाल  का  दौरा  किया  तथा  इस  संबंध  में

 प्रारंभिक  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 हाल  भारतीय  विशेषज्ञों  दरा  कोई  और  रिपोर्ट  तेयार  नहींਂ  की  गयी  है  ।

 पालाकुकड  ,  केरल  में  शास्त्रा  हाकधर

 8447.  श्री  खी०  एस»  जिजयराध्यतन  :  क्या  झंचार  मंत्री  12  1991  के  अताराकित  प्रश्न  संख्या
 6890  के  ठत्तर  के  संबंध  मेंਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  पाल्ताककड  जिले  कोई  शाख्रा  डाकधर  खोले  गये

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  और

 इसके  कथ्व  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  ?  ेल्‍

 संचार  मंत्रात्तय  में  उप  मंत्री  पी०  ती०  रंगयया  :  12-9-91  को  अताराकित  प्रश्न

 स॑०  6890  के  उत्तर  मेंਂ  यह  कहा  गया  था  कि  पालाककड  जिले  में  शाखा  डाकधर  खोलने  के  लिए  निम्नलिखित

 प्रस्तावों  की  उस  समय  जांच  की  जा  रही  थी  और  यद्ड  भी  कष्ठा  गया  था  कि  उनकी  मंजूरी  उनका  औचित्य  पाये  जाने  पर

 और  निर्धारित  मानवंडों  के  पूरा  होने  पर  दी  जाएगी  ।

 ()  अत्लेमपस्ली

 (४)  कुटटीपल्लम

 (iii)  पेरिंगन्नूर

 उपर्युक्त  ()  और  (iii)  में  उल्लिखित  स्थानोਂ  पर  30-11-91  को  शाखा  डाकृधर  खोल  दिए  गए

 जहां  तक  कुट्टीपल्तम  मेंਂ  शाखा  डाकधर  खोलने  का  संबंध  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  इसका
 औचित्य  नहीं  पाया  गया  ।

 उपर्युक्त  ओर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 इस्पात  का  उत्पादन

 8748.  श्री  चैयद  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस्पात  का  कुछ  कितना  उत्पादन

 इस  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  का  कुल  कितना  आयात-निर्यात  किया

 देश  मेंਂ  इस्पात  का  कारखाना  आयात  की  मुल्य  और  निर्यात  का  पोत
 पर्यत  निःशुल्क  मृल्य  कितना-कितना  और

 वर्ष  के  दौरान  देश  मेंਂ  इस्पात  कौ  मांग  को  पूरा  करने  का  स्तर  लगभग  कितना

 इच्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  सम्शोष  मोष्ठन  :  वर्ष  1991-92  के  लैरान  देश  में
 परिसज्जित  ईश्यात  का  कुल  उत्पादन  142.0  लाख  टन  हुआ  ।

 वर्ष  1991-92  में  92  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  और  टाटा
 आयरन  एण्ड  स्टीज़  कम्पनी  द्वारा  2.8  लाख  टन  परिसज्जित  इस्पात  का  निर्यात  किया
 गया  ।

 वर्ष  1991-92  में  92  9.1  लाख  टन  परिसज्जित  इस्पात  आयात  किया
 गया  ।

 इस्पात  की  सामान्य  श्रेणियों  के  लिए  सेल  के  कारखाना-आबाहय  मृल्य  संज्रन  विवरण
 में  दिए  गए

 वर्ष  1991-92  में  92  परिसज्जित  इस्पात  के आयात  का  औसत  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य
 13,232  रूपये  प्रति  टन  हे  ।

 वर्ष  1991-92  में  92  सेल  और  टिस्को  के  परिसज्जित  हस्पात  के  निर्यात  का  औसत  पोत

 पर्यन्त  निःशुल्क  मूल्य  7400  रूपये  प्रति  टन

 ज्गभग  87%  ।

 विवरण

 प्रतिनिष्चि  इस्पात  मदों  के  कार्स्थाना  आशय  मृक्य-ह्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड  ।

 श्रेणी  छूपये/एम्र०  टी०

 13-92  से  लागू

 बिलेट्स  80-100  मि०  मि०
 ॥

 5579

 ब्लूसस  150  मि०  मी०  5459

 स्‍्लैंब्स  90  मि०  मी०  और  कम  5429

 राउेड्स  16  मि०  मी०  6534
 टार  इस्पात  8  मि०  मी  8029
 तार  छड़ें  8  मि०  6759
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 श्रेणी  रूपये/एम०  टी०

 1-3-92  से  लागू

 कोण  65)<65)<6  7124

 चैनलस  100)<50  7799

 जाइटस  150X75  8089
 प्तेट

 ()  5  मि०  मी०  से  10  मि०  मी०  तक  9713

 (ii)  10  मिं०  मी०  से  20  मि०  मी०  तक  10220
 एच०  आर»  एम०  एम०  9273
 एच०  आर०  क्यायलें  3.15  एम०  एम०  9791
 सी०  आर०  चादरें

 ()  0.63  एम०  एम०  13376
 16  एम०  एम०  12500

 सी०  आर०  क्वायल

 ()  0.63  एम  एम०  13136

 (ii)  1.6  12255
 जी०  पी०  चादरें
 ()  0.63  एम०  एम०  17736

 1.6  एम०  एम०  13560

 जी०  सी०  चादरें

 ()  0.63  एम०  एम०  17797

 (1)  1.6  एम०  एम०  13622

 जिद्युत  होयंत्रों  में  संयंत्र  भार  क्षमता

 8749.  श्री  वी०  शोशनाद्वीएवर  राज  वाइडे  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छोत  मंत्री

 यह  झठाने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1989-90.  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  कितने  ताप  विद्युत  केन्द्रों  ने  उच्चतम  संयंत्र

 पार  क्षमता  विश्ाई  और

 इन  संयंत्रों  के  मजदूरों  को  उच्चतर  संयंत्र  भार  क्षमता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  ह्वेतु  प्रोत्साडित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  छोल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कक्यनाथ

 :  1989-90.  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  जिन  ताप  विश्वुत  केन्द्रों  का  उच्चतम  संयंत्र  भार

 अनुपात  रहा  ये  निम्नवत

 वर्ष  केन्द्र  का  नाम  संयंत्र  सार  अनुपात  (%)

 1989-90  विजयवाड़ा  80.9
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 वर्ध  केन्द्र  का  नाम  हँयंत्र  भार  अनुपात  (%)  16:1

 1990-91  विजयवाड़ा  83.8

 1991-92  सिंगरौली  77.9

 देश  के  ताप  विद्युत  केन्ड्रों  में  प्रतिस्पर्धात्मक  भावना  को  प्रोत्साहन  देने  के  त्तिए  ताप  विद्युत  केन्दों
 को  पुरस्कार  प्रदान  करने  हेतु  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  स्कीम  लागू
 है  ।  स्कीम  के  अनुसार  प्रचालन  एवं  अनुरक्षण  कार्मिकों  को  नकद  विद्युत  केन्द्र  के  प्रभारियों  को  पदक
 तथा  विद्युत  केन्द्र  प्रबन्धकों/बोड़ों  को  शील्ड  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 हवाई  अड्डों  का  लिकास्तन  और  एअरोजिज  का  ढ्ठवमा

 8750.  प्रो०  शाद्या  सिंह  रावत  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 देश  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  हवाई  अड़डों  पर  विभिन्‍न  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  एवं
 उनके  विकास  हवाई  प्रत्येक  मद  पर  व्यय  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 मुम्बई  मेंਂ  एअरोब्रिज  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  किया  गया  था  और  इस  पर  अभी  तक  कितनी

 राशि  व्यय  की  गई  ।

 क्‍या  वह  ढह  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (3)  क्‍या  हसकी  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  और

 प्रविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराषृत्ति  रोकने  देतु  क्या  कदम  उठाये

 जाने  का  विचार

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माध्वराव  विवरण  और

 तर  संगत

 अक्तुबर  तक  व्यय  की  गई  राशि  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 (1)  अतिरिक्त  पुजोँ  सहित  401075.91  अमरीकी  ढालर

 (2)  सीमा  शुह्क  :  5209426/-  रुपए

 (3)  स्वदेशी  रुपए  तथा  ठत्पाद  ब्रिक़्ी  कर  और

 नहीं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  इस  एअरोश्निज  के  किसी  अषयष  की  कार्यप्रणाक्षी  मेਂ  खराबी

 आ  गई  *

 और  (&)  एजरोब्रिज  की  कार्यप्रणाली  में  खराबी  के  कारणों  का  पठा  लगाने  के  तिए  जांच  के  आवेश

 दे  दिए  गए  हैं  ।

 और  जांच  पूर्ण  होने  तीन  इंजीनियरोਂ  और  एक  आपरेटर  को  नित्तम्थित  कर  दिया  गया

 है  ।  जांच  के  विचारार्थ  चिषयों  मेंਂ  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले

 कदम  भी  शामिल  हैं  ।
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 विवरण  II

 बर्णष  1990  और  1991-92  के  दौरान  अन्सर्देशीय  हवाई  अड्डों  पर  घिभिन्म  हकीमों  पर  खर्च  किए  गए

 पूंजीगत  व्यय  का  हवाई  अड्डाबार  ब्योरा  परिक्षित  ।

 रूपयों

 हाई  अड्डा  स्कीम  90-91  .  91-92

 मुवनेश्वर
 -  चार  दीवारी  0.10  0.04
 —  आर०/डब्न्यू,  आदि  का  विस्तार  0.29
 -  भू-एवृ  सुरक्षा  उपकरण  0.02
 -  संचार  सेवाओं  वैेमानिकी  के  विभिन्‍न  उपकरण  0.90  0.13

 पुन्तर
 -  मूृ  एवं  सुरक्षा  उपकरण  हे  0.29  0.02

 बम्बई
 —

 एर्त  सुरक्षा  उपकरण  0.06
 -  जूँद्द  में  चार  दीवारी  का  निर्माण  0.08  0.02
 --  वैमानिक  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  0.08  0.22

 उपकरण

 कलकत्ता  -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.03
 -  वबेमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  0.38  0.58

 डपकरण

 कालीकट  -  सौर  उर्जा  शक्ति  प्राप्त  अवरोध  प्रकाश  0.13  0.06
 -

 ,  एवं  सुरक्षा  0.30
 —  गेमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  031

 उपकरण

 चंडीगढ़
 -  प्‌  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.26

 कोचीन
 -  टेक्सीपथ  और  कार  पार्कपथ  का  पुनः  सतह  -  0.40

 लेपन
 -  ऊर्जा  आपूर्ति  का  आवर्धन  और  आपात  काजीन  -  0.06

 ऊर्जा  आपूर्ति
 -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.02  -

 कोयम्भत्र
 —  आर/हब्त्यू  का  विस्तार  2.07  0.37 यू
 -  भूमि  का  अर्जन  0.35
 -  टर्मिनल  भवन-व-नियंत्रण  टावर  1.55  1.30
 -  ऊंची  भूमि  को  समतल  करना  और  बाड़  को  -  0.07

 पुनः  कागाना
 -  .  फ़लड  लाईट  सिह्टिम  और  3  भार  आवासी  0.12

 सिस्टम
 -  भ  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.02  1.12

 कूच  श्रिह्ठार  -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  --  0.02

 दिल्ली  -.  सी»  एस»  डी०  हैगर  0.77  1.06
 —  सफदरजंग  पर  परिचालनात्मक  काम्स्तैक्स  3.48  6.19

 --.  विश्वासन  में  टान्समिटिंग  -+  1.25

 --  आई०  ए०  में  आवासीय  कालोनी  न  0.86
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 विवरण  11--  रूपयों

 हवाई  अड्डा  स्कीम  91-92

 भूएवँ  उपकरण  0.20  --
 -  विविध  विद्युत  कार्य  1.06  न
 —  सी०  आर७  एस०  डी०  ऐंड  कार्य  0.07
 -  टौी०  ट्रेक  और  एप्रन-एस०  ए०  वी०  का  पुनः  0.50  0.14

 सतह  लेपन  ।
 —  डी०  बी०  आर०  आर०  का  संस्थापन  न  0.02
 -  पेमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न

 ०38
 0.75

 उपकरण

 देहरादून
 -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.02  0.02

 डिबूगढ़
 -  प्रशासन  एवं  वेगिज  हेंढलिंग  न  0.10
 —  एच०  आई०  आर०  एक्त०  साधारण  पहुंच  0.30

 टेक्सीपथ  आपातकालीन  ऊर्जा

 आपूर्ति
 -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.02  0.80

 दीमापुर  -  सुरक्षा  बाढ़  न  0.45

 --  टर्मिनल  भवन  -  0.08

 -  आरण०  डब्ल्यू०  का  विस्तार  0.72
 —  एच०  आई०  एल०  साधारण  पहुँच  --  0.40

 टेक्सीपथ  आपातकालीन  उर्जा  पूर्ति
 -  मभू-एवं  सुरक्षा  उपकरण  न  0.40

 -  पैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  -  031

 गुवाहाटी  -  भू  एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.26  0.40

 -  डी०  वी०  ओ०  आर०  का  सं॑स्थापन  0.00  0.03

 --  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.30  0.49

 ग्वालियर
 -  टर्मिनल  एप्रन  पहुंच  मार्ग  0.93  2.17

 टैक्सीपथ

 -  टेक्सीपथ  प्रकाश  प्रणाली  0.04  0.02

 -  भू-एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.02  0.30

 हेदराबाद  -  चार  विवारी  0.07  -

 -  भू-एवँं  सुरक्षा  उपकरण  0.40  0.84

 --  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  --  0.13

 इम्फाल  -  चार  दिवारी  न  0.44

 -  सौर  ऊर्जा  शक्ति  प्राप्त  अवरोध  प्रकाश  0.08  0.05
 —  एच०  आई०  आर०  एल०  साधारण  पहुँच  न  0.40

 टेक्सीपथ  आपातकालीन  ऊर्जा  पूर्ति
 —  भू-एवं  सुरक्षा  उपकरण  0.29  0.40
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 हवाई  अदडा  स्कीम
 -  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण

 हन्दौर  -  चार  दिवारी

 -  कन्वेयरवैल्ट
 --  आर०/डब्ल्यू०  का  सतह  लेपन
 -  साधारण  पहुंच  प्रकाश
 -  भू-एव॑  सुरक्षा  उपकरण

 जयपुर
 --  आर०/डब्ल्यू०  का  पुनः  सतह  केपन

 दा
 मोम

 व  सुरक्षा  उपकरण

 घूम  का  अर्जन  आर०/इब्ल्यू०  के  विस्तार  के  लिए
 -  रिजर्व  ल्ाउंज
 —  सौर  उर्जा  शक्ति  प्राप्त  अवरोध  प्रकाश

 -  वेमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण

 जम्मू
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 जामनगर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 जमशेदपुर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण
 -  चजपैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  विभिन्‍न  उपकरण

 केलाशहर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 कानपुर
 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण

 -  घैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  ज्षिए  विभिन्‍न  उपकरण

 केशोद
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 खजुराहो
 -  एप्रन  टेक्सीपथ  का  विस्तार

 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण
 -  डीवीओर  की  स्थापना

 --  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण

 कोरद्वपुर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 कोटा
 --  चारदिवारी
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 लेह
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 लीलाबाड़ी
 -  घावनपथ  और  टी/हब्ल्यू  का सतहलेपन

 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण

 लखनक
 -  चारदिवारी  का  निर्माण

 --  डीवीओर  की  स्थापना

 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण

 -  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण

 90--91
 0.11

 0.33

 0.20

 1.10

 0.02

 0.26
 0.08

 0.29

 0.07

 0.00

 0.68

 0.60

 लिखित  उत्तर

 रूपयोਂ

 91-92
 0.19

 0.20

 0.05

 0.90

 0.04

 0.80

 0.07

 0.82
 0.20

 0.08

 0.09

 0.02

 0.31

 0.13

 0.02

 0.40

 0.03

 0.48

 0.02

 0.42

 0.09

 0.42

 0.48
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 विवरण  11--  रूपयों

 बचाई  अड्डा  स्कीम  90--१1  91--92

 लुधियाना  पृ  और  सुरक्षा  उपकरण  0.07

 मदास  -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.04
 --  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.27  0.39

 महुरे
 -  दोनों  छोर  पर  प्रणाल्ती  0.09  0.05
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.02  0.40
 -  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.17

 मंदसोर  -  पैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  ल्षिए  घिभिन्‍न  ठपकरण  0.43

 मंगलौर
 -  विद्युत  आपूर्ति  में  वृद्धि  0.10
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.29  0.80
 -  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.26

 नागपुर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.09  0.80
 -  वैमानिकी  संचार  सेवाओं  के  ल्षिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.49  1.30

 पंतनगर  -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.07

 पटना  -  वाहक  पढ़िटयां  0.03
 —  डीवीओर  की  स्थापना  0.06  0.02
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.04  0.80
 -  पैमानिकी  संयार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.91  0.52

 पडिचेरी  -  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  0.06

 पोरबंदर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.04  0.02

 पोर्ट  ब्लेयर  -  परिचालन  दीवार  0.31
 —  .  परिचालन  के  लिए  हवाई  उढ़डे  का  0.12

 विकास--परामर्श
 हि

 पुणे
 --  एचटी/एलटी  सब  स्टेशन  0.15
 -  टैक्सी  टेक  को  चौड़ा  करना  0.02
 -  एप्रन  का  विस्तार  0.08

 रायपुर
 -  परिचालन  दिवार  0.44  0.10
 —  दोनों  छोर  पर  घावनपट्टी  का  सुषृदीकरण  एचआई  0.24

 आरएल  एप्रन  फ़लड  0.22  0.09

 सिम्पल  एप्रोच  लाइटनिंग  सिस्टम
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.03  0.80

 राजकोट
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.38  0.40

 रांची
 —  आर/इडब्ल्यू  का  सतहलेपन--परामर्शी  0.03
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.26  0.40

 -  वैमानिकी  संचार  प्रणाली  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  1.08
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 विवरण  11--  रुपयों

 हवाई  हकीम  90-91  91--93

 सकेम  --  डी०  जी०  सेट  और  स्टीट  लाइट  के  लिए  वैकल्पिक  0.11
 व्यवस्था

 -  टेरमिनक्ष  भवन  और  नियंत्रण  टावर  0.11  0.99
 -  धांवनपथ  एप्रन  और  टैक्सीपथ  0.34  1.66
 -  चारदिवारी  0.39

 शिमला
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.28

 श्रावस्ती  -  हवाई  अड़ढे  का  विकास--परामर्शी  0.02

 श्रीनगर
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.53

 मृत
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.02

 त्रिच्ची  -  पापी  एप्रन  फ़ल्ड  ज्ञाइट  एमआईआरएल  को  0.26  0.45

 एचआईआरएल  में  बदलना  और  डीजी  सैट
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.66  0.40

 --  वैमानिकी  संचार  प्रणाली  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.86  0.3

 तिरूपति  -  125  केवीए  जेनेरेटिंग  सेट  की  स्थापना  0.05

 —  सौर  ऊर्जा  व्यवधान  लाइट  0.10  0.02
 -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.26  0.40

 त्रिवेन्द्रस  --  वैमानिक  संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.13

 तेरा  -  हवाई  अड़डे  का  निर्माण-परामर्शी  0.23

 का  हट
 बरगद  वीशककाक

 -  टर्मिनल  भवन  और  नियंत्रण  टावर  0.59  0.50

 -  मू्‌  और  सुरक्षा  उपकरण  0.30

 उदयपुर
 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण  0.28  0.40
 -  चारदीवारी  का  निर्माण  0.05  0.00

 वाराणसी  --  भाषनपथ  और  सहायक  पेवमेंटों  का  विस्तार  और  0.10

 सुदृढ़ीकरण
 —  .  फल्ड  लाइट  एप्रोच  लाइट  0.15
 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण  0.95  0.80
 -  वेमानिकी  संचार  सेवाओं  के  ज्षिए  विभिन्‍न  उपकरण  0.18  0.09

 विजयवाड़ा  -  ओोहंग  परिचालनों  के  लिए  हृवाई  अड़डे  का  0.12

 परामर्शी
 —

 एचआईआरएल  फ्लड  0.26  0.25

 डीजी  सेट
 -  भू  ओर  सुरक्षा  उपकरण  0.40

 है
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 विवरण  11--  रुपयों

 हवाई  अड्डा  स्कीम  90-91  91-92

 विशालापत्तनम  -  भू  और  सुरक्षा  उपकरण  0.26

 विविध
 -  इलाहाबाद  में  नागर  विमानन  प्रशिक्षण  कालेज  का  1.58  2.15

 आधुनिकीकरण
 -.  इलाहाबाद  में  नागर  विमानन  प्रशिक्षण  कालेज  वेमानिकी  0.50  0.17

 संचार  सेवाओं  के  लिए  विभिन्‍न  उपकरण
 —  जम्बई/दिल्ली  हवाई  अड़ढडों  पर  एटीएस  का  0.00  0.30

 आधघुनिकीकरण
 --  विभिन्‍न  क्षमता  वाले  वीएचएफए  एफ  एम  रेडियो  5.16  2.26

 संचार  विभिन्‍न  उपकरणों  आदि  के  लिए  सर्वेक्षण

 उपकरण  पुर्जों  के  ट्रांसरिसीवर  जैसे  विभिन्‍न  मर्दे
 -  विशेष  पूंजीगत  मरम्मत  कार्य  सहित  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  9.40  0.91

 विविध  सिवित्त  और  वेश्ुत  कार्य

 66.56  68.35

 ce नल  लत  में  न  gitz  न कृपा

 जिभ्ागेस्सर  कर्मचारियों  के  जेसम  में  कृष्वि

 प्रो  प्रेम  धघूमल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बतामे  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभागेत्तर  कर्मचारियों  के  मानदेय/वेतन  मेंਂ  वृध्दि  करने  का

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 झंचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंशयया  हस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं  हे  ।

 साग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं

 एक  नीतिगत  मामकते  के  अतिरिक्‍्स  विभागीय  एजेंटों  के  वेतन  मेंਂ  संशोधन  करने  से

 पैबंधित  प्रस्तावों  पर  तभी  कार्रवाई  की  जाती  है  जब  नियमित  कर्मचारियोਂ  के  मामले  में  भौ  ऐसी  ही  प्रक्रिया  शुरू
 की  जाती  है  ।  इस  सरकार  का  नियमित  कर्मचारियों  के  मामले  में  ऐसी  कोई  कार्रवाई  करने  का  इरादा
 नहीं  है  ।
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 उत्सर  प्रदेश  और  आन्ध्ा  प्रदेश  में  झुपर  थर्मल  केन्द्रों  का  निर्माण

 8752.  श्री  के०  पी०  रेडडयया  यादव  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झोस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  उत्सर  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रवेश  मेंਂ  मुपर  थर्मल  स्टेशनों  के  निर्माण  हेतु
 ओ०  सौ०  ई०  एफ०  ऋण  के  लिए  जापान  के  साथ  बातचौत  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  हन  राज्यों  में  विद्युत  की  अत्याधिक  कमी  को  देखते  हुए  इन  दोनों  स्टेशनों  को  इस  षर्ष  की
 योजना  में  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  श्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  प्त्री  कल्पताथ  :  से

 उत्तर  प्रदेश  मेਂ  अनपारा  ताप  विद्युत  परियोजना  (2x 500  मे०  वा०  )  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत
 ओर्ड  हरा  ओ०  ई०  सी०  एफ०  सहायता  से  फ़ियान्वित  किया  जा  रहा  हस  परियोजना  के  लिए
 ओ०  ई०  सी०  एफ०  ह्वारा  पहले  से  ही  88.196  बिलियन  येन  ऋण  राशि  की  तीन  टैन्च  स्वीकृत  की  जा  चुकी  हैं  ।

 इस  परियोजना  के  लिए  24.144  बिलियन  येन  के  और  ऋण  का  प्रस्ताव  हे  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  विद्युत  थोर्ड  की  विशाखापटटनम  ताप  विद्युत  परियोजना  (2x500  मे०  वा०  )  के

 प्रतिष्ठापन  के  लिए  स्कीम  को  ओ०  ई०  सी०  एफ०  सहायता  प्राप्त  करने  के  किए  विद्युत  विभाग  हारा  आर्थिक  कार्प

 विभाग  को  सिफारिश  की  गई

 दृरदर्शन  के  छ्िए  प्रायोजिल  धारावाहिकों  की  स्वीकृति  मेंਂ  अभियमिततायें

 8753.  क्री  राम  लदन
 शी  देवेन्द  प्रधाद  यादव
 झीमती  दीपिका  एच०  टोपीजाला

 प्री  महेश  कनोड़िया  :  क्‍या  झूचना  और  प्रस्तारण  मंत्री  यह  बताने  कौ
 झी  बतराज  पासी

 झी  आनन्द  दृत्म  मोर्य
 भी  सनत  छुमार  संडल

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  के  लिए  प्रायोजित  धारावाडिकों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  किन्हीं  अनियमितताओं

 की  जानकारी  सरकार  को  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  सरकार  ढारा  क्‍या  कदम  उठाये  गये
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 झघृचना  और  प्र्ारण  मंत्रालय  में  ठप  मंत्री  गिरिजा

 हां  ।

 और  1990  की  प्रायोजित  स्कीम  के  अम्सर्गत  प्राप्त  प्रस्तावों  के  बारे  में  अम्तिम

 परिणामों  की  सूचना  स्थगित  कर  दी  गई  दे  क्योंकि  यह  मामला  केम्क्ीय  जांच  ब्यूरो  को  सॉप

 दिया  गया  हे  ।

 सुरक्षा  शर्तों  का  उतकलंघन

 8754.  श्ली  गुरूदास  कया  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मेत्री  यड  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  कांटीनेन्टल  एयरलाइन्स  एयरटेक्सी  मुम्बई  ढारा  सुरक्षा  विनियमों  की  उपेक्षा  की  जा

 रही

 (eq)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  कौन-कोन  से  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 सागर  विम्नानन  और  पर्यटन  मैत्री  माधवरात्र  :  से  ग्रुटियों  को  रिकार्ड

 करने/उनकी  सूचना  देनिक  निरीक्षण  के  पायलट  ढारा  विमान  की  स्वीकृति  के  लिये  उचित
 प्रमाणपत्र  दिये  पर्याप्त  कर्मीदल  के  जाये  जाने  और  ईघन  लेने  संबंधी  समुचित  पढ़ति  का  अनुपाक्षन
 करने  में  कुछेक  प्रक्रियात्मक  खामियां  देखने  मेंਂ  आई  हें  ।  प्रचालक  को  चेतावनी  दी  गई  हे  कि  वष्  इन  खामियोंਂ
 को  दूर  करे  ।  इनका  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  नागर  विमानन  महानिदेशालय  द्वारा  नियमित

 निगरानी  जांच  की  जाती  है  ।

 गहरे  झमुद  में  मल्स्यन

 8755.  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  क्‍या  स्थाह्य  प्रसेस्करण  उद्योग  मंत्री  यड़  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  और  कृषि  जो  एक  संयुक्त  राष्ट  निकाय  ने  भारतीय  गहन  समुद्र  मत्स्यन
 उद्योग  के  संबंध  में  बताया  हे  कि  अधिकांश  उच्चमों  में  वित्तीय  स्थायित्व  की  कमी

 क्या  हस  संगठन  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संगठन  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  लागू  करने  का

 स्थाह्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  और
 जी  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 विश्व  बेंक  द्वारा  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  देना  स्थगित  किया  जाना

 8756.  राम  कापस्ले  :  क्या  विद्युत  और  गेश-परम्परागत  ऊर्जा  छ्लोत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  विद्युत  क्षेत्र  को  ऋण  देना  स्थगित  कर  दिया
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 जा  णणणणणरा  काका  LS

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्भन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  द्योत्त  मंश्राल्य  के  राज्य  मंत्री  कत्यलाद्य  :

 से  विश्व  बैंक  ने  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  देना  स्थगित  नहीं  किया  है  ।  दो  परियोजनाओं  नामक्ञः

 अपर  हन्द्रावती  जल  विद्युत  परियोजना  तथा  उत्तर  प्रदेश  विद्युत  परियोजना  में  संवितरण  को  बैंक  के  साथ  की

 गई  प्रसंविदा  का  अनुपालन  करने  में  परियोजना  प्राधिकारियों  की  विफलता  के  कारण  स्थगित  कर

 दिया  गया

 400  के०  वी०  विद्युत  लाइन

 8757.  श्री  राम  कृष्ण  कोलाक्षा

 भरी  महाहममुद्रम  गएैन्द्र  रेड्डी  |
 :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  चयोत

 मैत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बेक  की  सहायता  से  का  400  के०  षौ०  की  विद्युत  लाइन  बिछाने  का  कोई

 ॒स्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  उसके  लिए  विष्वव  बैंक  ने  क्‍या  शर्तें

 रखी

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ब्योत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ककक्‍्पनाथ  :

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  दिल्‍्सी  के  चारों  ओर  एक  400  के०  वी०  पारेषण  रिंग  का  निर्माण  कर  रहा  है  ।

 विश्व  बैंक  श्रुण  के  निरस्त  हो  जाने  को  दृष्टि  मेंਂ  रखते  हुए  पूरी  परियोजना  का  वित्श  पोषण  घरेलू  स्रोतों  से

 किया  जा  रहा  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्थाध्य  वस्तुओं  के  परिरक्षण  हेतु  प्रौद्योगिकी

 8४758.  श्री  एस०  भी०  थोराल  :  क्या  स्थ्राद्य  प्रसंघकरण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 मुर्गी  के  मीट  और  मीट  बर्फानी  समुद्री  मेंढक  की  टांगोਂ  अथवा  मसालों  आदि  के

 परिरक्षण  के  लिए  अर्धक्षम  प्रौद्योगिकी  विकसित  करने  के  लिए  किये  प्रभावी  उपायों  का

 ब्यौरा  क्‍या  हे  ;

 क्या  खाद्य  परिरक्षण  के  लिए  खाद्य  किरणन  एक  अर्धक्षम  विकल्प  के  रूप  में  व्यवहार्य  है  और

 इसका  कोई  विशेष  ल्लाभ  और

 खाद्य  वस्तुओं  के  परिरक्षण  हेतु  सरकार  का  अन्य  क्‍या  कदम  उठाने  का  विच्वार

 खाद्य  प्रयंध्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिध्वर  :  से  देश  में

 वाणिज्यिक  उपयोग  वाले  म॒र्गी  मांस  और  मांस  प्रशीतित  समुद्री  खाद्य  मेंढक  की  टांगो  या

 मसालोਂ  आदि  के  परिरक्षण  के  लिए  विभिन्‍न  प्रौद्योगिकियां  या  तो  विकसित  की  गई  हें
 या

 आयात  की  गई  हें  ।

 यद्चपि  कुछ  कृषि  उत्पादों/खाद्य  उत्पादों  के  परिरक्षण  के  लिए  कुछ  बाहरी  देशों  में  किरणन  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  में

 हु
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 लाई  जाती  हे  और  इसे  एक  अर्धक्षम  विकल्प  माना  जाता  है  परन्तु  ऐसे  उत्पादों  की  आर्थिक  व्यवह्ार्यता  और

 बाजार  में  स्वीकार्यता  अभी  तक  हमारे  देश  में  प्रतिष्ठित  नहीं  है  ।  विभिन्‍न  खाद्य  उत्पादों  के  परिरक्षण  के  लिए

 लागत  में  कमी  लाने  वाली  प्रौद्योगिकियों  के  अनुसंधान  एवं  विकास  प्रयत्नों  को सरकार  सहायता  देती  आ  रही  है

 और  उदार  औद्योगिक  नीति  के  अधीन  उद्योगों  को  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  स्वीकृति  दी  गई  हे  ।

 राज्य  विद्युत  जोढों  दारा  धनराशि  को  अन्य  प्रयोजनों  पर  खर्च  करना

 8759.  डा«  परशुराम  गंगवार  :  कया  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झ्लोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  राज्य  विद्युत  बोड़ों  को आबंटित  की  गई  धनराशि

 को  अन्य  प्रयोजनों  पर  खर्च  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कदम  उठाए

 क्या  सम्पूर्ण  प्रकरण  की  जाँच  पड़ताल  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  कोई  समिति  गठित

 की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जिद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  छोल  मंत्रालय  के  दाज्य  मंत्री  कक्पनाथ  :

 से  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करवाई  जाती  हे  तया  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  कोई  भी  विशेष
 आजंटन  नहीं  किया  जाता  ।

 ओर  (&)  उपर्युक्त  से  के  उत्सर  को  दृष्टि  में  रखते  जी

 रिहन्द  जल  तिद्युत  परियोजना  में  मध्य  प्रदेश  का  हिस्चा

 8760.  श्ली  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  विद्युत  ओर  गैर-परम्परागस  ऊर्जा  झ्लोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  जिसका  उत्तर  प्रदेश  की  रिहन्द  जल  विद्युत  परियोजना  में  15  प्रतिशत
 हिस्सा  गत  कई  वर्षों  से  इसका  हिस्सा  नहीं  दिया  जा  रहा

 .  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  को  उसका  उचित  हिस्सा  दित्ताने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के  हिस्से  की  बिजली  ठपयोग  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को

 उसका  घुग़तान  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मेंਂ  केन्द्रीय  सरकार  हारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ब्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मेत्री  कक्यनाथ  :

 रिहन्द  जल  विद्युत  परियोजना  से  उत्पादित  विद्युत  की  भागीदारी  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 बिजली  बोर्ड  और  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  के  भोच  हुए  समझौते  के  अनुसार  रिहन्द  से  मध्य  प्रदेश  भिजली  बोर्ड
 को  इसके  समुचित  हिस्से  की  विद्युत  सप्लाई  किए  जाने  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  असमर्थता  कौ

 76



 14  1914  लिखित  उत्तर

 स्थिति  के  लिए  यह  प्रावधान  हैं  कि  समझोते  की  क्ष्तोंਂ  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  दाता  इस
 प्रकार  प्राप्त  की  गई  विद्युत  की  प्रतिपूर्ति  करनी  होगी  ।  मामले  का  समाधान  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  की

 राज्य  सरकार  हारा  आपस  में  डिपक्षीय  रूप  से  किया

 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  के  अनुसार  रिहन्द  में  इसके  हिस्से  की  विद्युत  के  बदते  मेंਂ  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  बिजली  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  को  देय  प्रतिपूर्ति  राशि  का  घुगतान  नहीं  कर  रहा

 हे  ।

 इस  मामले  पर  दोनों  राज्यों  में  दिपक्षीय  रूप  से समय-समय  पर  आपसी  विचार-विमर्श  मी  किया

 जाता  रहा  है  तथा  विगत  में  दोनों राज्यों  को  मुख्य  मेत्री  स्तर  पर  भी  हस  मामक्ते  पर  विचार-विमर्श  किया  गया

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  मामले  को  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  परिषद  स्तर  पर  उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव  रखा  हे  ।

 रक्षित  विश्लयुत  संयंत्र

 झी  रणि  क्या  जिज्लुत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  छोल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करों  कि  :

 क्या  उत्सर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  औद्योगिक  क्षेत्रों  मेਂ  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु
 एक  चिदेशी  कम्पनी  सी०  भ्रान  के  साथ  बातचीत  शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  छोत  मंत्रालय  के  राज्य  मेत्री  कत्पमाथ  :

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  एक  विदेशी  कम्पनी  ब्राठन  के  सहयोग  से

 कैप्टिव  विद्युत  संयंत्रों  के  प्रतिष्ठापन  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।

 टिहरी  ब्ाँध्य  परियोजना

 8762.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  विज्ञुत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  झोसल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  टिहरी  बॉघ  परियोजना  का  कार्य  पूरा  करने  का

 अनुरोध  किया

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  भनराशि  आश्ंटित
 की  और

 इस  परियोजना  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 विद्युत  ओर  गेर-परम्पद्गत  कर्जा  झ्ोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्यनाथ  :
 जी

 टिहरी  जल  विद्युत  काम्प्लैक्स  हेतु  1992-93  के  द्वोरान  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  बजट  में  50

 करोड़  रूपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  हे  ।
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 समस्त  टिहरी  जल्ल  विद्युत  काम्प्लैक्स  को  1996-97  के  दौरान  चालू  किए  जाने  की  परिकल्पना  की

 गई  है  बशरतें  कि  पर्याप्त  घिस्तीय  संसाधम  उपलब्ध  हों  ।

 उद़ौया  में  टेलीफोलस  एक्सचेजों  का  आधुनिकीकरण

 8763,  डॉ०  कार्तिकेश्लर  पात्र  :  क्‍या  झहाचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  उड़ीसा  मेंਂ  बालासोर  जिले  मेंਂ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  घिस्तार

 और  आधुनिकौकरण  करने  की  कोई  योजना  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भंचार  मंत्रालय  में  उप  मेत्री  पी०  वी०  रंगयया

 जानकारी  संक्ग्न  विधरण  में  दी  गाई

 खिवरण

 प॑चवर्धीय  योजना  मसोौदे  में  उड़ीसा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रणाली  का  क्षमभग  60000  लाइनों  हारा

 टेज्ञीफोन  स्विचन  क्षमता  में  वृद्धि  तथा  लगभग  48000  नए  टेलीफोन  कनेक्प्ान  प्रदान  करना  शामित्न  है
 बशतें  कि  कनेक्शनों  की  मांग  डो  और  संसाधन  उपलब्ध  हो  ।  वर्ष  1992-93  के  बालासोर  जिले  में

 जी०  टी०

 पिरषहाट  मेंਂ  एक्सचेंज  छगाने  का  हे  ।  वर्ष  1993-94  के  दौरान

 बालासोर  और  भद्रक  2500  लाइनों  के  हलेक्टानिक  एक्सचेंज  कगाए  जाने  का  प्रस्ताव  हे  ।

 केहलश  में  गाँवों  का  जिश्वयुतीकरण

 8764.  जो+  शाजिशी  तसतमकाल
 झी  थी०  एल  विजयराजवन

 यह  बताने  की  कृपा  करो  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरतत  के  कितने  गाँवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया

 कितने  गाँवों  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  शेष

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  गाँवों  का  कब  तक  विद्युतीकरण  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  हे  ?

 i
 :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झोल  मंत्री

 विद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  छोत  मेश्रालय  के  राज्य  मेश्री  कक्यमाथ  :  से
 1980  के  अन्त  तक  केरल  में  सभी  गाँवों  को  विज्युतीकृत  कर  दिया  गया

 उल्सर  प्रदेश  में  टेलीफोल  कनेक्शन

 8765.  डॉ०  छत्रपाल  सिंह

 धर  पसु  दयात्त  कठेरिया  |
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  जिलावार  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन
 आबंटित  किए  और

 1992-93  के  दौरान  राज्य  में  जिलाबार  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 ह

 हंचाद  मैत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगयया  :  और  जानकारी  संलग्न  विवरण
 मेंਂ  दी  गई  है  ।

 विवरण

 एक

 क़०  जिले  का  नाम  आशंटित/प्रदान  किए  गए  1992-93  के  दौरान

 सै०  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने

 णक्रका  7 उ्राऊ  जे  टेलीफोन

 कनेक्शनों  का

 अस्थाई  कार्यक्रम

 है  3  4  5

 1...  बाराबंकी  385  327  150
 2...  आंदा  69  782  200

 3.  इटावा  112  270  100

 4...  एँटा  165  140  100

 5.  फैजाबाद  122  567  100

 6.  फरुछाबाद  है|  612  200
 7.  हरदोई  100  287  50

 8.  हमीरपुर  38  307  150

 9.  झांसी  402  16  800

 10.  लखीमपुर  294  101  100

 11.  क्षत्नितपुर  157  202  150

 12.  मैनपुरी  111  333  50

 13...  मथुरा  548  288  100

 14.  जाल्ौन  29  217  50

 15.  सीतापुर  260  311  100

 16...  शाहजहांपुर  179  327  150

 17.  .  देहरादुत  793  1150  1900

 18.  सहरानपुर  1895  1406  1550
 19...  चम्तोली  176  319  200
 20.  हरिदार  76  315  1150

 2.  .  पौड़ी  124  160  350
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 2  ३  4  5

 22...  मृजफ़फर  नगर  1015  835  2500
 23.  टिहरी  20  164  150

 24,  .  उत्तरकाशी  20  38  200
 25...  आजमगढ़  139  631  400
 26.  बलिया  03  564  300
 27.  बहराइच  144  289  300
 28...  अस्ती  135  140  400
 29...  देवरिया  215  251  400
 30.  फतेहपुर  66  99  250
 31.  गाजीपुर  111  95  400
 32...  गोंडा  259  286  100
 33.  गोरखपुर  785  1050  1400
 34.  जौनपुर  174  146  500
 35.  मिरजापुर  77  88  250
 36...  महराजगंज  57  136  400
 37...  मत्स्यनाथभंजन  324  37  500
 38.  प्रतापगढ़  39  120  500
 39...  शायषरेली  (-15)  475  400
 40...  सिहार्थ  नगर  59  30  250
 41.  सोनभद  74  348  250

 42...  घुलतानपुर  300  456  500
 43.  अलीगढ़  1394  2037  800
 44...  आएसोड़ा  (-4)  332  250
 45...  बरेली  1358  620  $00
 46,  बिजनौर  229  177  150
 47...  बदायूं  57  89  300
 48...  मुरावाबाद  743  805  1000.
 49...  नैनीताल  197  636  2300
 50...  पीलीभीत  119  207  200
 Si.  पिथोरागढ़  108  100
 52...  रामपुर  129  51  500
 53...  हलाडाबाद  2205  3738  4000
 $4.  कानपुर  220  7651  2500
 55.  उन्नाव  241  304  200
 56...  वाराणसी

 3225  3504  3500
 57.  भदोही
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 y  55.  आगरा  907  865  2200
 59...  फिरोजाबाद  शून्य  GR3  300
 60.  लखनऊ  5144  9650  2500
 61...  गाजियाबाद  8751  10912  9000
 62...  बुलंदशहर  266  546  1000
 63.  मेरठ  943  4150  4500
 64.  कानपुर  देहात  48  229  200

 ह  योग  :  38277  62339  §5050

 मध्य  प्रदेश  इतेक्‍्ट्रॉमिक  एक्सचेंज

 8766.  श्री  चन्यूस्ताता  सन्द्राकर  :  क्‍या  हाचार  म॑ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  एस०  टी०  डी०  सुधिधया  उपहब्ध

 छ्क

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  राज्य  में  इलैक्टॉनिक  टेणीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने
 का

 यदि  तो  जिला-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इनकी  स्थापना  कंब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रैशयया  :  मध्य  प्रदेश  के  सभी  45  जिक्षा

 मुख्यालयों  मेंਂ  पहले  से  ही  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपक्षब्ध  हे  ।

 से  जी  हां  ।  वर्ष  1992-93  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  प्रदान  किए  जाने  बाले  इतक्ट्रॉनिक

 एक्सचेंजों  के  जिले-वार  ब्यौरे  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1992-93  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  प्रस्तावित  इतेक्ट्रॉलिक  टाइप  दस्तछासेजो  के

 क़  जिले  का  नाम  प्रस्तावित  फ़०  जिले  का  नाम  प्रस्तावित  इछे -

 सै०  क्टॉनिक  टाइप  सं०  क्टॉनिक  टाइप

 एक्सचेंजों  की  एक्सचेजों  की

 संख्या  संख्या

 1.  अभ्थिकापुर  12  4...  भिण्ड  19
 2...  बिलासपुर  24  5.  आलाघाट  3
 3...  भोपाल  शून्य  6...  बेतूल  10
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 क़०  जिले  का  प्रस्तावित  क्र  जिले  का  नाम  प्रस्तावित

 सं०  क्टॉनिक  टाइप  सं०  क्टॉनिक  टाइप

 एक्सचेंजोंਂ  की  एक्सचेजों  की

 संख्या  संख्या

 7.  छिन्दवाड़ा  20  27.  पन्‍ना  2
 8.  छत्तरपुर  9  28.  रायपुर  20
 9...  दुर्ग  6  29.  रिवा  17

 10.  देवास  515  30...  रायगढ़  8
 Ik  धर  2।  31...  शाजन॑दगांध  5

 12...  दतिया  4  32...  राजगढ़  ५

 13.  दमोह  ह  33.  शयसेन  6

 14.  8.55  -,..  34.  रतकाम  12

 15.  गुना  ।7  35...  सागर  17

 16.  होशंगाबाद  19  36...  सिधोर
 17.  इन्दौर  9  37...  खिजती

 18...  जबलपुर  ।2  38...  सतना  9

 19...  झब्ुआ  ७  39.  शडडोत्  है
 20.  जगदलपुर  9  40...  शिवपुरी  17

 21...  खाण्डवा  16  41.  सिद्दी  7

 22...  खरगांव  20  42.  शाजापुर  12
 23...  मंदसौर  42  43...  टिकमगढ़  6

 24.  मुरैना  है  उज्जैन  35
 25...  माण्डला  4  45...  विदिशा  3
 26.  नरसिंष्ठपुर

 आठवत्री  योजना  में  चित्चुत  उत्पादन

 8767,  श्री  शत्यगोपात  मिश्र  |  कर्जा
 हि

 प्री  देखेन्द्र  प्रसाद  यादव  |
 :  क्या  जिज्वुत  और  गैर-पर॑परागत  कर्जा  झोल  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  '

 इस  समय  पेश  में  राज्य-वार  कितने  ताप  विद्युत  केन्द्र

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य-बार  कितने  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 विचार  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  विद्युत  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कश्म  उठाने  का
 विचार  हे  ?
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 विद्युत  और  गैर-परंपशगत  ऊर्जा  धोत  मत्राक्षय  के  राज्य  मंत्री  कल्पना  :  27-
 4-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  प्रतिस्थापिल  ताप  विद्युत  केन्दों  की  राज्य/प्रणालीवार  संछ्या  संलग्न  विवरण  में

 क्‍्दी  गई

 और  आदी  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  विया  गया  हे  ।

 विवरण

 लाप  विद्युत  केन्द्रों  की  राज्य/प्रणाक्ती-जार  धाछया

 राज्य/प्रणाली  ..  का  ताप  केन्ह्रों  की  संख्या

 a
 |
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 सूलीकोश्नि  मेंਂ  आकाशवाणी  केम्द्र

 श्री  एम०  आर"०  काक्म्थूर  जनादेनन  :  क्‍या  सूचना  और  प्रद्यार॑णं  मंत्री  येह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडु  में  तृतीकोरिन  आकाशवाणी  जिसका  निर्मोण  एक  वर्ष  पूर्ष  पूरा  हो  गया

 ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 सदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इसके  द्वारा  कब  तक  कार्य  शुरू  कर  दिए  जाने  की  सम्मापना
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा
 नहीं  ।

 और  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  के  लिए  स्थल  हस्तांतरित  करने  में  विलंब  के  कारण  इसी
 परियोजना  को  समय  पर  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  तुतीकोरिन  में  आकाशवाणी  का  केन्द्र  1992  तक

 तकनीकी  रूप  से  तेयार  होने  की  परिकल्पना  हे  और  केन्द्र  के  प्रचालन  तथा  रखरखाव  के  लिए  आवश्यक  स्टाफ

 तैनात  हो  जाने  पर  इसे  सेवा  के  लिए  चालू  कर  दिया  जायेगा  ।

 सिंगापुर  टूरिज्म  डेवलपमेंट  बोर्ड  के  दल्ल  का  दोरा

 8769.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरन  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिंगापुर  टूरिज्म  डेवलपमेंट  बोर्ड  के  एक  दल  ने  1992  में  भारत  का  दौरा  किया

 योः

 यदि  तो  इस  दौरे  का  उद्देश्य  क्‍या  था  तथा  दल  के  सदस्यों  द्वारा  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया

 और

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  किए  गए  समझौतों  का  ब्यौरा
 क्र्या  हें  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  )  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गोवा  में  टेलीफोन  कनेवन्‍शन

 8770.  श्री  हरीश  नारायण  प्रध्षु  झांदये  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 3  1992  तक  गोवा  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये

 .  31  1992  तक  गोवा  में  शहर-वार  टेलीफोन  कनेक्शन  की  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने

 व्यक्ति  हि

 वर्ष  191-92  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  और  इनमें  से  कितने  एक्सचेंजों  को

 इपक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदला  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितने  और  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  तथा  कितने  एक्सचेंजों  को

 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेजों  में  बदलने  का  विचार  हे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगयया  :-  और  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  हे  !

 1991-92  के  दौरान  3  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  थे  ।  सभी  एक्सचेंज  सी-डॉट  128  पोर्ट  टाइप  के

 इ्ेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  उपस्कर  के  साथ  खोले  गए  थे  ।

 1992-93  के  दौरान  3  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  वर्तमान  6

 इलेक्ट्रोमेकेनिकल  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  इतोक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  बशरतें  कि

 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  उपस्कर  उपलब्ध  रहें  ।
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 विवरण

 अनुबंध  !

 क्रम  स्थान  का  नाम  1991-92  के  दौरान  31-3-92  को  31-3-1992  को

 A  प्रदान  किए  गए  कनेक्शन  प्रतीक्षा  सूची

 टेलीफोन  कनेक्शन

 ।.  मारगो  35  3774  2824

 2,  मापुसा  94  982  1367

 3.  वास्को  96  1749  1481

 4.  फोंडा  235  97]  724

 5.  बिकोलिम  54  335  76

 6.  कुरचोरेम/सानवोदडेम  न्‍  72  516  111

 7,  पोरवोरिम  सहित  पंजिम  365  5102  3293

 तीन  और  पांच  तारा  होटल  तथा  उन  पर  किया  गया  व्यय

 8771.  श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपीवाला
 )

 :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह

 श्री  अन्ना  जोशी
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  फिलहाल  कहां-कहां  पांच  तारों  और  तीन  तारा  होटल  चलाए  जा  रहे

 1991-92  के  दौरान  इन  होटलों  से  कितनी  आय  हुई  और  इन  पर  कितना  व्यय  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ऐसे  होटल  कहां-कहां  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माध्ववराव  :  और  केन्द्रीय  पर्यटन

 विभाग  के  अपने  कोई  होटल  नहीं  हैं  और  न  ही  यह  होटल  चलाता  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  देश

 में  अपने  होटल  हैं  तथा  वह  उनका  परिचालन  करता  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पांच  सितारा  और  तीन

 सितारा  होटलों  से  संबंधित  सूचना  संत्लग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  हे  ।
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 विवरण

 लाखों

 होटल  का  नाम  स्टार  श्रेणी  __ ??1-92

 सं०  कुल  कारोबार  कुल  व्यय

 1.  अशोक  होटल  5  सितारा  डीलक्स  नई  दिल्सी  1971.92  2073.92
 2.  आगरा  अशोक  5  सितारा  आगरा  159.77  161.61
 3.  एयरपोर्ट  अशोंक  5  सितारा  कककत्सा  718.73  717.92
 4.  होटल  अशोक  5  सितारा  अंगलौर  575.16  618.64
 5.  कोवलम  अशोक  बीच  रिसॉर्ट  5  सितारा  कोवलम  392.98  370.72
 6.  एल्रएमपी  होटल  5  सितारा  मैसूर  220.10.  173.52
 7.  कुतुब  होटल  5  सितारा  नई  दिल्‍्सी  232.92  246.40

 सप्राट  होटल  5  सितारा  नई  विछत्ती  655.11  .  902.44
 9.  लोदी  होटल  3  सितारा  नई  दिल्सती  328,04  .  311.53

 10.  मदुरे  अशोक  3  सितारा
 मदुरे  73.20  77.03

 11.  रणजीत  होटल  3  सितारा  नई  दिल्‍ली  181.72  234,42
 12.  टेम्पल  बे  अशोक  भीख  रिसॉर्ट  3  सितारां  मामत्लापुरम  50.00  50.32

 13.  ब्रोधगया  अशोक  )  सितारा  बोधगया  57.64  61.10
 14.  खजुराहो  अशोक  3  सितारा  खजुराहो  47.24  48.61
 15.  पाटलीपुत्र  अशोक  3  सितारा  पटना

 .
 9.9.  112.38

 दूरदर्शन  रिले  ट्रान्यमीटर
 ा  #  हब

 8772.  श्री  दत्लात्रेय  अंडारू  ५  न

 श्री  चेलन  पौ०  चौहान  |
 :  क्या  झमूसना  ओर  प्रस्तर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कद  ४

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  दूरदर्शन  रिले  टांसमीटरों  का  आयात  किया
 इनका  आयात  किन-किन  द्वेशों  से  किया  ओर  कि  ही  ही  हि

 कोन-कौन  सी  स्वदेशी  कम्पनियों  से  ट्रांसमीटर  खरीदे

 सूचना  ओर  प्रश्मारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  वृरदर्शन  मे  गत
 तीन  वर्षों  के  दोरान  कोई  दूरदर्शन  टरांसमीटर  का  आयात  नहीं  किया  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 दूरदर्शन  द्वारा  टी०  ज्ही०  ट्रांसमीटर  मैसर्स  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ओर  मेसर्स  गुजरात
 कम्यूनिकेशन्स  एण्ड  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  से  खरीदे  जाते  हें  ।.
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 घिहार  में  उत्सर  कर्षापुर  सुपर  दिज्लुत  परियोजना

 8773.  श्री  सुवनेश्जर  प्रच्माद  मेहता  :  क्या  विद्युत  और  ैर-पश्म्पागत  कर्जा  छोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  कर्णपुर  सुपर  विशज्वुत  परियोजना  को  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी

 क्‍या  इस  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजमा  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया
 और

 सदि  तो  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना

 जिच्युत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  ध्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मेत्री  कल्पमाय
 :  नहीं  ।

 और  कुछ  शर्तों  के  अधीन  परियोजना  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  हारा  तकनीकी-आर्थिक

 दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।  परियोजना  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  नडीं  की  गई  है  ।
 परियोजना  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लाभान्वित  होने  की  आशा  नहीं  हे  ।

 देश  से  झोने  की  खाने

 8774.  श्री  सुरेशानन्द  स्वामी  ््््ि
 ञी  अर्जुन  चरण  सेटी  ५.  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 भी  सुबन  चन्द्र  खांडूरी

 देश  के  किन  स्थानों  पर  सोने  की  खानें  स्थित

 उनकी  कुल  वार्षिक  उत्पादन-क्षमता  कितनी

 क्‍या  सरकार  को  इन  ख़ानों  से  घाटा  हो  रहा

 यद्दि  तो  उसक़े  कारण  ओर

 (2)  प्रत्येक  राज्य  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  कोटद्वार  में  सोने  का  पता  काने  क्रे  क्लिए  कराये  गए  या
 कराये  जाने  वाले  सर्वेक्षणों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खास  मंत्रालय  के  दाज्य  मंत्री  बलरास  सिंह  ओर  ऋत्ू  स्वर्ण  खानों
 और  उनके  स्थान  तथा  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  --

 बने  ५>राकमन+ काआ++क+++अक>++कक+वमम

 केपनी/ख़ान  का  नाम  स्थान  वोर्चिक  उत्पादन  क्षमता

 ,

 भस्भारत  गोतड  साई  सि०

 सरकार  का

 मैसूर  चैम्पियन  एकीकृत  खान  कोलार  स्वर्ण  30,750
 कनटिक

 जुख)*  नेदीदृध  खान  कोलार  स्वर्ण  78.570
 ल्‍  दि  कर्माटक

 चिगारगुंटा  खान  चित्सूर  जिला,अआंप्र  प्रदेश
 न्नन्जजजल  नस  न  7“  _““  _  _  _“_  “  “  ““““  _“  “_““_
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 कंपनी/खान  का  माम

 है

 स्थान  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता

 येप्पमाना  खान  अन॑लपुर  "75,000

 आंध्र  प्रदेश

 2.  डट॒टी  गोल्ड  माईंस  ति०

 सरक्षार  का

 हट्टी  समूह  की  खाने  हटटी  2,73,000
 जिला

 कनटिक

 *कप्रिक  शाभार  पर  बंद  किए  जाने  के  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 और  भारत  गोल्ड  माइंस  लिमिटेड  समाप्त  हो  रहे  अयस्क  भंडारों  के अज्षापकारी  खानों

 की  अत्याधिक  गहराई  ,  कठिन  खनन  निम्न  फालत  अयस्क  के  ग्रेड  में  गिरावट  और
 भारौ  प्रशासनिक  व  सामाजिक  ऊपरी  ख़र्चों  क ेकारण  घाटा  हो  रहा  है  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्थेक्षण  ने  स्वर्ण  गवेषण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 हे  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कोटदार  में  कुछ  सर्वेक्षण  किए  हैं  ।  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ढारा  स्वर्ण  गवेषण
 के  लिए  किए  गए  सर्वेक्षणों  का  राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  हे  :--

 कर्नाटक  राज्य  :  हटटी  टुप्पाधर  ,  मैसूर

 होसूर  चेम्पियन-पश्चिम  ,  होसूर  सांगली  जी०  आर०  बिल्तारा  और
 अजानहाली  क्षेत्र  ।

 आंच  मालपकोड़ा  चिगारगुंटा  चिगारगुंटा ह
 चिगारगुंटा  व  5.  चिगारगुंटा  बिसनाथम  येप्पमाना  खान  ।

 उल्तर  प्रदेश  :  मेराहवा  सोनभद्ठ  जिसे  में  बिजावर  समूष्ठ  की  चट्टानें
 और  छ्िवातिक  पट्टी  ।

 अम्य  राज्य  :  इसके  अलावा  हिमाचल  जम्मू  व  मध्य

 बिहार  और  पश्चिचम  बंगाक्  के  कुछ  संभावित  क्षेत्रों  में  गवेषण  पूरा  किया  गया  है  ।

 भारतीय  भूणेज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रस्ताजित  सर्वेक्षण

 भारतीय  भूषैज्ञानिक  सर्वेक्षण  हारा  वर्ष  1991-92  के  फीह्ड  सत्र  के  दोरान  आंध्र  मध्य

 पश्षिषम  उत्तर  डिमाचतल  प्रदेश  ओर  जम्मू  व
 कश्मीर  राज्यों  में  नए  निक्षेपों  का  पता  लगाने  हेतु  स्वर्ण  अन्जेषण  की  चालीस  परियोजनाओं  का  प्रस्ताव  किया

 गया  है  ।
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 सं  «मम  पमकापकभपारासाणक «थम

 आई०

 सिंगापुर  में  आई०  टी०  आई०  का  संयुक्त  विदेशी  उपकम

 8775.  श्री  ध्ार्मण्णा  मोडयया  सातुल  :  क्‍या  शाोचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  ने  आई०  टी०  आई०  ठत्पाद  बनाने  के  किए

 सिंगापुर  में  अपना  प्रथम  संयुक्त  विदेशी  उपक्रम  स्थापित  किया

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्‍या

 े
 क्या  निकट  भविष्य  में  किसी  अन्य  देक्ष  में  भी  ऐसे  कोई  दूसरे  उपक्रम  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 शोचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  पाया  गया  अअररक  और  घोना

 8776.  श्री  थाहइल  जान  अजलोज  :  क्या  ख्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  अबरक  तथा  सोने  के  भंडार  पाये  गये

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  धातुओं  के  दोहन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 खान  मंश्नक्षय  के  शाज्य  मंत्री  बलराम  घिंह  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जिष्ठार  में  जिजकी  का  तल्पादम

 8777.  प्रो०  रीसा  बर्भा  :  क्या  विज्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झोल  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  राज्य  में  बिजली  उत्पादन  क्षमता  काफी  कम  हो  गई

 यवि  हाँ  तो  इस  राज्य  में  बिजली  संयंत्रों  की  संछया  किटनी  हे  ओर  ये  क्िम-किन  स्थानों  पर  स्थित

 ऐसे  बिजली  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जो  बन्द  होने  के  कगार  पर  है  तथा  उक्त  संयंत्रोंਂ  धारा

 कितनी  बिजत्ती  का  उत्पादन  होता  है  ओर  इनमें  से  प्रत्येक  संयंत्र  क्री  उत्पादन  ध्षामता  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिजली  उत्पादन  के  मामले  मे  बिहार  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  कोई
 योजना  तेयार  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  बिहार  के  साथ  भेदभाव  बरते  जाने  के  क्‍या  कारण

 विद्युत  और  गैर-परंपशगतल  ऊर्जा  झोस  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कछत्वनाथ  :  से

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  ब्रिहार  के  विधिन्न  विद्युत  केन्द्रों  की  उत्पादन  ऊर्जा  उस्पादन
 निम्नवत  हे  :--

 केन्द्र  का  नाम  29-4-92  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्जा  उत्पादन
 उत्पादन  क्षमता

 1990-91
 :  1991-92

 पतरातू  770  1671  1333

 बरौनी  310  570  448

 प्रुजफफरपुर  220  387  557

 कोसी  20  13  17

 सुअणरिश्ता  130  333  229

 एक  राज्य  विद्युत  ओर्ड  की  किसी  बीमार  यूनिट  को  बन्द  करने  के  बारे  में  तधी  विचार  किया  जाता  है
 जबकि  सम्बन्धित  राज्य  विद्युत  झोर्ड  से  इस  प्रकार  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  होता

 से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अतिम  रूप  दिया  जाना  हे  ।  योजना  के
 दौरान  31115  मे०  वा०  के  अनुमानित  संबृद्धि  क्षमता  संवर्धन  कार्यक्रम  के  आधार  आठवीं  योजना  के  दौरान
 बिहार  मेंਂ  683.6  मे०  वा०  क्षमता  संघर्धन  की  परिकल्पना  की  गई  हे  ।  इसके  अलावा  इस  राज्य  की  पूर्वी  क्षेत्र  में
 स्थापित  किये  जा  रहे  केन्द्रीय  विद्युत  केन्ठों  से  भी  इसका  देग्न  हिस्सा  मिलेगा  ।  बिह्ार:में  विद्युत  कि  उपलब्धता

 अरढ़ाने  के  लिए  किए  जा  रहे  विभिन्‍न  उपाय  ये  हैं  :--  विद्यमान  उत्पादन  केन्द्रों  अधिकतम  उत्पादन
 नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  का  पारेषण  एवं  वितरण  हानियोਂ  में  कमी  प्रभावी
 पार  प्रबन्ध  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  आदि  ।  जब  प्रणाली  परिस्थितियां  ऊर्जा  अन्तरण  के  अनुकूल  होती  हें  पूर्वी
 क्षेत्र  तथा  उत्तरी  क्षेत्र  की  निकर्टेचर्तो  प्रणालियों  से  बिह्दार  को  सहायता  भी  उपलब्ध  करवाई  जाती
 डे  ।

 ”
 डांक  छिक्ाग  में  पेंशन

 औौ  अन्या  क्या  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  हाक  कर्मचारियों  की  ढाक  विभाग  मेंਂ  पद  प्रह्मण  के  पूर्ष  ठेका  आभार  पर  की  गई
 सेवाओं  की  अवधि  को  पेंशन  और  अन्य  प्रयोशनों  के  लिए  शामिल  करने  पर  विचार  कर  रही

 ्

 (a)  यदि  तो  तत्संभंभी  ब्योरा  क्‍या  प्र

 यदि  हो  उसके  क्‍या  कारण
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 संचार  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगयया  :  केन्द्रीय  सिविल  सेवा
 1972  कुछ  हातों  पर  नियमित  रूप  से  ख़्पाए  जाने  से  पूर्व  अनुबंध  पर  की  गई  सेचा  की  गणना

 करने  का  पहले  से  ही  प्रावधान  तथापि  डाक  विभाग  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  हे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  हे  ।

 सारत  पर्यटन  विकाहझ्म  मिगम  के  होटलोਂ  में  पूँजी  मिलेश  और  इनसे  होने  वाली  श्राय

 8779.  श्री  सड्ठासमुद्रम  गणेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  संचालित  होटलों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इनमें

 लगाई  गई  कुल  पूंजी  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  होटेलोਂ  से  कितनी
 आमदनी

 सागर  विमासन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माध्यधराव  साश्त  पर्यटन  विकास  निगम  इस
 समय  देश  में  25  होटल  चलाता  है  ।  इन  होटलों  मेंਂ  वर्ष-वार  किया  गया  पूंजी  निवेश  गई  तथा  हुए
 लाभ  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपए

 1989-90  1990-91  1991-92

 लगाई  गई  पूंजी  6964.75  7285.83  7170.13

 क्षयाई  गई  पूंजी  9.3%  श्शून्य  *शुन्य
 पर  लाभ  की

 देश  में  मुक्यतया  खाढ़ी  युष्ठ  रुथा  मौजूदा  हालात  के  देश  में  पर्यटन  को  पहुंचे  समग्र  धक्के  से  हुई
 हानि  के  कारण  ।

 जिहार  मे  खनिज

 8780.  श्ली  राम  त्तक््नन  सिंह  सादस  ).  ब्रन्नी  शतामे  की  कृपा  करेंगे
 औ  रास  टह्ल  चौधरी  अं

 पा  झर्ान  सेत्री  यह  कृप

 किः

 क्या  सरकार  बिहार  में  ख़निजों  के  भंडार  का  पता  चलने  के  पश्चात  उस  भूमि  के  मालिक  को

 कोई  सुविधा  देती  हे  :

 यदि  तो  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जाती  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन-जिन  स्थानों  पर  खनिज  पाए  गए  हैं  उसकी  भूमि  के  माक़िकों  से

 प्राप्त  की  गई  अनुमति  का  ब्यौरों  क्‍या

 9]
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 i  खान dearer के  ए७टर्  से

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मेत्रौ  बलराम  सिंड  से  खान  और  खनिज

 और  1957  के  अंतर्गत  अधिसृचित  खनिज  रियायत  निग्रमावली  में  निहित

 प्रावधानों  के  खनिज  की  संमााबना  वाली  किसी  मृमि  के  सतह  अधिकार-घारी/पालिक  की  सहमति

 किसी  पूर्वेक्षण/ख्तन  कार्य  आरम्म  करने  से  पहले  की  एक  हार्त  है  ।  खनिज  रियायत  1960  में

 पूर्वेक्षण  लाइसेंस  अथवा  खनन  पटटाधारी  द्वारा  घूमि  सतड़  अधिकार-धारी/मालिक  को  राज्य  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  वार्षिक  मुआवजे  के  घुगतान  के  प्रावधान  हैं  ।  इसके  अलावा  इन  नियमों  में  पूर्वेक्षण  अथवा  खनन
 कार्यों  से  यदि  कोई  नुकसान  होता  हे  तो  मुआवजे  के  घुगतान  का  प्रावधान  भी  हैं  ।  जाइसेंसघारी  अथवा

 जो  भी  द्वारा  घू-सतह  के  मालिक  को  देय  मुआवजे  की  राशि  की  गणना  राज्य  सरकार  को  करनी
 होती  है  )

 ये  प्रावधान  बिहार  के  भू-स्वामियों  पर  समान  रूप  से  लागू  हैं  ।

 कांसावती  अलाशय  परियोजना  का  आशुनिकीकर्ण

 8781.  श्री  जशुदेश  क्या  जल  संसाध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कांसावती  जलाशय  परियोजना  के  आधुनिकीकरण  हेतु  पश्चिम  बंगाल
 परकार  का  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  की  सम्भावना  हे  ?

 जल  संपशाध्यन  मंत्री  विज्याचरण

 311.07  करोड़  रुपए  लागत  की  कांसावती  जलाशय  जो  3.4  ज्ञाख  हेक्टेयर  कृष्य
 कमान  क्षेत्र  को  लाभ  के  आधुनिकीकरण  पर  तकनीकी  परामर्श  समिति  द्वारा  1988  में

 विचार  किया  गया  था  और  यष्ट  पयविरण  विभाग  हारा  स्वीकृति  के  अध्यधीन  स्वीकार्य  पाई  गई  ।  पर्यावरण  और
 वन  मंत्रालय  की  टिप्पणियां  1989  में  पश्चिम  अंगाल  सरकार  को  भेजी  गई  जिसकी  अनुपालना
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ॥॒

 परियोजना  की  स्वीकृति  हस  भात  पर  निर्भर  करती  हे  कि  राज्य  सरकार  तकनीकी  परामर्श  समिति
 द्वारा  स्वीकृति  हेतु  परियोजना  की  लागत  कितनी  शीघ्रता  से  सुनिश्चित  करती  हे  और  पर्यावरण  और  बन  मंत्राक्य
 की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती  है  ।  राज्य  सरकार  को  विश्व  बैक  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  परियोजना
 घटक  भी  तेयार  करना  अपेक्षित  है  ।

 ऊर्जा  प्रथन्धन  केन्द्र  की  रिपोर्ट

 8782.  श्री  नीतीश  कुमार  ।  बोर  शह-एरड
 मोहम्मद  अली  अश्रफ  फासमी  ॥

 :  क्‍या  विद्युत  और  भेर-परम्परागत  ऊर्जा

 खोलम॑ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उर्जा  प्रथन्धन  केन्द्र  ने  हाल  ही  मेंਂ  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  दे  जिसमें  यह  कह्ढा  गया  हे  कि  देश
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 में  बिजली  की  खपत  को  सुचारू  धनाकर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  लगभग  5000  मेगावाट
 बिजली  की  बचत  की  जा  सकती

 क्या  इस  रिपोर्ट  में  यह  भी  कद्ा  गया  है  कि  बिजली  बचत  अभियान  शुरू  करके  कम  से  कम
 25%  बिजली  की  बचत  की  जा  सकती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  हारा  क्या  निर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  सरकारी  विभागों  आदि  जैसे  संगठित  क्षेत्रों  मे ंमिजती  की  बचत  करके
 बिजली  कौ  काफी  अतिरिक्स  मात्रा  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्थन्थी  ब्योरा  क्या

 विज्वुत  और  गैर-पर॑परशागत  ऊर्जा  छोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्यमाथ  :

 विभिन्‍न  अध्ययनों  तथा  ऊर्जा  दोखा-परीक्षा  के  आधार  पर  न  केवल  विद्युत  क्षेत्र  अपितु
 अर्थत्तित्र  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  लगभग  23%  ऊर्जा  संरक्षण  शक्यता  का  अनुमान  क्गाया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  ऊर्जा  सरंक्षण  ठपाय  शुरू  किए  गए  है  जिनमे  ऊर्जा  कृषीय  पम्पसेटों  का

 प्रदर्श  जागरुकता  अभियान  आदि  शामिल  हैं  ।

 और  (&)  विभिन्‍न  क्षोत्रों  के  मामले  मेंਂ  मृत््यांकित  ऊर्जा  संरक्षण  शकक्‍्यता  निम्नवत

 (1)  उद्योग  25%  तक

 (2)  परिवह्षन  20%  तक

 (3)  घरेलू  एवं  वाणिज्यिक  20%

 सुरूष  महा-डाकपालत

 8783.  ह्ली  छोडीकुम्नील  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डाक  विभाग  सर्किल-वार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  किए  आरक्षित

 कुज्ञ  कितने  पद  रिक्त  पढ़े

 सरकार  द्वारा  इन  पदों  को  भरने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  मुख्य  महा-डाकपाल  है  और  इनमें  से  कितने  अनुश्नचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 हाचार  मंत्रालय  में  उप  मैत्री  पी०  जी«  रंगयया  और  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियोਂ  के  लिए  आरक्षण  के  आदेश  रिक्त  पदों  पर  लागू  होते  हें  ओर  आरक्षण  की  अपेक्षाओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  रोस्टर  बनाया  जाता  है  जिसमें  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  अनारक्षित  के
 बतोर  प्वाइंट  निर्धारित  किए  जाते  हें  ।  नियमित  भर्ती  के  समय  ही  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के

 93



 लिखित  उत्तर  4  1992

 प्रयास  किए  जांते  हैं  ।  भरे  जाने  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पद  बकाया  पड़े  तो  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  की  पर्ती  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  चल्ताए  जाते  हैं  ।  हाक्ष  ऐसे  अभियान

 चलाए  गए  हें  ।  पिछला  अभियान  31-3-9?  को  समाप्त  हुआ  था  ।  पिछले  अभियान  में  मरे  जाने  के  लिए  790

 रिक्त  पदों  का  पता  लगाया  गया  था  जिनमें  से  31-3-92  तक  467  रिक्सश  पद  भर  दिए  गए
 हैं  |

 सर्किलों  से  कहा  गया  हे  कि  वे  बकाया  रिक्त  पदों  को  ययाशीक्ष  भरने  के  लिए  अपने
 प्रयास  जारी  रखें  ।

 (")  16  मुख्य  पोस्टमास्टर  जनरल  हैं  जिनमें  से  एक  अनुसूचित  जाति  और  एक  अनुसूचित  जनजाति

 मध्य  प्रदेश  के  छहासदेज-आंगों  परियोजना  हेतु  चिश्व  बैंक  झाहायता

 हि

 8784.  श्री  भवानी  लाल  क्‍या  जल  सझंश्ाध्मतर  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  की  बहु-उद्देशीय  मिनी  माटा  हासदेज-बांगों  परियोजना  को  दी  जा  रही  विश्व  बैंक
 धघहायता  बन्द  कर  दी  गई  हे

 यदि  तो  कम  और  हसके  क्या  कारण

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  हस  परियोजना  हेतु  सब्यायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  1990-91  के  दौरान  कितनी  धनराशि  जारी
 की  और

 इसको  पूरा  करने  हेतु  कया  लक्ष्य  रखा  गया

 जत  संघाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  ओर  हासदेव  थांगो  परियोजना  मध्यप्रदेश

 वृदद  सिंचाई  परियोजना  की  उन  उप-परियोजनाओं  में  से  एक  हे  जिसके  लिए  विश्व  बैंक  ऋण  30-6-1991  को

 बंद  हुआ  था  ।  विश्व  बैंक  ने  मध्यप्रदेश  वृष्टट  सिंचाई  परियोजना  को  220  मित्तियन  अमेरिकी  डालर  की  सहायता
 का  बचन  दिया  था  ।  इसमें  से  195.4  मिलियन  अमेरिकी  ढालर  कौ  राशि  का  उपयोग  किया  गया  था  ।  विश्व

 बैंक  से  1991  में  परियोजना  को  अनाने  हेतु  अनुरोध  किया  गया  था  ।  विश्व  बैंक  इससे
 सहमत  नहीं  हुआ  |

 और  इस  प्रकार  सिंचाई  परियोजनाओं  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  हैं  ।  योजना
 आयोग  ढारा  राज्य  योजना  के  अंतर्गत  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  केवल  अनुदान  और  आण  निर्मुक्त  किए
 जाते  सिंचाई  परियोजनाओं  की  निर्माण  तथा  वित्त  पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा  जपने  स्वयं  के

 संसाधनों  में  से  किया  जाता  हे  ।

 (3)  इस  परियोजना  को  नोंबी  योजना  मेंਂ  आगे  लाये  जाने  की  संभावना  है  ।

 अनपाढडा  साप  विज्वुत  केम्स

 डा०  मह़ादीपक  सिंह  शाक्त्य  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्पशागल  ऊर्जा  झोत  मेत्री  यह
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 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनणाड़ा  ताप  चिछ्चुत  उत्सर  प्रदेश  का  निर्माण  कार्य  स्थगित  किया
 गया

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अपनी  ठअंशपरंजी  के  प्रतिशत  का  मुगतान  करने  मेਂ  उपनी  असमर्थता

 जताई  है  और  केन्द्रीय  सरकार  से  परियोजना  के  शत  प्रतिशत  राशि  देने  का  आग्रह  किया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 विज्युत  ओर  गैर-परंपरशागल  ऊर्जा  झ्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्यमाथ  :

 नहीं  ;

 और  इस  परियोजना  का  उत्सर  प्रदेश  राज्य  बिजत्ती  मोर्ड  धारा  100  बिसियन  येन

 ओ०ई०सी०एफ०  एक्जिम  जापान  के  30  बिलियन  येन  सप्लायर्स  क्रेडिट  तथा  शेष  राशि  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  हारा  रूपयों  में  संसाधन  जुटाए  जाने  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  हारा

 संसाधनों  सम्बन्धी  कठिनाइयां  व्यक्त  किए  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशी  सहायता  के  सन्दर्भ  में  विधमान

 फाईले  के  अनुसार  70%  की  तुलना  में  100%  लाभ  राज्य  सरकार  को  अतिरिक्त  संसाधनों  के  रूप  में  प्रदान

 किए  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  उपर्युक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  वर्ष  1991-92  के  बोरान  127  करोड़  रूपये  की  विशेष  ख्ूण  सहायता  जोकि  राज्य  सरकार  ढारा  जुटाए  जाने

 वाले  संसाधनों  का  50%  प्रदान  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  सूचना  परिथद

 8786.  हरी  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 बे नं  मंत्री  ‘  ।

 डा०  ए०  पटेल
 क्या  झ्ृूचना  और  प्रद्यमारष्ग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रेस  परिषद  ने  सरकार  से  देश  मेंਂ  एक  ठपयुक्त  प्रचार  माध्यम  नीति  तैयार  करने

 हेतु  एक  व्यापक  आधार  वाली  राष्ट्रीय  सूचना  परिषद  स्थगित  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 झृथना  और  प्रश्तारण  मंत्रात्तय  मे  उप  मेत्री  गिरिजा  :  मारतीय  प्रेस  परिषद
 की  एक  समिति  ने  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  में  प्रेस  की  समस्याओं  पर  विचार  किया  था  ।  इस  समिति  ने

 एक  व्यापक  राष्ट्रीय  सुचना  परिषद  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  है  जो  विचार  करने  पर  जोश  दे  सकती

 ठपयुकक्‍त  नीतियां  तैयार  कर  सकती  प्रवृत्तियों  की  मानीटरिंग  कर  सकती  हो  तथा  उपयुक्त  पहल  के  लिए
 मार्गदर्शन  उपलब्ध  करा  सकती  हो  ।

 सरकार  ने  भारतीय  प्रेस  परिषद  की  इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  था  ।  उसका

 यह  मत  है  कि  राष्ट्रीय  सूचना  परिषद  की  स्थापना  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  प्रवृत्तियों  की

 मानीटरिंग  मीडिया  की  प्रतिक्रिया  को  जानने  और  उपयुक्त  नीतियों  और  प्रतिक्रियाएं  तैयार  करने  में

 सरकार  के  पास  पड़ले  से  ही  उपयुक्‍त  संस्थागत  तंत्र  उपलब्ध  है  ।
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 ओछाशे  इस्पात  स्ेयंत्र  से  इस्पात  सामग्री  की  चोरी

 8787.  श्री  लग्तित  उदांव  :  क्‍या  हह्पाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरंकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1992  के  हिन्दी  दैनिक  देशप्राण  मेਂ  बोकारो  इस्यात्त
 संयंत्र  से  तथाकथित  चोरी  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधा  अ्योरा  क्‍या

 गत  हौन  बर्चों  के  ढोरान  बोकारों  हस्थास  संमंत्र  में  चोरी  क्री  कितनी  घटनाओं  का  पता  चला  और

 इसमे  कुल  कितनी  चनलाशि  अन्तर्गत  और

 ऐसी  घटनानलें  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाह्दी  की  हे  ?

 इच्पातत  मंत्रालय  के  रा्त्य  मंत्री  सम्तोध  मोहन  :  और  हां  ।  1-1-91  से
 31-12-91  कौ  अपरधि  के  दोशन  बोकारो  हृस्पात  संयंत्र  से  इस्पात  और  अग्य  दूसरी  सामग्री  की  कोरी  के  मामलों
 का  ब्योरा  निम्नानुसार  हे  :

 (i)  फृलिस्त  मेंਂ  दर्ज  कराए  गए  मामलों  की  कुल  संक्रणा  -  215

 (1)  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बता  दारा  की  गई  कहा  गिरफतारियां  45

 (iii)  चोरी  हुई  सम्पत्ति  का  कुछ  मृल्य  5,  20,  240  रूफ्ये

 (५)  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  अल  हारा  बरामद  कौ  गई  सम्पत्ति  5.  26  240  रुपये
 का  कुल  मूल्य

 (१)  कामद  सम्पति  की  प्रतिशदता  100%

 (६  क्षयेक्षित  सूचना  नौथे  दी  गई  हे  -

 कर्च  फ्ता  तको  माममों  की  कुल  चोरी  गए  माल  का  पकड़े  गए  माल  का  मूल्य
 सख्या  हु

 1989  40)  66.541  रुपये  66,541  रुपये

 1990  34.975  रूपये  34,975  रुपये

 191  2४  5.20.?40  रुपये  5.20,240  रुपये

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  कदम  शामिल

 (i)  केन्शैय  औद्योगिक  सुरक्षा  मत  दारा  घुरक्षा  उपाय  कड़े  कर  दिए  गए  हें  और  संयंत्र  परिस्तर  में
 और  उस्चके  जस-पास  उनके  हारा  गहत  बढ़ा  दी  गई

 (1)  केन्द्रीय  औद्यारिक  सुर
 क्षा  श्रत  द्वारा  सैयंत्र  परिसर  से  बाहर  जाने  की  अनुमति  देने  से  पूर्व  वाहनों

 और  पेदल  यात्रियों  का  सभी  दरवाज़ों  पर  कड़े  उपाय  किए  गए  जांच  कौ  जा
 .
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 (iii)  उपरोक्त  उपायों  के  उपचारत्मक  उपाय  के  रूप  में  समय-समय  पर  आचानक  जांच

 करने  के  लिए  प्रबंध  ओकारों  इस्पात  संयंत्र  हारा  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  हे  ।

 इस  समिति  में  मोकारों  इस्पात  सैयंत्र  के  वरिष्ठ  जअधिकारी  शामिल

 उत्सर  प्रदेश  में  दृर्भाण  प्रणात्ती

 8788.  हरी  राजनाथ  सोनकर  शाहस्री  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्सर  प्रदेश  के  जोमपुर  ओर  गाजीपुर  जिले  में  टेलीफोन  कालों  के  निरन्तर  न  मिलने

 सम्बन्धी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हें

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  सरकार  ने  इस  सम्धन्ध  में  क्‍या  कदम

 उठाए  और

 उक्त  जिलों  को  कण  तक  हस०  टौ०  डी०  सुविधा  से  मुक्त  किए  जाने  की  संभाषना

 झंचार  मंऋछाय  में  उप  मेत्रौ  पी  ती०  रंगयया  :  हां  ।  इस  प्रकार  की  कुछ
 शिकापतें  प्राप्त  हुई  हें  ।

 दोषयुक्त  स्वियों  का  दोष  दूर  करके  इस  प्रकार  कौ  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  जाता  हे  ।

 एक्सचेंज  स्टाफ  होतड-अप-स्विचोंਂ  को  मॉनीटर  करते  हैं  और  जानकारी  मिलने  पर  हेल्ड-अप-स्थविच्रोंਂ  को  ठौक
 कर  दिया  जाता  हे  ।  कुछ  पुराने  जैसे  के  स्थान  पर  योजना  के  दौरान  इलैक्ट्रॉनिक
 एक्सचेज  लगाए  जाने  की  योजना

 गाजीपुर  और  नंदगंज  (गाजीपुर/लिल्‍्ता)  तथा  जोनवुर  मेंਂ  एसटीडी  सुविधा  पहले  से  ही  उपक्ब्ध  है  ।
 1992-93  के  दोशन  जोसपुर  के  सठरिया  जिले  मेंਂ  एसटीडी  प्रदान  की  जाएगी  ।

 जल्त  संच्ाधनों  का  उपयोग

 8789.
 हा  अुन  हम  >

 :  क्‍या  जल  सैद्याघन  मेत्रौ  बह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  जल  संसाधनों  का  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कल  उनेक  अन्तर्तण्वीय  जल  जिचादों  के कारण  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  रूकाक्ट  आ  रही

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कार  डारा  क्‍या  उपाय  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  हे  ?

 जत  खंशाहन  मंत्री  विज्लाचरण  :  देश  मेंਂ  होने  वाले  4000  घन  किलोमीटर  औसत

 परर्षिक  अवज्षेषण  था  में  से  उपयोज्य  जल  संसाधन  1140  घन  किलोमीटर  है  ।  इस

 लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  केवल  552  घन  किलोमीटर  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 उपयोग्य  जल  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  कई  परियोजनाएं  निर्माणाधीन/विचाराधीन  हैं  ।
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 वाष्पीकरण  तथा  वनस्पति  क्षतियोਂ  और  नदी  प्रणाली  के  अनुरक्षण  के  लिए  नदी  में  प्रवाड  के  वास्ते  जल
 की  कुच  मात्र  को  बनाए  रखने  कीं  आवश्यकता  के  कारण  ठपलब्ध  जल  का  पूर्त  उपयोग  करना  संभव

 नहीं  हे  ।

 और  भ्रेसिन  राज्यों  के  बीच  विवादों  हल  करन  की  दृष्टि  से  भ्रेसिन  राज्यों  की  गतिविधियों  के

 समन्वय  हेतु  अंतर्राज्यीय  विवादों  के  अधिनिर्णय  मेंਂ  सह्ुलियत  और  एक  तंत्र  की  स्थापगा  करने  के  लिए  संषैध्ञानिक

 प्रावधानों  के  ओतर्गाज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  1956  तथा  नदी  बोर्ट  1956  नामक  दो

 अधिनियम  बनाये  गये  हैं  ।  इसके  राज्यों  के  बीच  जला  संसाधन  में  अंतर्राज्यीय  मुद्दों  के  घोह्यर्दपूर्ण
 समाधान  दे  लिए  1990  में  राष्ट्रीय  जछ  संसाधन  परिषद  की  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  गई  हे  ।

 अंतर्राज्यीय  जल  विवादों  को  हा  करने  के  लिए  अन्य  मंच  हें  :  बातचीत  द्वारा  बेसित  राज्यों  के  बीच

 दिपक्षीय/त्रिपक्षीय  संयुक्त  नियंत्रण  बोर्द  तथा  आँचलिक  परिषदें  ।

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  का  दृरदर्शन  प्रसारण

 8790.  श्री  राजेश  कुमार  :  क्‍या  झृथना  ओर  प्रश्चाश्श  मंत्री  यह  बताने  क्रौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सप्नी  वृश्दर्शन  रिले  केन्द्र  केवल  दितती  दूरवर्शन  के  कार्यक्रमों  को  ही  प्रसारित  करते

 क्या  इन  रिले  केन्द्रों  से  कोई  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  भी  प्रसार्ति  किये  जाते  और

 यदि  तो  हन  रिल्ते  केन्द्रों  स ेकेवल  दिल्ली  दूर॒दर्शन  के  कार्यक्रमों  को  ढी  प्रसारित  करने  के  बजाय

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  को  प्रसारित  करने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  ठठाए  हें  ?

 झृचना  और  प्रश्ारण  मेत्रातय  में  ठप  मैश्री  शिरिजा  :  और  इस  समय
 देश  में  कार्यरत  531  टी०वी०  टांसमीटरों  में  से  328  टांसमीटर  अपने  समस्त  प्रसारण  समय  में  दिल्‍ली  से  टेलौकास्ट

 कार्यक्रमों  को  रिल्ले  करते  हें  ।  शेष  203  टांसमीटरों  द्वारा  अपने  प्रसारण  समय  में  से  कुछ  समय  क्षेत्रीय  सेवा  के
 कार्यक्रम  रिले  किए  जाते  हैं  ।

 जहां  1992  के  उत्तराध्द  में  गुजरात  में  ठपग्रह  पर  आधारित  क्षेत्रीय  सेवा  शुरू  करने  की  परिकल्पना
 की  गई  है  ताकि  राज्य  के  विभिन्‍न  उच्च  शक्ति  और  अल्य  शक्ति  टी०वी०  टांसमीटरों  द्वारा  क्षेत्रीय  सेवा  के  कार्यक्रम
 रिले  किए  जा  सके  ।  लेकिन  देश  मेंਂ  शेष  टांसमीटरों  से  क्षेत्रीय  सेवा  के  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  भविष्य  में  साधनों  की

 अपेक्षित  अंतरिक्ष  खण्ड  क्षमता  की  उपलब्यशा  और  माइफ़ोवेव  लिंक  पर  निर्भर  करेगा  ।

 लोअर  इन्द्रा  तेकिंगिरि  शिंचाई  परियोजना

 8791.  झ्लरौ  के०  प्रध्लानी  :  क्या  जता  संह्याधम  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठड़ीसा  को  लोठर  हन्द्रा  सिंचाई  परियोजना  ओर  तेलिंगिरि  सिंचाई  परियोजनाएं
 1982  और  1985  से  सरकार  के  पिचाराघीन

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  छ

 इन्हें  कब  तक  मंजूरी  मिलने  की  संभावना  हे  ?

 जल  हंचाधन  मंत्री  विशद्याचरण  :  और  56.55  करोड़  रूपए  की  अनुमानित
 क्षागत  की  लोखर  इन्द्रा  जिसमें  उड़ीसा  के  कालाहांडी  और  बओलांगीर  जिलों  में  43486  हेक्टेयर  वार्षिक
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 सिंचाई  की  परिकल्पना  तकनीकी-ड्ार्धिक  मुल्यांकन  के  लिए  198.  में  केन्द्रीय  जान  आंयोग  में  प्राप्त  हुई
 थी  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  टिप्पण्षियों  की  अनुपालना  नहीं  किए  जाने  के  कारण  इस  परियोजना  को  जांच  के  आद
 1988  में  राज्य  को  लौटा  दिया  गया  था  ।

 22.96  करोड  रूपए  की  अनुमानित  लागत  की  तेलिंगिरि  परियोजना  जिसमें  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में

 10830  हेक्टेयर  ब्रार्षिक  सिंचाई  की  परिकल्पना  तकनीकी-आर्थिक  मुल्यांकन  के  लिए  1985  में

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार  को  परियोजना  प्रस्तावों  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पण्ियोंਂ

 की  अनुपालना  करनी  हे  ।

 परियोजना  की  स्वीकृति  इस  बात  पर  निर्भर  करती  हे  कि  कितनी  जल्दी  राज्य  प्रकार  केन्द्रीय

 मृल्यांकन  अभिकरणोंਂ  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती  है  तथा  पर्यावरण  एवं  वन  दृष्टि  से  पर्यावरण  और  बने
 मंत्रालय  से  तथा  अनुसृचित  जाति  एवं  अमूसचित  जनजाति  आजादी  के  विस्थायन  के  लिए  कल्याण  मंत्रालय  से

 स्थीक्रति  प्राप्त  करतो  हे  ।

 अंण्डमान-निकोघार  टीपसंमृह  में  पर्यटस  को  अढ़ाता  देने  की  योजना

 8792.  क्री  यशवेलरात्र  पाटिकत  :  क्या  मागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धरकार  ने  अण्डमान  ओर  निकोबार  ड्रीपश्रमृष्ट  में  पर्यटन  को  बहावा  देने  की  कोई
 योजना  अनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  त्रियांर  पर्यटन  को  बढ़ाषा  देने  के  लिए  चिमान  किरामे  में  कमी  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 लागर  विमाानस  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और  अभ्हमान  और
 निकोआर  दीपसमुद्द  का  पर्यटन  का  घिकास  करने  के  लिए  अभिमिर्धारण  किया  गया  दे  ।  अनुमानोंਂ  सहित  प्राप्त
 परियोजनाओं  के  आधार  पर  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के  अनुरोध  1991-92  के  दौरान  पर्यटन  संबंधी

 आधारभूत  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  के  लिए  60.32  खाख  रू०  की  परियोजनाएं/स्कीमे'  स्वीकृत  की  गई
 हे  ।

 और  इंडियन  एयरलाईस  ने  मुख्य-मूमि  और  अण्डमान  तथा  निकोघार  ड्ीपसमृद्द  के  बीच  यात्रा
 करने  के  लिए  घटाए  हुए  किराए  का  एक  ढांचा  तेयार  करने  का  निर्णय  लिया  हे  जिसे  ब।द  मेंਂ  किसी  तारीख  से  लागू
 किया  जाएगा  ।

 महाराष्ट्र  में  पर्यटक  होटल  ओर  यात्री  निवासों  का  निर्माण

 8793.  श्री  विशाझराब  सारानाथरात  गुंढेवार  :  क्या  सागर  जिमामन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  क़रि

 वर्ष  1992-91  के  दौरान  पर्यटन  होटलों  और  यात्री  निवासों  के  निर्माण  बेतु  महाराष्ट  सरकार  द्वारा
 पेजे  गये  उन  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  अभी  भी  क्रेन्द्रीय  सरकार  के  पास  लंबित  हैं  और
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 इन्हें  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 लागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  और  (@)  महाराष्ट  राज्य

 सरकार  से  1992-93  के  लिए  पर्यटक  गूृहों  ठथा  यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने  डेबु  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के

 वास्‍्ते  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मित्मा  है  ।

 नली न  न
 लिखित  उत्सर

 अगूरों  के  त्तिए  स्थाद्य  प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकी

 डा०  आर०  मत्तू  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  विशेषतोर  पर  आन्ध्र  प्रदेश  मेਂ  अगूरों  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  जिससे  हसे  भाजारों  में

 सुदक्षिश  भेजने  के  क्षिए  पर्याप्त  शीतागारों  तथा  पेकिंग  सामप्री  न  होने  के कारण  किसानों  को  दिष  जामे  वाले  मूह््य  में

 ज्ञापी  कमी  कर  दी  गई

 क्या  अआंगूरों  की  हुलाई  के  लिए  देश  में  प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकी  विकसित  नहीं  की  गई

 और

 (n)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  यथपि
 आंध्र  प्रदेश  मेंਂ  अगूरों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  उत्पादन  में  वृद्धि  क ेकारण  कीमतों  में  कमी  की  कोई  सूचना
 नहीं  है  ।  आगूरों  की  प्रसंस्करण  और  परिरक्षण  के  लिए  देश  में  कुछ  प्रौद्योगिकियां  उपलब्ध  हैं  ।

 पृण्यवर्धित  उत्पादों  के  लिए  ओगूरों  सहित  फलों  एवं  सब्जियों  के  प्रसंस्करण  के  लिए  वर्तमान  उदार  नीति  में
 प्रैद्योगिको  के आयात  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  फसलोस्तर  प्रसंस्करण  यूनिटों
 खकश्ित  फाल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना/विविधीकरण/आधश्रुनिकीकरण  के  लिए  राज्य
 सहकारी  क्षेत्र  के  संयुक्त  क्षेत्र  के  सहकारी  संगठनों  आदि  को  सहायता  देने  की  स्कीमे  तेयार  की

 फसलोत्सर  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  राष्टीय  सहकारी  विकास  निगम  ढारा  भी
 सड़ायता  दी  जाती  हे  ।

 उल्सर  प्रदेश  में  विद्युत  परियोजनाओं  निवेश

 8795.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शार्मा  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  उर्जा  छ्ोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषणा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  विद्युत  परियोजनाओं  में  निवेश  करने  हेतु  अपनी

 मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  इनके  कार्यान्वयन  हेतु  मंजुर  की  गई  धनराशि  का  व्योरा  क्‍या

 क्या  मंजूर  की  गई  धनराशि  अब  तक  जारी  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 इस  धनराशि  को  कब  तक  जारी  करने  की  सम्भाषना  हे  ?
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 जिश्युत  और  गैर-परन्यरागत  ऊर्जा  छोल  मेकजलतग  के  राज्य  मंत्री  कछलपनाथ  :  और

 योजना  आयोग  हारा  अनुमोदित  निर्माणाधीन  विज्वुत  परियोजनाओं  तथा  कर्षिक्त  मोजमा  1992-91  के  शिश
 राज्य  हारा  प्रस्तावित  परिज्यय  का  ब्यौरा  निम्नवत

 शरूपयों

 क़न  फरियोजना  स्कैकृति  की  1992-93  के  चलिए
 सै  व्ज्य  जल

 तादौख  प्रस्साचित  फरिंमय

 1.  (4 x  76  1/81  300
 "9.

 2.  दाण्डा  (4 x  110  रा  अडबक

 3.  अनपारा  (2  x  500  क्र  49900

 4.  श्रीनगर  जल  विद्युत  परियोजना  (6  )<  55  4/86  4506

 5  लक्षवाड  व्यासी  एम०पी०पी०  (3  x  100 +  2  X  60  1/76  2000

 6.  राजघाट  (3  )८  में०वा/)*  8/91  1000

 7.  बिष्शु  प्रयाग  (4  »  120  1/78  100

 .  *मध्य  प्रदेश  के  साथ  संयुक्‍त  परियोजना  ।

 वर्ष  1992-93  के  लिए  परियोजनावार  अनुमोदित  परिष्यय  को  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  अंतिम  रूप  दिया

 जा  रहा  है  ।

 से  (&)  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कंन्द्रीय  सहायता  अशबान  जिसमें  फार्मूला
 आधारित  सद्दायदा  और  पिदेशी  सड्ायता  प्राप्त  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  सहायता  शामिल  होती  मुहैया  कराई
 जाती  है  ।  प्रारक्षित  एवं  अनारक्षित  दोनों  क्षेत्रों  में  व्यय  की  जा  रही  विदेशी  सहायता  प्राप्त  प्रश्योवानाऊों  स्म्रदि

 की  क्रियास्वयन  की  गति  को  मद्देनजर  रखते  हुए  यह  राक्षि  ब्लांक  आधार  पर  मुद्देया  कराई  जाती  हैं  ।

 कर्माटक्क  में  पम  थशिजली  उत्पादन

 8796.  श्रीमती  चम्द्रप्रश्ना  अर्थ  :  क्या  जिज्वुत  ओर  गैर  ऊर्जा  झ्ोत  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंते  कि  :

 कया  कर्माट्क  में  संयुक्स  ठह्यम  डवारा  पन  बिजत्ती  उत्पादन  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताथ

 यदि  तो  कया  प्रस्ताथित  संयंत्र  के  जिए  स्थान  का  चयन  कर  शिया  गण

 संबंत्र  कौ  अमुमानित  बिच्ुत  उत्पादन  क्षमता  क्वितनी

 प्रस्तावित  संयंत्र  पर  कितनी  लागत  ओर

 (2)  इस  संयंत्र  को  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ण
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 विश्युत  और  गेर-परंपरागल  ऊर्जा  झ्योत  मंत्रालय  के  राज्य  म्ेत्री  कक्यमाथ
 जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 इस्पात  सयंत्रों  का  आश्युनिकीकरण

 8797.  छुमाही  विमला  वर्मा  :  क्या  हस्पाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचिर्षीय  योजनावष्षि  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  इस्पात  संयंत्रों  क ेआंधुनिकीकरण
 के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यह  लक्ष्य  कहा  तक  प्राप्त  किये  गये  ?

 इसरूपाल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्सोध  मोहन  :  हां  ।

 ()  दुगपुर  इस्पाल  संयंत्र  आधुनिकीकरण  योजना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  आधुनिकीकरण  योजना  के  लिए  स्वीकृत  460  करोड़  रू०  के  परिवष्यय

 की  तुलना  में  वास्तविक  खर्च  517.45  करोड़  रुपए  हे  ।

 आधुनिकीकरण  के  लिए  चालू  करने  का  अनुमोदित  कार्यक्रम  1993  हे  और  यह  सम्भावना  है  कि  धमन

 भटटी  पैकेज  को  छोड़कर  सभी  प्रमुख  उत्पादन  हकाइयां  कार्यक्रम  के  अनुसार  चालू हो  जाएगी  ।  घमर

 भट्टी  पैकेज  के  1994  तक  पूरा  होने  की  आशा  हे  ।

 (४)  राउरकेला  इस्यात  संयंत्र  आध्वनिकीकरण  योजना

 सातवीं  योजनावधि  में  आघूनिकीकरण  योजना  के  लिए  360  करोड़  रू०  के  अनुमोक्ति  परिष्यय  की  तुशना  में

 वाह्तविक  खर्च  88.23  करोड़  रू  हैਂ  ।  आठवीं  योजना  के  दौरान  आधुनिकौकरण  कार्यक्रम  में  स्वीकृत
 360  करोड़  रूपये  के  स्थान  पर  वाह्सविक  खर्च  88.23  करोड़  रुपये  रहा  ।  इस  परियोजना  को  दो

 चरणों  में  पूरा  किया  जा  रहा  हे  ।  प्रथम  को  चात्तू  करने  की  अवधि  जुलाई  1993  डे  और

 इसका  पालन  किया  जा  रह  हे  ।  संपूर्ण  आध्रुणिकीकरण  की  अवधि  अप्रैल  1995  तक  हे  ।  आईरों  को
 देने  में  कुछ  देशी  हुई  हे  ।  इस  परियोजना  को  पूर्ण  करने  कौ  अचचधि  अज  दिसंजर  1995
 कर  दी  गई  हे  ।

 नए  डाकधार  खोतना

 8798.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नए  डाकघर  खोलने  हेतु  पिछले  एक  वर्ष  में  विभिन्न  राज्यों  से  कितने  आवेदन  पत्र
 प्राप्त  ओर

 उक्त  अवधि  के  दोशन  राज्यचार  कितने  क्ञकघर  स्वीकृत  किए  गए  तथा  खोले  गए  ?

 संचार  म॑जालय  मे  उप  मेत्री  पी०  वी०  रंगयया  :  दस  संभंध  में  जानकारी  एकत्र  की
 ञआ  रही  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  मंजूर  किये  गये  और  खोले  गये  डाकधरों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न
 विवरण  |  तथा  ||  में  दी  गई  है  ।  खोले  गए  डाकघरों  की  सेख्या  मेਂ  वर्ष  1991-92  के  देरान  मंजूर  किए  गए  डाकघरों
 के  अलावा  उन  डाकघरों  की  संख्या  मी  शामिल  हे  जिनकी  इससे  पूर्व  मंजूरी  दी  गई  थी  किन्तु  जिन्हें
 खोला  नहीं  गया  था  ।
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 विवरण  1

 1991-92  के  दोरान  देश  में  मंजूर  किए  गए  डाकृध्रों  की  राज्यचार  संख्या

 *  क्रम  सर्किल  शाखा  दाकघर  उष-डाकघर

 1,  केरल  जिसमें  लक्षद्दीप  शामिल्त  हे  48  --

 2.  जाय  जिसमें  चंडीगढ़  शामिल  हे  38  1

 3)  उत्तर  प्रदेश  489  ++

 4.  शक्षस्थान  310

 5.  आन्ध्न  प्रदेश  3

 6.  असम  70  न

 7.  उड़ीसा  120  _

 8.  हिमाचल  प्रदेश  37

 9.  तमिलनाडु  जिसमें  पॉडियेरी  शामिल  हे  $6
 10.  जिल्ार  268  --

 11.  दिल्ली  3

 12.  पश्चिम  बंगाल  48  न

 सिक्किम  8  कि

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  सपह  _

 13.  मध्य  प्रदेश  150  न

 14,  महाराष्ट  -  145

 मोषा  3  न

 15.  गुजरात  जिसमें  संच  राज्य  नगर  बचेक्की  और  दस्तन  तथा  दिच  79  3

 शामिल  हैं

 16.  कनटिक  56

 17.  हरियाणा  25  2

 18.  जम्मू  व  कश्मीर  30  1

 19.  उल्शर  पूर्ष

 ज्िपुरा  1  न

 मिजोरम  19  न

 मणिपुर
 +-

 नागलेंड  12  न

 अरुणाचल  प्रदेश  i  न

 मेघालय  ।  न

 103



 लिखित  उत्सर  4  1992

 विवरण  1

 1991-92  के  दौदान  देश  में  राज्यवार  स्थोतें  गए  हाकृधरोंਂ  की  संख्या
 अनननननकन  नमन  राज्य/संघ

 क्रम  राज्य/संघ  क्षेत्र  का  नाम  शाखा  ढ़ाकदधर  उप-डाकघर

 सै०

 1.  केरल  हू  शशुस्य
 2.  पंजाब/चंडीपढ़  3०1  झ्न्य
 3.  उत्तर  प्रदेश  40  शुष्प
 4.  त्तजस्थान  124  झ्ुन्य
 5.  आन्ध्र  प्रदेश

 शून्य
 3

 6.  असम  55  ॥|
 7.  उड़ीसा  68  4
 8.  बिलतचाल  प्रदेश  31  |
 9.  तमिलनाहु  76

 पॉंडिचेरी  3  झुन्य
 10.  जिहार  123  शुन्य
 11.  दिल्‍ली  श्म्प  शुन्य
 12.  पश्चिम  बंधाल  60  श्न्य

 सिक्किम  13  शून्य
 अंडमान  और  निकोआर  द्वीप  समुष्  शूस्य  शुन्य

 13.  मध्य  प्रदेश  96  8

 14.  महाराष्ट  96  6

 गोवा  शून्य
 15.  गुजरात  जिसमें  संघ  क्षेत्र  नगर  हवेली  तथा  दमन  और  100  3

 शामिल

 16.  कनटिक  35  ]

 17.  हरियाणा  2

 18.  जम्मू  व  कश्मीर  23*  ]९

 19.  उत्सर  पूर्व  कह  ५

 क़्पुरा  10  झ्ून्य

 मिजोरम  8  शून्य

 मणिपुर  18  शुन्ध

 नागातौंड  9  शून्य
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 नील  +  +>+--++++-ननन।लख।ख।ख तन  नी  +जननननन>क+>०  ५  ce

 क्रम  राज्य/संघ  क्षेत्र  का  नाम  शाखा  डाकघर  उप-हाकधर
 सै०

 अरुणाचल  प्रदेश  11  1

 मेघालय  5  शुम्य

 गोग  1028  है|
 न  (५  «४  net eaten een ne  3-०  नमन  ननननीयीय।तनीननईथन  पीतल  ननीना  न  लत  की
 +५  कह  ढाकचर  खोकने  के  हिएए  जारी  की  गई  मंजूरियों  को  दशति  हें

 मध्य  प्रदेशा  मेਂ  उप-डाकध्यर  सलतवन

 8799.  झौ  सीमर  सिंह  पटेल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सभी  उप-डाकघर  सरक्वारी  भयनों  में  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  त्रियार  इस  प्रयोजनार्थ  जिभागीथ  भवन  निर्मित  कराने  का

 और

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्‍या

 झंचार  मंत्रातय  में  उप  मंत्री  पी०  बी०  रंगयया  जी  नहीं  ।

 हां  ।  उपलब्ध  सीमित  धनराशि  को  मद्देनजर  रखते  हुए  हनमें  से  कुछ  डाकधरों  के  लिए  भवन

 बनाने  का  प्रस्ताव  हे  ।

 सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हे  ।

 विवरण

 आज  की  लियि  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  क ेउन  उप-डाकथरों  का  ब्यौरा  जियके  किए  सरकारी  सजम

 घनाने  का  प्रस्ताव  है
 a  --  तजतल  अनन्त प।+क  नल  जलन  >  न नननन  आग चीसलिच  न  लत  आन  55

 उप-डाकध्वर  का  नाम

 1.  धनपुरी
 2.  उमेरिया
 3.  बिलपांक
 4.  रिंगोद
 5.  शक्ति
 6.  नौगांव
 7.  अम्भारकर  चौकी
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 8.  गुबरदेही
 9.  शुजा्ल  मेही

 10.  आर०  एस०  एस०  नगर

 11.  परौठनपुर
 12.  कंगी

 13.  थांडइला
 14.  बनपुर
 15.  लश्कर  सिटी
 16.  श्षापुत्त
 17.  शिवजी  नगर
 18.  गरिया  बंद
 19.  पथारिया
 20.  मानपुर
 21.  कोड़ा
 22.  गुलगंज

 विध्यागेस्तर  कर्मचारियों  को  विधभित  किया  जाना

 8800.  झौ  राध  सच्द्र  धांगारे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  विमागेत्सर  कर्मचारियों  कौ  राज्यवार  संख्या  कितनी

 उन  में  से  कितने  व्यक्ति  पांच  से  अधिक  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे

 स्का
 जया  सरकार  का  विचार  उनकी  सेचाओं  को  नियमित  करने  का  है  और  यशि  तो  इसके  क्या  कारण

 ;  और

 उन  लोगों  को  क्‍या  वेतन  और  भत्ते  तथा  अन्य  सुविधाएं  दी  जा  रही

 झाचार  मंश्रातय  में  उप  मंत्री  जी०  रंगदया  :  और  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रह्दी  हे  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आकिरिक्‍्त  विभागीय  एजेंट  भारत  सरकार  के  प्राधिकार  के  अधीन  बनाए  गए  नियमों  ढ़रा  किनियमित

 होते  हें  ।  इस  चिभाग  के  साथ  उनके  संबंध  को  स्वीकार  करते  हुए*उन्हें  एप  और  पोस्टमेन  संचर्गों  में  सर्ती  के

 मामके  में  प्राथमिकता  दी  जाती  हे  ओर  जो  अतिरिक्स  विभागीय  एजेंट  इस  तरह  भर्ती  होते  उन्हें  विभागीय

 कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  सभी  लाभ  अपने  आप  मिल  जते  हैं  ।

 फेशन  ओर  भत्तों  तथा  अन्य  झुविधाओं  का  उ्योरा  देने  वाला  संत्ररन  विवरण  मेंਂ  दिया  गया
 प्‌
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 भत्सा

 न्यूनतम  अधिकतम

 अतिरिक्त  विभागीय  और  अतिरिक्त  विभातीय  385/-6०  620/-6०

 अतिरिक्स  विभागीय  शाखा  पोस्टमाह्टर  275/-Go  440/०

 अतिरिक्त  विभागीय  स्टेम्प  वैंहर  270/-&०  420/-₹6०

 सभी  अन्य  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  दो  घंटे  से  क्रम  कार्य  भार  240/-5०

 के  लिए

 दो  घंटे  और  अधिक  कार्यभार  के  लिए  270/-6०  420/-Go

 मासिक  समेकित  मत्ते  के  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटोਂ  को  महंगाई  भत्सा  और  घोनस  भी  ठसी  हर
 और  उत्पादकता  पर  दिया  जाता  हे  जेसा  कि  नियमित  कर्मचारियों  को

 दिया  जाता  है  ।  सेवा  निवृति  लाभ  के  रूप  मे  ते

 अधिकतम  तक  अनुप्रह  राशि  पाने  के  भी  पात्र  हैं  ।

 उपर्युक्त  भत्तों  के  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  विभिन्‍न  श्रेणियां  निम्नलिखित  अम्य  भत्ते  पाने

 की  मरी  पात्र  हैं

 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टरों  जहां  कहीं  लागू  प्रतिमाह

 डिलीवरी  और  वाहन  भत्ता

 अतिरिक्त  विभागीय  सब-पोस्टमाह्टर/अतिरिक्‍त  विभागीय  शाखा  25/-₹०  प्रतिमाह
 पोह्टमास्टर  को  कार्याक्य  रख-रखाव  भत्सा

 अतिरिक्त  विभागीय  सबभ्र-पोस्टमास्टर/शाखा  पोस्टमास्टर  को  प्रतिमाह

 निर्धारित  लेखन  भत्सा

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  अन्य  श्रेणियों  को  मिर्भारित  1/-Go  प्रतिमाह
 सामग्री  भत्ता

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  और  अधिरिक्त  विभागीय  मेल  कैरियर  20/-Go  प्रतिमाह
 को  साइकितल  भत्ता

 उच्सर  प्रदेश  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  ध्यापित  करना

 8801.  श्री  धत्य  देव  सिंह
 भरी  बृज  शूषण  शरण  सिंह  >  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झ्ी  हाजतीर  ।0  ६8.  जी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1992-02  के  दौरान  ठत्तर  प्रदेश  में  कुछ  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित
 करने  का  हें
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 यदि  तो  जिलावार  तत्संजं्री  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  एक्सचेंज  कहां-कह्ां  स्थापित  किए
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हे  ?

 हौचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  हां  ।

 ब्योरे  संतरन  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 उल्सर  में  1992-93  के  दोशम  जिल्ताधार  खोतो  जाने  वाले  नये  टेलीफोन  एक्सचेंलों  के
 क्यौरे  ।  *

 क्रम  जिले  का  नाम  >  केन्द्र  का  नाम

 से०

 आगरा  1.  जैनससोश
 2.  कुण्होल
 3.  करौली
 4.  माछतपुर
 5.  नुनहाई

 2.  अलीगढ़  1.  बारागांव
 2.  लोडा
 3.  सज्जानपुर

 3.  अआछसोड़ा  1.  चुतलदेबी
 4...  बरेली  1.  पारसखछेड़ा

 2.  मेहरागांव
 3.  छोई
 4.  नथुषाखान

 5.  मशयंत्री  1.  कोटवासाडाक
 6.  बस्ती  1.  सानपुर
 7...  फैजाबाद  1.  नेषाक्ष
 3.  इस्योई  1.  नगेखा

 9...  जेनबुर  1.  डृतयासे  बाआर
 2.  सिश्दीकीयुर

 10.  बुल्जकफर  नगर  ।.  गड्ढौ  पुद्ता
 2.  चऔसाना

 11...  नेमीताल  1.  बेतालमाट

 2.  लालपुर
 12.  कामघुर  देहात  1.  नरवाल
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 क्रम  जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम
 सं०

 ।3  पौड़ी  ।.  श्रीकोट
 14,  प्रतापगढ़  1.  दिवानगंज

 2.  पृथीगंज
 15...  पिथैरागढ़  ।.  वीन
 16...  रायबरेली  ।.  त्रिसुन्दी
 17.  सहारनपुर  1.  फुंडपुरी

 2.  माहेश्वरी
 18...  सीसापुर  1.  सशाय  मलाई
 19...  सुछतानपुर  1.  कटरा

 2.  पांडेमाला

 3.  चामफूर
 4.  विनशामजंज

 5.  गोलाईसंज
 6.  रामासंज

 20...  मथुरा  1.  पतलोनी
 2.  झुरसंडा

 2।  मिर्जापुर  1.  कोतवाराज

 जोड़  .  41

 आकाशत्राणी  की  कार्यक्रम  सलाहकार  हमिति

 8802.  श्री  सृश्नत  मुखर्जी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  का  संरचनात्मक  गठन  क्या  और

 इन  समितियों  में  राज्य  सरकार  की  भूमिका  और  स्थिति  कक  हे  तथा  इससे  सज्य  सरकार  का  कितला
 प्रतिनिष्चित्व  है  ?

 सुचना  और  प्रध्ारण  संक्ररय  मे  उप  मेत्रौ  शिशिजा  :  और  (es)  सूचक  सेसरन
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 खविवल्सणा

 आकाशशचलजी  की  कार्यक्रम  सलाहकार  स्रमिति  का  हंगाठमात्मक

 अध्यक्ष  :  केन्द्र  का  केन्द्र  निदेशक  ।

 धदसरूय  :  सामान्यतया  गैर  सदस्यों  की  अधिकतम  संख्या  |  5  होती  ।  सचच्य  केम्द
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 हारा  कवर  किए  गए  श्रवण  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  विधाओं  का  प्रतिनिधित्व  करेंगे  जेसे  कणा  एवं  सामाजिक

 हास्य  सेखन  ,  शिक्षा  महित्या  एवं  परियार  जनजाति/अनुसूचित
 विज्ञान  आदि  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  सुझाए  गए  नामों  यदि  कोई  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 पदेन  सदह्य  :

 1.  आकाशवाणी  या  उनके  प्रतिनिधि

 2.  समिति  से  संबंधित  केन्द्र  के  अधीक्षक  इंजीनियर/कंन्द्र  इंजीनियर

 3.  संबंधित  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  के  सचना/प्रचार  निदेशक

 4.  समिति  से  संबंधित  केन्द्र  के  समाचार  संपादक/सब्ायक  समाचार  संपादक  ४

 सचिष  :

 जिस  केन्द्र  से समिति  संबध्द  हे  उसके  सहायक  केन्द्र  निर्देशक  ।

 राज्य  का  निदेशक  सृचना/प्रधार,  जो  राज्य  सरकार  का  प्रतिनिधि  होता  समिति  का  एक  पवेन
 सदस्य  होता  हे  ।  वह  प्रसारित  कार्यक्रमों  की  नियोजित  कार्यक्रमों  के  पृर्वावलोकन  सहित  समिति  की

 कार्यवाहियों  में  भाग  ले  सकता  कार्यक्रमों  में  सुधार  लाने  के  लिए  सुझाव  दे  सकता  है  और  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  की
 योजना  बनाने  और  उनके  प्रस्तुतिकरण  से  संबंधित  मामलों  पर  सक्लाह  दे  सकता  है  ।

 जायुदूस  सेवाओं  का  मिजीकरत

 8803.  श्री  राजेन्द्र  अग्निह्योत्री

 प्री  गुरूदास  कामत

 )

 :  क्‍या  नागर  लिमामन  और  पर्यटन  मेत्री  यह  बताने  की

 झी  सलोध  कुमार  गंगवार

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायुद्ृत  सेवाओं  के  निजीकरण  का  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्या  वायुद्वृत  ढवरा  नए  विमान  अर्जित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 लागर  विसानन  और  पर्यटन  मंत्री  माध्यराव  :  ओर  सरकार  वायुद्दृत  के

 प्रावी  गठन  के  संबंध  में  विभिन्‍न  विकत्पों  पर  पिकर  कर  रही  है  ।  इस  मामले  में  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय

 लिया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  रिक्तियां

 8804.  श्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  कर्जा  द्योल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिज्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  काफी  संख्या  मेंਂ  बेलदार  और  खासी  के  पद  हाम्धे  समय  से
 रिक्त  पड़े

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  क्‍या  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  भेजे  गए  उम्मीदवारों  को

 साक्षात्कार/चयन  के  लिए  श्रुत्ञाया  गया

 गदि  तो  उनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  उम्मीदवार

 इन  रिक्त  पदों  को  कअ  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना

 विद्युत  ओर  गैर-परम्पशागत  ऊर्जा  पछ्लोस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्यनाथ  :

 से  भेलवारों  सहायक  लाइन  प्रेड  -11  के  रूप  में  तथा  खललासियों  उस्पादन

 के  रूप  में  की  गई  रिक्तियां  जो समय-समय  पर  हुई  को  किफायत  संबंधी  उपायों  के

 कारण  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ढारा  भरा  नहीं  गया  वर्तमान  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  दिल्रती

 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  21-2-1992  को  इन  श्रेणियों  मेंਂ  317  रिक्तियों  को  रोजगार  कार्यालय  को  अधिसृचित
 किया  हे  ।  इनमें  से  46  रिक्तियां  अनुसूचित  जाति  तथा  24  रिक्तियां  अनुसूचित  जनजाति  प्रत्याशियों  के  लिए
 आरक्षित  हैं  ।  रोजगार  दिल्ली  प्रश्नास्तम  से  प्रत्याशियों  की  अन्तिम  स्ची  की  प्राप्ति  के  पश्चात
 प्रत्याशियों  के  सक्कात्कार/चयन  की  प्रक्रिया  मेंਂ  3-4  मास  ख़गने  की  संभावना  हे  ।

 जिद्युत  उल्पादन  क्षमता  का  कम  उपयोग

 8805.  ह्लरी  जोत्लाशुक्सी  रामस्या  :  क्‍या  लिल्युत  ओर  गैर-परम्पशागत  ऊर्जा  बोस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  “

 क्या  कुछ  ऐसी  विद्युत  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  शत  प्रतिशत  विद्युत  उत्पादन  लक्ष्य  को  पूरा  कर
 लिया  गया

 यदि  तो  तत्साम्भनन्थी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  क्षमता  का  कम  उपयोग  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  निश्चित  किए  गए  लक्ष्यों
 को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 विश्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 और  ऐसे  विद्युत  केन्द्रों  क ेनाम  तथा  उनके  बारे  में  ब्योरा  जिनके  हारा  1991-92  के  दौरान  ठत्पादित

 लक्ष्य  की  लक्ष्य  की  उपलब्धि  का  विधरण  ब्योरा  संज़ग्न  में  दिया  गया

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेलिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  न  कर  पाने  के  मु्य  कारण  कोयला  कम

 सप्लाई  किया  उपस्कर  संबंधी  समस्या  के  कारण  इसकी  क्षमता  के  अनुरूप  इसका  ठपयोग  न  किया  जाना
 और  बंदी  की  दीर्घाषष्ि  होना  हे  ।  उपस्कर  संबंधी  समस्‍या  के  कारण  न्यूक्सौय  केन्द्र  भी  1991-92  के  द्षरान
 लक्ष्य  को  प्राप्त  न  कर  सके  |  जल  विद्युत  जलाशय  मेंਂ  जल  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करता  हे  ।
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 लिखित  उत्तर  4  1992

 »  विवरण

 1991-92  के  दौरान  जिन  ताप  न्यूकलीय  तथा  जत्त  विद्युत  केन्द्रों  ने  लक्ष्य  प्राप्त  करिए

 इनके  नाम

 केन्द्र  का  नाम  लक्ष्य  वास्तविक

 2  3  4

 लाप  विद्युत  केन्द्र

 हन्द्रप्रस्थ  1400  1481  105.8

 डेसू  जीटी  540  677  125.4

 फरीदाबाद  750  320  109.3

 पानीपत  2300  2468  107.3

 कोटा  2700  3728  138.1

 अन्ता  1200  2394  199.5

 अनपारा  3500  3983  113.8

 सिंगरौली  12000  14029  116.9

 रिहन्द  5350  6522  1219

 औरैया  1900  3835  201.8

 धुवरण  2900  2984  102.9

 उकई  4100  4282  104.4

 गांधीनगर  2400  2729  113.7

 कच्छ  लिगाईट  250  423...  ,  169.2

 ए०  ई०  कम्पनी  258  313  1213

 साबरमती  1861  2016  111.0

 कोराड़ी  6000  6042  100.7

 पारास  400  424  106.0

 घुस्तावल  2600  2734  105.2

 चन्द्रपुर  4500  5083  113.0

 2000  2508  125.4

 ठउरण  जीटी  2750  2925  106.4

 कोरभा  वेह्ट  4400  4662  106.0

 कोरबा  एसटीपीएस  11900  13247  113

 रामागुण्डम  एसटीपीएस  11000  11291  102.6

 3400  4030  118.5

 कोलाघाट  3300  3884  1177



 14  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 न्यू  कोसिपुरा  650  651  100.2

 टिटागढ़  1350  1368  1013

 सदर्न  580  718  123.8

 फरक्का  3000  3356  111.9

 न्यूफ्लीय  कोन्य

 कालपक्कम  1810  2164  119.6

 जल  विद्युत  केन्द्र

 माखड़ा  5250  6277  119.6

 गोयुवाल  एवं  कोटला  1150  1232  1044

 देर  3280  3568  108.8

 पोंग  1458  112.2

 सलाल  एन  एच  पी  सी  2038  2197  107.8

 बैरास्यूल  79  826  110.1

 आर०  पी०  सागर  463  627  135.4

 जवाहर  सागर  307  424  138.1

 माह्दी  बजाज  325  339  104.3

 शञानन  530  568  107.2

 पुकेरियां  1130  1139  100.8

 आनन्दपुर  साहिब  765  886  115.8

 रिहिन्द  861  1260  1463

 ओबरा  287  446  155.4

 राम  गंगा  275  347  126.2

 540  544  100.7

 900  924  102.7

 खोवरी  410  431  105.1

 म्नेरी  भाली  400  426  106.5

 कदाना  200  301  150.5

 कोयना  3185  3237  101.6

 कोयना  डेम  96  175  182.3

 वैतरणा  179  180  100.6

 मिरा  टेल  70  89  127.1

 गांधी  सागर  450  $09  113.1

 बारगी  360  519  1442
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 1  2  3  4

 मचकुण्ट  722  806  111.6

 टी०  बी०  हेम  200  209  104.5

 अपर  सिलेरू  388  594  183.1

 अपर  सिलेछ  १०७०  1483  148.3

 नागार्जुनसागर  2029  2999  147.8

 प्रीसेज््म  2900  3258  123

 होकाराई  65  131  2015.

 शाराषती  4350  4791  110.1

 जग  311  361  116.1

 कालीनदी  2425  2764  114.0

 धुपा  डेम  400  515  128.4

 मादा  44  50  113.6

 लिंगनामक्की  226  296  131.0

 शिवासामुद्रम  120  138  115.0

 मुनिराबाद  80  99  123,7

 वाराही  1095  1160  105.9

 इढडडुकी  2100  2312  110.1

 साबरीगिरि  1200  1294  107.8

 शेलेयार  240  240  100.0

 सेंगुलम  138  153  110.9

 नारीमंगलम  240  266  *  110.8

 पाट्टीवासाल  215  241  112.1

 पाईकारा  डैम  314  373  118.8

 मोयार  130  154  118.5

 सुरूलियार  83  99  1193

 एलियार
 “  130  167  128.5

 मैल्तूर  275  765  245.5

 लोखर  मैत्तुर  250  355  142.0

 पापानासाम  100  143  143.0

 सरकारपैयी  115  145  126.1

 शोलेयार  225  328  145.8

 कोडे  यार  223  266  119.3

 सुरुलियार  20  35  175.0
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 2  3  4

 कोसी  6  17  283.3

 सुवर्ण  रंखा  218  229  105.0

 बालीमेला  1130  1808  *  160.0

 हिराकुड  1050  1235  117.6
 अपर  कोलाब  8१0  1077  129.8

 तिलैया  15  16  106.7

 काईईमकुलाई  154  194  126.0

 104  108  103.8

 52  60  115.4

 खोडोंग  21  239  1133

 कोपिली  449  584  130.1

 गुम्ती  45  56  124.4

 लोकतक  एन  एच  पी  सी  410  542  1322

 स्थायी  फिल्म  समारोध  परिष्चर

 8806.  श्ली  पाला  एम»  क्‍या  झूचना  और  प्रश्चारछा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  देश  में  एक  स्थायी  फिल्‍म  समारोह  परिसर  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सुचना  और  प्रप्तारष  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा

 नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 वेसधारा  चरण-दो

 8807.  श्री  गोपीनाथ  गजपलि  :  क्‍या  जक्त  संधश्याध्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वेसथारा  चरण-दो  को  स्वीकृति  दे  दी

 इस  परियोजना  की  मूल  प्राक़्कलित  लागत  क्या  थी  और  वर्तमान  लागत  क्‍या

 इस  परियोजना  के  नेंराडी  बांध  की  उतचाई  कितनी

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ग्रर  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  परियोजना  का  कार्य  पूरा  करने  के  संबंध  में

 किसी  समझोतें  पर  हस्ताक्षर  किये
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 यदि  तो  तत्संबंधी  शर्तें  क्‍या

 (a)  क्या  इस  संबंध  मेंਂ  उड़ीसा  सरकार  ने  कोई  आपत्ति  उठाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्या  उड़ीसा  में  वैसघारा  नदी  में  मृल  अनुमान  की  अपेक्षा  तेजी  से  गाद  भरता  जा

 रहा  और

 यदि  तो  हस  संबंध  में  सरकार  क्‍या  उपचारात्मक  ठपाय  कर  रही

 जत्त  संसाधन  मंत्री  विद्यायरण  :  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  मेंਂ  तकनीकी

 आर्थिक  जांच  के  भाद  वेसधघारा  चरण-दो  को  परामर्शदात्री  समिति  ढारा  अपनी  4-12-91  को  आयोजित

 बैठक  में  275.74  करोड़  रूपए  1986-87  .  मुल्य  की  अनुमानित  लागत  के  लिए  स्वीकार्य  पाया  गया

 बशतें  कि  राज्य  सरकार  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय  तथा  कल्याण  मंत्रालय  से  स्वीकृति  प्राप्त  करे  ।  राज्य  वार्षिक

 योजना  (1992-93)  के  अनुसार  परियोजना  की  अद्यतन  अनुमानित  लागत  387  करोड़  छुपए  हे  ।

 बराज  का  किनाश  औसत  नदी  तल  से  लगमग  एक  मीटर  ऊपर

 (a)  और  हां  ।  आंध्र  प्रदेश  ओर  उड़ीसा  के  मुश्य  मंत्री  वंसधारा  नदी  पर  नेराडी  पर  जराज  के

 निर्माण  के  लिए  18-7-1961  को  सहमत  हो  गए  थे  जिसमें  आन्श्र  प्रदेश  द्वारा  सभी  ब्यौरा  भेजने  और  औपचारिक

 सहमति  प्राप्त  करने  के  अध्यधीन  उड़ीसा  क्षेत्र  में  106  एकड़  (42.92  भूमि  अधिग्रहण  करने  की

 परिकल्पना  की  गयी  हे  ।  दोनों  राज्य  सरकारें  बैसधघारा  के  जल  के  मराबर-बरामर  उपयोग  के  लिए  भी

 1962  में  सहमत  हो  गयी

 और  1990  में  उड़ीसा  सरकार  ने  यह  पाया  कि  आन्श्र  प्रदेश  अपने  हिस्से  ते  अधिक
 जतत  लेना  चाहता  हे  ।  बराज  के  निर्माण  के  बाद  वर्ष  1980  की  बाढ़  के  समान  स्थिति  में  उड़ीसा  में  क्षति  बढ़
 जायेगी  तथा  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  का हिजाइन  माडल  अध्ययनों  के  आघार  पर  किया  जाना  याहिए  ।  केन्द्रीय  जत्त
 आयोग  मेंਂ  आयोजिस  की  गयी  अनन्‍्तर्राज्यीथ  बेठकों  में  इन  टिप्पणियां  को  हल  किया  गया  है  ।

 और  इस  संबंध  में  आन्ध्र  प्रदेश  अथवा  उड़ीसा  से  कुछ  सुनने  को  नहीं  मिला ह

 कनटिक  दूरसंचार  विभाग  के  कर्मचारी

 8808.  श्री  एस०  जरी०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कनटिक  दृरसंचार  की  सेवाओं  की  विभिन्न  श्रेणियों  में  कुल  कितने  कर्मचारी  हैं  और  1991  के
 अन्त  तक  इनमें  मंजूर  पदों  में  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कुछ  कितने
 कर्मचारी  और

 कनटिक  मेंਂ  किन  स्थानों  पर  दृरसंचार  और  डी  ई  टी  जिल्ता  प्रबंधक  के  कार्यालय  हैंਂ  और  उनकी
 संख्या  कितनी  हे  तथा  निकट  भविष्य  में  ऐसे  कितने  कार्यालय  खोलने  का  विचार

 झंचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रैगय्या  31-12-91  की  स्थिति  के
 कर्नाटक  दूरसंचार  सर्किल  में  अनुस॒खित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  सहित  कार्यरत  कर्मचारियों  की

 श्रेणीवार  कुल  संख्या  इस  प्रकार  हे  —
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 श्रेणी  स्वीकृत  पद  कुल  वर्तमान  से०  अनुसचित  जाति  अनुसूचित  जन

 (अज्जा०/अब्ज०  कर्मचारी  जाति  कर्मचारी

 जाति

 104  104  9  -

 666  580  50  35

 19052  17654  2749  784
 4281  २654  842  122

 क्रम  जिले  का  नाम  अधिकारी  का  स्तर

 सं०

 1.  बेंगलूर  महाप्रबंधक  प्रेढ  व०  प्रशासन  ग्रेड

 2.  मंगजौर
 3.  हुबली  टी  डी  एम  प्रेढ  क०  प्रशासन  प्रेंड

 4.  मैसूर
 5.  शेललगाम
 6.  मेल्लारी  टी  डी  ई  ग्रेह  व  सम्रयमान

 7.  बीजापुर
 -

 8.  दावणगेरे
 9.  गुलबर्गा

 10  हसन
 1.  भारवाड़
 12.  माडीकेरी
 13.  कोलार
 14.  शिमोगा
 15.  तुमकूर
 16.  चिक्रमगलूर
 17.  बिदर
 18.  साण्डया
 19.  राययूर

 जिलों  की  संख्या  19
 लत  «नमन  ८  पिन  लिन  नल  न  नमन  नम  कान  7  एन

 निकट  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  अन्य  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 पैर-ईघन  तथा  गेर-परमाणु  सतिज

 8x09.  झ्ी  आर»  घनृषकौड़ी  क्या  क्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ेु

 क्या  गैर-ईघन  तथा  गैर  छ्ानिजों  के  लिए  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  में  संशोधन  करने  हेतु
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  हो  उत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या

 खान  मेत्राताय  के  राज्य  मेन्नी  शताराम  सिंह  और  ओद्योगिक  नीति  में  हाल
 में  हुए  परिवर्दनों  ऊे  आधार  एए  रैर-ईघन  तथा  गैर-परभाणु  खनिजों  की  राष्ट्रीय  ख्लनिज  नीति  में  संशोधन

 करने  संबंधी  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  जिया  जा  रहा

 नई  सम्बई  के  टेलीफोनों  को  सुम्बई  टेलीफोसों  के  साथ  जोड़ना

 S810.  श्री  गोखिन्द  रास  निकम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  के  टेज़ीप्पोन  प्रयोक्ताओं  को  नई  मुम्बई  के  किसी  व्यक्तित  से  टेलीफोन  पर  बात  करने  के

 लिए  एस०  टी०  डी०  का  प्रयोग  करना  होता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  मुम्बई  के  टेलीफोनों  को  मुम्बई  के  टेलीफोनों  से  जोड़ने  का

 यदि  हा  तो  तत्संभ्रंधरी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हे  ?

 संचार  प्रत्नाताय  सें  उप  संत्री  पी०  वी०  रंगयया  हां  ।

 नहीं  |

 और  इस  समय  बअम्भई  और  न्यू  बम्बई  की  टेजीफोन  प्रणालियां  एक  नम्बरिंग  स्कीम  से  जुड़ी  हुई  हें
 और  इनके  बरी  कॉल  करने  का  प्रभार  न्यूनतम  एस०  टी०  डी०  दरों  पर  वसूल  किया  जाता  है  ।  इन  क्षेत्रों  का एक
 स्थानीय  क्षेत्र  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  बम्धई  और  न्यू  बम्बई  में  अलग-ल्रक्नग  नगरपालिकाएं/नगर
 निगम  हैं  ।  यह  प्रस्ताव  तकनीकी-गआर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  नहीं  हे  ।

 अस्मम  में  टेलीफोन  एक्चचेजों  का  आधुनिकीकरण

 8811.  श्री  प्रणीस  डेका  :  कया  संचार  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  असम  के  दारंग  और  सोनितपुर  जिलों  में  चल  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के

 आधुनिकीकरण  और  उनके  विस्तार  का  ओर

 यदि  तो  तस्संभ्ंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 हंचार  मैत्रालय  सें  उप  मंत्री  पी०  वी०  रैशयया  हां  ।

 ब्यौरे  इस  प्रकार  हें  :--
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 एक्सचेंज  की  किस्म  एक्सचेंज  की  संख्या  आधुनिकीकरण  तथा

 विस्तार  योजना

 दारंग  जिसा

 इलैक्टरो-मैकेनिकल
 7  1992-93

 झोनिलपुर  जिला

 दैक्टो-मैके  निकल
 3

 है  1992-93
 पैनुअत्त  |

 जनरल  इसेक्ट्क  कम्पनो  और  घिष्टार  राज्य  जिच्युत  घोर्ड  के  मध्य  जिवाद

 8812.  श्री  झ्रहमानंद  मण्डत  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परशागत  ऊर्जा  छोत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  हे  कि  घुंगेर  में  स्थापित  करनचोरा  विद्युत  टांसफार्मर  की  मरम्मत  के

 मुद्दे  पर  जनरल  इलेक्टिक  कम्पनी  तथा  बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  मध्य  विषाद

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्य  में  उपमोक्ताओं  को  राहत  दिलाने  हेतु  इस  मामले  में  इस्तक्षेप  करने

 का  प्रस्ताव  रखती  और

 क्‍या  सरकार  गंगा  जल  का  उपयोग  करके  राज्य  में  जल  विश्युत  केन्द्र  निर्माण  का  प्रस्ताव

 रखती  हे  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  कर्जा  झ्योत  प्रश्नालय  के  राज्य  मंत्री  कल्यनाथ

 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  ठठता  ।

 नहीं  ।

 पारत  पर्यटन  विकाह्म  निगम  में  फाससू  कर्मचारी

 8813.  श्ली  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  फालतू  कर्मचारियों  को  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  पर्यटन  बोर्ड  में  खपाए

 जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माध्जयराव  :  से  नहीं  ।  सरकार  का

 राष्ट्रीय  पर्यटन  बोर्ड  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  हे  ।
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 छढ़े  उद्योगों  को  खिजली  की  सप्लाई

 8814.  डा०  रमेश  चनन्‍्दू  सोसमर  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्पशागत  ऊर्जा  छोल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  और  राष्ट्रीय  पन  विद्युत  निगम  हारा  पैदा  की  गई
 बिजली  के  15  प्रतिशत  स्वनिर्गम  आबंटन  के  लिए  कोई  कोटा  निर्धारित  किया

 क्या  सरकार  को  इस  कोटे  से  शड़े  उद्योगों  को बिजली  की  सप्लाई  करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  हे  ?

 जिश्लयुत  और  गैर-परंपशागल  ऊर्जा  दछ्योत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनमाथ
 हां  ।  मौसमी  तथा  अन्य  विभिननताओं  के  कारण  कमी  समेत  क्षेत्र  के  राज्यों  में  विद्युत  की

 कमी  को  मद्देनज़र  रखते  हुए  विद्युत  की  इस  मात्रा  को  सामान्यतः  समय-समय  पर  सम्बन्धित  क्षेत्र  के लाभान्वित
 राज्यों  को  आबटित  किया  जा  रहा  हे  ।

 से  (a)  समय-समय  पर  इस  कोटे  की  विद्युत  को  सप्ताई  किए  जाने  के  लिए  बृहत  सरकार  से

 अनुरोध  करते  रहे  हैं  ।  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  हे  क्योकि  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  विद्युत  की

 सप्लाई  किया  जाना  राज्य  बिजली  बो्डों  का  ही  उत्तरदायित्व  होता  हे  ।

 एफ»  एम्न०  प्रच्मारण  केन्द्र
 8815.  श्री  पृथ्वीराज  डी०  चब्हाण  :  कया  सूचना  ओर  प्रह्मारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 31  1992  की  स्थितिनुसार  एफ०  एम०  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  राज्य-वार  कुल  संख्या
 कितनी  पु

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कितने  नये  एफ»  एम०  स्टेशनों  की  स्थापना  करने  का

 विचार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एफ०  एम  चैनलों  पर  स्टिरियोफोनिक  प्रसारण  शुरू  करने  का

 यदि  तो  कभ्न  तेक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 झूचमा  ओर  प्रसारण  मंश्रात्तय  में  उप  मंत्रौ  गिरिजा  :  दिनांक  3।
 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  वर्तमान  39  एफ०  एम०  प्रसारण  केन्द्रों  का  राज्यवार  विवरण  संक्षम  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 इस  समय  एफ»  एमਂ  ठेन्हों/चैनलों  की  86  स्कीमों  पर  काम  चल  रहा  हे  और  उन्हें  योजना  वही
 अवधि  के  दौरान  पूरा  किए  जाने  की  परिकल्पना  हे  ।

 और  फिलहाल  कज़कत्ता  औरः  मद्रास  के  मह्ानगरों  में  एफ०  एम०  चैनलों  से
 स्टीरियोफोनिक  संगीत  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  जहां  दिल्ली  और  अम्भई  में  स्टीरियो  सेवा  शुरू  की

 जा  चुकी  है  और  रात्रि  9.0  बजे  से  11  बजे  तक  एफ०  एम०  चैनलों  पर  उपलब्ध  वहीं  कलकत्ता  और  मद्रास  में

 ह्टीरियो  सर्विस  के  शीघ्र  ही  शुरू  किए  जाने  की  परिकल्पना  है  ।
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 क्रम  सं०  ह्थान

 \.  कोट्टागुडम
 2.  तिरूपति

 3.  वारंगल
 4.  निजामाबाद

 5  अनंतपुर
 6.  हेदराबाद
 7  जोरहाट

 8.  सासाराम

 9,  पटना

 10.  सूरत
 11.  गोधरा

 12.  कुछक्षेत्र
 13.  कथुआ
 14.  हसन
 15,  चिन्रदुर्ग

 16.  कन्नानौर

 ॥7.  कोचीन

 18.  शिवपुरी
 19.  छिंदवाड़ा
 20.  बिलासपुर
 21.  खंडवा
 22  बेतल

 23...  इंदौर

 24.  अहमदनग
 25.  जौड़

 26.  नांदेढ़
 27.  पुणे
 28.  अम्बई
 29.  नागपुर
 30.  बारीपाड़ा
 31.  भटिंडा
 32,  बांसवाढ़ा
 33.  अलवार
 34  चित्सौड़गढ़
 38  नागौर

 re

 पतन

 ली

 गा
 आन

 आई

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश
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 सनइक्‍इनइ.२क्‍ऊ  ७छ_औजऔ+_.3३
 क्रम  स॑०  स्थान  राज्य

 36.  मास  तमिलनाडू
 37...  मुश्शिदाबाद

 |
 बंगाल

 38.  कलकत्ता  |  पश्चिम
 39.  दिल्ली  संघ  शासित  क्षेत्र

 हिन्डी|

 जायुदूस  के  विमान  चालकों  दारा  निजी  कम्पनियों  के  विमान  चलाना

 8816.  डा  काल  बहादुर  रावल

 ही  रतिलाल  वर्मा

 झीसलसी  सावना  चिल्कृतिया  »:  क्या  नागर  जिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 रमेश  चन्द  लोसर

 थी  देवी  अक्‍्स  घिंह

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायुदृत  के  कुछ  विमान  चाठाक  कतिपय  निजी  कम्पनियों  के  वायुयान  चला  रहे

 यदि  तो  क्या  हस  संबंध  में  सरकार  के  साथ  किसी  प्रकार  का  समझौता  हुआ

 यदि  तो  तत्संश्रंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  ये  विमान  चालक  वायुद्रत  से  नियमित  रूप  से  वेतन  लेते  रहे  और

 (6)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हें  और  इस  संबंध  में  कया  कार्रवाई  की

 नागर  विमानन  और  पर्यटस  मेत्री  माध्यवराय  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  हे  ।

 जायुतूस  सेवाएं

 8817.  श्री  बलराज  पापी  :  क्‍या  नागर  जिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बहुत  से  क्षेत्रों  में  वायुद्रत  सेवाएं  नियमित  नहीं  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  म्राध्तवराव  :  और  हां  ।

 कभी  ऐसे  कारणों  से  उड़ानों  को  रद्द  करना  पड़ता  हे/उनमें  विलम्ध  हो  जाता  हे  जो  कि  एयरल्लाइन  के  नियंत्रण  से

 बाहर  होते  ।  समय  पर  निष्पादन  करने  और  संसाघनों  की  कठिनाई  के  भीतर  निरन्तर  परिचातनोंਂ  को

 धुनिश्चित  करने  के  लिए  वायुद्ृत  निरन्तर  प्रयास  करता  है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  पर  स्थर्य

 S818.  री  घृजभूषण  धारण  सिंह  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि
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 न्न्न्न्ि  खत  तंत्र अइह  ७  ७  व ओओओ->+

 क्या  विदेशी  पर्यटकों  पर  20  प्रतिशत  व्यय  कर  लगाने  के  कारण  विदेशी  पर्यटकों  कौ  संख्या

 1992  में  बहुत  कम  हो  गयी  हे

 क्‍या  सरकार  का  इस  कर  को  न  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 नागर  विमानल  और  पर्वटन  मंत्री  माधयवराज  :  नहीं  ।  विदेशी  पर्यटकों

 पर  व्यय  कर  ठपभ्ती  तक  त्तागू  नह  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  की  भाटपुर  सिंचाई  परियोजना

 8819.  श्ली  चम्दू्माई  देशपुख  :  क्या  जल  संझाधघन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  गुजरात  के  भरूच  जिले  में  भाटपुर  सिंचाई  परियोजना  की  संशोधित  रिपोर्ट  केन्द्र  सरकार  की

 ह्वीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  क्या  और

 इस  परियोजना  को  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  हे  ?

 जक  सेश्याध्ान  मेश्री  जिश्ाचरण  :  गुजरात  के  परड़ोच्र  जिले  में  भभटपुर  सिंचाई
 परियोजना  की  संशोधित  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उल्सर  प्रदेश  में  डाकथर

 8820.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  के  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऔर  अधिक  डाकघर  छोलने
 का  है  ;  और

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  ये  डाक  घर  कह्वा-कहां  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  ठप  मंत्री  रंगयया  :  और  वार्षिक  योजना  1991-92

 के  हौरान  जोनपुर  जिले  के  त्तिए  1)  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  मंजूर  किये  गये  थे  और  ये  सभी  खोल  दिये

 गए  हैं  ।  सात  स्थानों  पर  28-4-92  को  और  एक  स्थान  पर  22-4-92  को  डाल  ही  में  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा

 डाकथर  खोले  गए  हैं  स्थानों  के  नाम  नीचे  दिये  गये  हें  ।

 तीन  ढाकघर  17-3-92  को  खोले  गये  थे  ।

 मझनवाड़ा  28-4-92  को  खोले  गए

 TET.

 ३
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 8  कच्छावन  22-4-92  को  छोला  गया

 9.  दखिनप्गटटी  रन्‍नों  न्‍्कू

 10.  साहूपटटी
 |

 17-3-92  को  छोले  गए
 11.  गुरेनी

 चालू  वर्ष  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  संभावित  ढाकधरों  की  संख्या  नहीं  दी  जा सकती  क्योंकि  वार्षिक  योजना
 1992-93  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्जेक्षण  द्वारा  स्पेकट्रोमीटर  की  खरीद

 8821.  ह्ली  माड़े  गौडा  :  क्‍या  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारताद  भूवैज्ञानिक  बंगलौर  ने  मल्टीक़ोर  स्पैक्ट्रोमीटर  खरीदा

 क्या  पूरा  प्रेषण  प्राप्त  हो  गया

 इस  उपकरण  की  कुत्ञ  लागत  कितनी

 क्‍या  यह  उपकरण  जेकार  पड़ा  हुआ  और

 (3)  यदि  तो  इसे  प्रयोग  मेਂ  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खान  मंग्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  हां  ।

 नहीं  ।

 इस  उपकरण  की  कुल  ज्ञागत  6,96,520  अमरीकी  डालर  थी  ।

 और  (5)  यह  उपकरण  1990  में  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  बंगलौर  प्रयोगशाला  में

 यू०  एस०  ए०  के  योग्यता  प्राप्त  वेजञानिक/इंजीनियर  द्वारा  एसेम्बल  किया  गया  हे  ।  इस  उपकरण  को  शीघ्र  चालू
 करने  के  किए  पहले  सप्लाई  न  की  गई  कुछ  मदों  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पूर्ति  तथा  निपटान  मह्ठानिदेशा्य  द्वारा
 पहले  ही  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 अन्य  देशों  थे  आने  वाले  पर्यटक

 8822.  श्री  अटज्त  बिहारी  वाजपेयी

 उम्मारेदिड  वेकटेस्वरलु
 झ्री  शंकर  सिंह  वाधेता  :  क्‍या  नागर  लिमानल  ओर  पर्रटन  मंत्री  यह  बताने
 धभ्ी  भाग्ये  गोजर्धान

 झी  सगजान  शंकर  रावत

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अन्य  देशों  से  देश-वार  कितने-कितने  पर्यटक  और

 देश  में  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सागर  जिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधथरात  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रमुख
 पर्यटक  भेजने  वाले  देशों  देश  में  विदेशी  पर्यटकों  के  आगमन  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--
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 पर्यटक  आगमन

 देश  1989-90  1990-91  1991-92

 यू०  के  237142  219277  152340

 ए०  134539  539  115035  94854

 जर्मनी  7776  67060  51261

 ग्रीक्षका  67419  68849  51877

 फ्रांस  82215  70946  52307

 जापान  60769  52376  33317

 हटली  51643  42273  33999

 कनाडा  43222  27467

 मछोशिया  33700  32633  23753

 स्विटजरलैण्ड  32226  31505  21139

 ई०  3039  25806  25316

 सिंगापुर  30375  31426  21932

 अफगानिस्तान  21275  20586  18840

 आस्ट्रेलिया  30917  27878  16909

 पाकिस्तान  184101  142739  161224

 बंगलादेश  220751  230860  185207

 अन्य  426673  397767  316848

 जोड़े  1765079  1613681  1288590

 (3)  देश  विदेशी  पर्यटकों  के  आगमन  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  हारा  ठठाए  जा  रहे  कदमों  में

 आधारभूत  सुविधाओं  में  सुधार  और  पर्यटक  आकर्षणों  का  विदेश  मेंਂ  प्रमावी  प्रचार  शामिल  हें  ।

 तमिलनाडु  में  रत्न  और  प्केटिनम

 8823.  ढा«  एस  झोन्द्रम  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  नमाबल  सेलम  जिलों  में  रत्नों  और

 प्लेटिनम  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  कोई  मूगर्भिक  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  ऐसा  अध्ययन  कराने  और  इन  पत्थरों  पर  आधारित  फेक्टरी  की  स्थापना  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  विदार  हे  ?
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 सास  मैश्रालाय  के  हाउय  मंत्री  जतराम  हिंह  हां  ।

 रत्न  पत्थर  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  एस  दारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  परिणाम
 सेलम  जिले  की  सितमपुण्डी  पट्टी  में  कोरन्डम  की  सभी  किस्म  के  15.400  टन  खनुमानित  भण्डारों  का आकलन
 किया  गया  है  ।  रत्न  किस्मों  के  लिए  अलग  से  कोई  आकलन  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्लोटीमायड़स  :  एतेटिनम  समुष्ठ  के  तत्व  क्रोमाइट  की  परतों  के  साथ  मिले  होते  हैं  जो  इसके  स्थान  पर

 सेलम  जिले  की  सितमपुण्डी  पटटी  में  कारूंगल  पट्टी  क्षेत्र  में  अक्टामेफिक  चट्टानों  के  साथ  मिले  हैं  ।  भारतीय

 मूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  एस०  ढारा  लिए  गए  प्रायमिक  नमृनों  से  वहां  0.2  से  2.00  पी०  पी०  एम०  प्लेटिनम

 और  0.5  से  4.00  पी  एम०  प्लेटिनम  का  पता  चला  हे  |  इस  पटुटी  में  आगे  अध्ययन  करने  की
 योजना  हे  ।

 प्रहन  नहीं  उठता  ।

 पर्यटन  प्रचार-प्रधार  हेतु  निधि

 8824.  ही  मारायश  सिंह  कया  नागर  जिमानल  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटन  विभाग  दाश  प्रचार-प्रसार  के  लिए  घनराशि  में  प्रतिवर्ष  बद्ोत्ती  की  जा  रही

 यदि  तो  आ्थटित  निधि  का  ब्यौरा  क्या  ह ेऔर  विगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  वास्तव  में
 खर्च  की  गई  राशि  का  अआप्रेशन-पार  ब्योरा  क्‍या

 मितव्ययिता  बरतने  के  सरकारी  निवेश  के  आवजूद  इस  प्रकार  की  वृद्धि  के  कारण  क्या

 क्‍या  इस  मामले  की  जांच-पढ़ताल  कराई  गई  यदि  तो  इसके  परिणाम  क्या
 और

 (8)  यदि  तो  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मेत्री  साधययरात  हां  ।

 विवरण  संलग्न  हे  ।

 वृद्दि  के  कारण  हें--रुपए  का  मुद्रास्फीति  और  पर्यटक  भेजने  वाले  विदेशी  बाजारों  में  प्रचार

 एवं  संवर्धनात्मक  क्रियाकलापों  को  चलाने  की  लागत  में  हुई  वृद्दि  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  कारणों  से  वार्षिक  बजट  आबंटन  मेंਂ  थोड़ी  वृद्धि  किया  जाना  अनिवार्य  है  ।
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 चिवरण
 लाख  में

 1989-90  1991-92

 आवंटन  वास्तविक  आबंटन  वास्तविक

 व्यय  व्यय

 आप्रेशन  $96.35  596.35  490.00  560.00

 अमरीका

 आप्रेशन  641.66  641.66  .  810.15  915.00

 आप्रज्ञन  281.50  281.50  308.00  330,00

 यू  के

 आप्रेशन  167.95  167.95  164.20  180.00

 अआप्रेशन  254.00  254,00  390.00  500.00

 पूर्व  एशिया

 आप्रेशन  150.00  150.00  195.00  200.00

 पश्चिम  एशिया

 तब्रिवनादु  में  पे-फोन

 8825.  री  के०  थी०  लेग्कागूल  :  क्या  हार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  पे-फोनोਂ  के  आबंटन  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संजंधी  ब्यौरा  क्‍या

 तमिलनाडु  में  ऐसे  कितने  फोनों  का  आबंटन  किया

 क्‍या  इस  भरे  मेंਂ  कोई  आवेदन  लंबित  पढ़े  हुए  और

 यदि  तो  इन्हें  कअथ  तक  मंजूरी  दी

 इंचार  मंत्रालय  में  उपमंश्री  पी०  त्री७  रंगयया  :  हां  ।

 सार्वजनिक  उन  सभी  इच्छुक  व्यक्तियों  को  अल्लाट  किए  जाते  हैं  बश्तें  कि

 विशेषाधिकार  स्क्रीम  के  अंतर्गत  तकनीकी  व्यवहार्यता  तथा  विभागीय  औपचारिकताएं  पूरी  होती  हों  ।

 विशेषाधिकारी  को  इस  स्थानीय  पी०  सी०  ओ०  के  मामले  में  प्रति  काल  40  पैसे  कमीशन  दिए  जाते  हैं  ।

 एस०  टौ०  ढी०  एस०  ही०  पे-फोनों  के  मामले  में  10.000  कालों  तक  प्रति  यूनिट  काल  20  पैसे  की  दर  से

 9--20  LSS/ND/93
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 कमीशन  देय  होता  है  और  10,000  काल  से  अधिक  काल  पर  10  ऐसे  प्रति  यूनिट  काल  की  दर  पर  कमीशन  देय
 होता  हे  ।

 वर्तमान  नीति  के  अनुसार  विकलांग  भूतपूर्ष  सेनिकों/सेनिकों  की  विधवाओं/दूरसंचार
 विभाग  के  सेवानिवृत्त  ष्यक्तियो/शिक्षित  तथा  बेरोजगार  महिलाओं/अनुसूचित  जाति/जनजाति  तथा  समाज  के

 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  वरीयता  दी  जाती  है  बशतें  कि  यह  तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  हो  तथा  सामान्य
 विभागीय  औषचारिकताएँ  पूरी  की  गई  हों  ।  दूरी  के  संबंध  में  स्थिति  यह  है  कि  दो  पे-फोनों  के  बीच  न्यूनतम

 दूरी  की  कोई  शर्त  नहीं  है  ।

 पे-फोन  के  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  किराया  अथवा  संस्थापना  शुल्क  अलग  से  नहीं  लिया  जाता

 परन्तु  उपभोक्ता  उपकरण  की  उसे  स्वयं  व्यवस्था  करनी  होती  हे  और  विशेषाधिकारी  को  छह  महीने  की

 न्यूनतम  गारंटी  राशि  सुरक्षा  जमा  के  रूप  में  जमा  करनी  होती  है  ।

 नॉन-एस०  टी०  डी०  पे-फोनों  के  लिए  न्यूनतम  सुरक्षा  जमा  की  राशि  1800  हृूपए  तथा  एस०
 टी०  ढी०  पे-फोन  के  लिए  9600  रू०  जमा  कराने  होते  है  जो  कि  3  महीने  के  ठनके  औसत  राजस्व  के  अनुसार
 समायोजित  किए  जाते  हैं  ।

 1991-92  के  दोरान  तमिलनादु  में  खोले  गए  पे-फोन  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  पे-फोन  :  एस०  टी०  ढी०/आई०  एस०  डी०  5  235

 2.  पे-फोन  :  स्थानीय  +  759

 शूल्य

 (2)  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 पश्चिचम  बंगातक्त  में  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  उपसण्दा  कराना

 8826...  श्री  जिलेन्द्र  नाथ  दास  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिचम  बंगाल  में  जिलावार  कितने  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध

 कराये  गये  और

 शोष  प्राम  पेथायतों  मेंਂ  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए  जाने  की  सम्भावना

 संचार  सेश्रालय  में  उपमंश्री  पी०  जी०  रंगयया  उन  1509  प्राम  पंचायतों  का

 ब्योरा  संलग्न  जिधरण  में  दिया  गया  जिन्हें  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  ।

 शेष  प्राम  पंचायतोਂ को  31  1995  तक  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  हे
 बक्तें  संसाधन  उपलब्ध  हो  ।
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 विवरण

 31-3-1992  लक्क  जिन  ग्रामपंचायतों  को  टेक्नीफोन  झ्रुविद्या  प्रदान  कौ  गई  है  उनकी  संख्या

 निम्मानुझचार

 क़म  जिला  एस०  टी०  डी०  सुविधा  वाले  ग्राम  पंचायतों  की  संख्या

 1...  मिदनापुर
 )  झांकुरा

 120

 3...  पुरुलिया  64

 4...  बर्दवान  137

 5.  24  परगना  189

 6...  मालदा  79

 7  मुशिवाबाद  124

 8...  पश्चिमी  दिनाणपुर  48

 9...  दार्जिलिंग  64

 10...  जलपाईगुड़ी  83

 11...  नादिया  106

 12...  कूचबिहार  69

 13...  बीरभूम  87

 14.  हावड़ा  33

 15...  हुगल्ती  65

 1509

 इंडियन  एगरलाइम्च  से  भर्ती

 8827...  ह्ली  शाम  नारायण  लेरवा  :  क्‍या  नागर  विमानस  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  में  अधिकारी  वर्ग  के  40%  रिक्त  स्थान  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे

 जाते

 यदि  तो  क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  उक्त  प्रावधान  के  अन्तर्गत  प्रशासनिक  अधिकारी

 वर्ग  की  कुछ  रिक्तियों  को  हाक्ष  ही  में  भरा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  हनमें  किन्हीं  अनुसूचित  जातियों/अनुसृचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  नियुक्त
 किया  एया

 (3)  यहि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागर  विमानस  और  पर्यटन  मंत्री  माघवरात
 :  और  हां  ।

 ।99।  में  40  प्रतिशत  सीधी
 भर्ती  कोटा  के  अंतर्गत

 प्रशासनिक  अधिकारी  के  पद

 पर  चार  नियुक्तियां  की  गई  थीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जबकि  इस  पद  के  लिये  अनुसूचित  जनजाति  का  कोई  उम्मीदवार  पात्र  नहीं  अनुसूचित
 जाति  का  एक  मात्र  उम्मीदवार  लिखित  परीक्षा  पास  नहीं  कर  सका  ।

 राष्ट्रीय  साप  विद्युत  निगम  हारा  अर्जित  ताप

 8828.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागल  ऊर्जा  छझ्रोत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 1989-90  ठथा  1990-91  में  राष्टीय  ताप  व्रिजद्युत  निगम  द्वारा  कितना  लाभ  कमाया

 क्या  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  को  सौर  विद्युत  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  को  प्रोत्साहन
 देने  का  विचार

 क्या  निजी  क्षेत्र  को  इक्यिटी  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  और

 विद्युत  क्षेत्र  में  अब  तक  किस  सीमा  तक  निर्जीकरण  किया  गया  हे  ?

 विश्युत  ओर  ऊर्जा  झ्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्पनाथ
 :  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  में  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  दारा  अर्जित  जाभ  536.58  करोड़

 रूपये  तथा  700.95  करोड़  रुपये  था  ।

 हां  ।

 नहीं  ।

 विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  निजीकरण  के  लिए  कोई  नीति  नहीं  है  ।  विद्युत  वितरण  तथा

 सप्लाई  में  निजी  उश्यमों  हारा  अधिक  प्ंजी-निधेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  त्तिए  एक  नीति  कार्यान्वयनाधीन  है  ।  ब्योरे

 निम्मवत  हैं  :--
 रा  ््ः

 परियोजनाओं  की  संख्या  क्षमता  वा७  )

 विज्ञमान
 ५  2862

 निर्माणाधीन  6  953

 स्वीकृत  ।  500

 टेलीफोन  कॉत्तों  पर  दोडरा  शुक्तक

 8829.  श्री  अनन्तराज  देशामुख्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वाणिज्यिक  तथा  गैर-वाणिज्यिक  हस्सेमाण  के  आधार  पर  टेलीफोन  कालों  पर
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 न्‍अरमकनकमतक+क नव  ५ ७4 +3.५43.  peerage  +नाभनवसथभ  पका  कक  ON

 दोहरा  शुल्क  क़्गाने  का  और

 (a)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 हाचार  मंत्रालय  में  उपभश्री  पी०  जी  रंगयया  .  इस  समय  ऐसा  प्रस्ताव  |+चाराधीन
 नहीं  है  ।

 ()  ठपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखले  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हस्यात  उत्पादन  में  आदानों  की  लागल

 8830.  ह्ली  साग्ते  गोध्र्धान  :  क्‍या  हस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  से  हस्पात  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  आदानों  की  लागत  मेंਂ  कितनी

 वृष्दि  और

 इस्पात  के  वर्तमान  मुल्यों  के  आधार  पर  कितना  लाभ  हो  रहा  हे  ?

 इस्यात  संश्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोडन  :  स्टील  अर्थारिटी  आफ  इंडिया
 लिमिटेड  के  चैयंत्रों  में  इस्पात  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अपेक्षित  मुख्य  आदानों  की  लागत  मेंਂ  1990  से

 हुई  वृषध्दि  की  प्रतिशतता  निम्नानुसार  है  :--

 1990  से  हुई
 वृध्दि  (%)

 (1)  स्वदेशी  कोककर  कोयले  और  अकोककर  कोयले  का  आधार  मृत्य  30%

 (2)  आयातित  कोककर  कोयला  73%

 (3)  आवदानों  पर  रेल-पाड़ा  28%

 (4)  खरीदी  गई  विद्युत  21%

 नम  न>न०न
 (5)  पेट्रोल्तियम  उत्पाद  36%

 बिफ्रेय  इस्पात  के  विक्रय  मुल्य  की  तुक्तना  में  प्रचलित  मृल्य/आदानों  की  लागत  के  आधार  पर  सेल  के
 संयंत्रों  मेंਂ  लाभ  नकाशत्मक  हे  ।

 साक्षदीप  में  पर्यटकों  को  झुविधयायें

 8831.  .  ञ्ली  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  नागर  विभामन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  ढारा  लक्षद्वीप  जाने  वाले  पर्यटकों  को  क्‍या  सुविधाएं  दी  जा  रही  और

 वहां  पर्यटन  के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ढवारा  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 नागर  विप्तामन  और  पर्यटन  मंत्री  माघवरात  :  इनमें  शमिल  आवास  की

 जल  छ्रीड़ा  के  लिए  सुविधाएं  आदि  ।

 वर्ष  1991-9?  के  पर्यटन  संभ्ंधी  आधार  सुषिधाओं  मेंਂ  कृध्दि  करने  के  त्तिए  32.26  लाख
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 रूपए  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 कोचीन  और  त्िवेन्द्रम  हवाई  अड्डों  से  यात्रियों  को  से  जाना

 8832...  प्रो  के०  बी०  धाम्रस  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  एआर  इंडिया  का  विचार  अपने  यात्रियों  को  आगे  की  यात्रा  क ेलिए  कोचीन  और  त्रिघेन्द्रम  से  मुंबई
 ले  जाने  और  विदेश  से  आने  वात्ते  एअर  इंडिया  के  यात्रियों  को  मुंबई  से  कोचीन  और  त्रिवेन्द्रम  ले  जाने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 सागर  लिमानन  और  पर्यटस  मंत्री  माधवराव  :  और  एयर  इंडिया  यात्रियों

 की  सुविथ्रा  के  क्षिण  बनाई  ओर  त्रिवेन्द्म  के  बीच  पहले  से  ही  सप्ताह  में  छः  उड़ाने  परिचालित  करती

 एयर  इंडिया  का  बम्मई  से  कोचीन  तक  उड़ाने  परिचातक्तित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इंडियन

 एयरलाहन्स  बम्ई  से  कोचीन  के  लिये  और  कोचीन  से  बम्बई  के  लिये  दो  दैनिक  उड़ाने  परिचात्तत

 करती  है  ।

 पायलट  प्रशिक्षणार्थियों  का  चयन

 8833.  श्लरी  रास  विजक्ञास  पासवान  :  क्या  नागर  विमानम  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991  में  सी०  पी०  एल०  पाठ्यक्रम  में  पायलट  प्रशिक्षणार्थियों  के चयन  के  लिए  लिखित

 परीक्षा  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियोਂ  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  उम्मीदवार  इस
 परीक्षा  में

 इस  पाठ्यक्रम  के  लिए  अंतिम  रूप  से  चुने  गए  इन  श्रेणियों  के  सफल  उम्मीदवारों

 संख्या  कितनी  *

 आठवे  सी०  पी०  एल०  पाठ्यक्रम  के  लिए  कुछ  कितनी  सीटें  निर्धारित  की  गई  थीं  ओर  इनमें  से  कितनी
 सीटें  अनुसूचित  जातियों/अनुसृचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  की  गई  और

 (6)  आठवें  सी०  पी०  एल०  पाठ्यक्रम  के  लिए  चयन  के  क्या  मानदंड  हैं  ?

 मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  म्राध्तवराज  हां  ।

 और  अनुसूचित  जाति  के  दो  उम्मीदवारों  और  अनुसूचित  जनजाति  के  एक  ठम्मीदवार  में  जो
 परीक्षा  में  बैठे  अनुसूचित  जाति  के  एक  उम्मीदवार  का  चयन  किया  गया  था  ।

 आठवें  सी०  पी०  एल०  पाठ्यक्रम  के  ल्षिए  32  सीटें  उपलब्ध  थीं  ।  इनमें  अनुसृचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  लिए  सीटों  का  कोई  आरक्षण  नहीं  हैं  ।

 पात्र  उम्मीदवारों  को  सी०  पी०  एल  स्तर  के  अनुसार  वैमानिक  विषयों  मेंਂ  लिखित  परीक्षा  और  बरुध्दि
 परीक्षा  देनी  पड़ती  है  ।  उसके  बाद  सफल  उम्मीदवारों  का  एक  बोर्ड  द्वारा  साक्षात्कार  लिया  जाता  है  और  मेरिट  के
 आधार  पर  उनका  चयन  किया  जाता  हे  ।
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 a नमक ल  ५-७  सस  भर  PPh  ९७०३५  कक  ना  SSNS ५-मम>भकनक  कक

 कोसी  और  गंडक  परियोजनाओं  में  जल  निकाश्य  योजनायें

 8834...  मोहम्भद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्‍या  जल  सोह्ताध्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोसी  और  गंडक  परियोजनाओं  के  कमान  क्षेत्रों  मे ंजल  निकास  योजनाओं  को

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ढारा  इन  योजनाओं  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  दी  गई  सहायता  का

 ब्योरा  क्‍या  हे  ?

 जल  सैद्याघन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  बिहार  में  गंढ़क  परियोजना  के  कमान
 में  उच्ष्य  प्राथमिकता  की  जतज्ञ  निकास  स्कीमों  को  27  करोड़  रू० की  उच्चतम  सीमा  के  भीतर  कार्याग्थित  करने  के  दिए
 वर्ष  1977  में  अनुमोदन  दिया  गया  था  ।  इसके  वर्ष  1988  मेਂ  42.39  करोड़  रुपए  की  ल्प्रगत  से  गंडक  कमान

 क्षेत्र  में  5  और  पश्चिमी  कोसी  कमान  क्षेत्र  मेਂ  एक  नयी  स्कीम  को  स्वीकृति  दी  गयी  ।

 केन्द्रीय  सहायता  एक  मुश्त  अनुवानों  और  ऋणों  के  रूप  में  दी गई  ओर  यह  किसी  पिशेष  स्कीम/क्षेत्र  से

 जुड़ी  नहीं  हुई  हे  ।

 कमटक  में  एकक्‍्सचेंजों  को  बदतना

 8835.  श्री  डी०  देवगौड़ा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कनटिक  मेंਂ  प्रामीण  संचार  हेतु  कार्य  कर  रहे  पुराने  एक्सचेजों  को

 बदलने  का  विचार

 यदि  तो कब  तक  और  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 संचार  मंश्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  हां  ।

 पुराने  एक्सचेंजों  को  31-3.1997  तक  उत्तरोत्तर  रूप  से  बदलने  का  प्रस्ताव  हे  जो  संसाधनों  की

 उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।  इसका  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  बदली  जाने  वाली  प्रस्तावित  एक्सचेंजों  की  संख्या

 1992-93  240

 1993-94  240

 1994-95 5  240

 133



 लिखित  उत्तर  4  1992

 वर्ष  बदली  जाने  वाली  प्रस्तावित  एक्सचेंजों  की  संख्या

 1995-96  240

 1996-97  232

 कुल  1192

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मंगलोर  में  इस्पात  संयंत्र  की  संस्यापत्रा

 8836.  श्री  वी०  घनंजय  छुमार  :  क्‍या  इस्पाल  मंत्री  यह  भ्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंगलौर  मेंਂ  कोई  इस्पात  संयंत्र  ज्लगाने  का  विचार

 कुद्देमुख  से  एक  वर्ष  मेंਂ  कितनी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  निकाला  जाता  और

 इसमें  से  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जाता  है  ?

 इच्पाल  मैश्रालय  के  राज्यमंत्री  सनन्‍तोध  मोहन  :  मंगलौर  में  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात
 संयंत्र  जगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 लगभग  60  लाख  टन  लोह  अयस्क  सांद्रण  का  उत्पादन  करने  के  लिए  वर्ष  1990-91  और  1991-92
 के  दौरान  प्रतिवर्ष  लगभग  180  लाख  टन  कच्चा  लोह  अयस्क  निकाला

 कुद्रेमुख्च  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  39.16  लाख  टन  लोड  अयस्क
 पसांदण  और  21.52  ज्ञाख  टन  लोह  अयस्क  पेलेट्स  का  निर्यात  किया  ।  हरान  और  चौन  को  लोड  अयस्क

 सांदरण  तथा  जापान  और  इंडोनिशिया  को  पैलेट्स  का  निर्यात  किया  जाता  हे  ।

 विम्नान-यात्रा  एजेंटो  के  लाइसेसों  का  रद्द  किया  जाना

 8837.  श्ली  स्री०  शीनिवाध्मम  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  विमान-यात्रा  एजेंटों  के  लाइसेंसों  को  रद्ृद/समाप्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तमिलनाडु  में  कितने  एजेंटों  के  लाइसेंसों  को  रढृद  अथवा  समाप्स  कर  दिया
 ओर

 उनके  लाइसेंसों  को  रढ्द/समाप्स  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बे

 जागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधतराव  हां  ।

 ओर  तमिलनाडु  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  #:  यात्रा  एजेन्टों  की  नियुक्तियाँ.रदृद  की  गई  हैं  ।  यह
 निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  इंडियन  एयरलाइन्स  को  देय  राशि  का  घुगतान  न  किये  अप्राधिकृत  रूप  से
 स्वामित्व  स्वेच्छिक  तौर  पर  कार्य  छोड़ने  ओर  यात्रा  एजेन्टों  के  रूप  मेंਂ  उनकी  नियुक्ति  से  जुड़ी  शर्तों  को  पूरा
 न  किये  जाने  के  कारण  किया  गया  ।
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 खात्य  प्रसंस्करण  उद्योग  का  आश्ुनिकीकरण

 8838.  श्री  आनन्द  दत्स  क्या  र्थादह्य  प्रसेसकरण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  प्रस्करण  उद्योग  का  व्गघुनिकीकरण  करने  तथा  प्रसंस्कृत  उत्पादों  का  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  योजनाएं  तेयार  की

 यदि  हा  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  प्रस्तावों  को  योजना  आयोग  ने  स्वीकृति  दें  दी  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  प्रत्रालय  के  राज्य  म्ेत्री  गिरिधर  :  से  खाद्य
 प्रसंस्करण  उच्चोग  मैत्रालय  ने  अनेक  योजना  स्कीमें  तेयार  की  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  कुछ  आधुनिक  खाच
 प्रसंस्करण  यूनिटों  के विविधीकरण/विस्तार/उन्‍नयन  सहित  उन्हें  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारी
 सेक्टर  के  संयुक्त  सेक्टर  के  सहकारी  संगठनों  आदि  को  सहायता  देना  शामिल  है  ।

 नियतोन्मुखी  यूनिटों  को  ऐसी  सहायता  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  मंत्रालय  ने  प्रौद्योगिकी  विकास  उन्नयन  के

 लिए  विभिन्‍न  अनुसंधान  और  विकास  स्कीमें  और  चावल  हलरों  के  आधघुनिकीकरण  के  लिए  भी  स्कीमेਂ  तेयार  की

 हैं  ।  योजना  आयोग  ने  सिद्ठान्त  रूप  में  स्कीमों  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  स्कीमों  को
 कार्यान्वरित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हाजस्थान  की  पर्यटन  संबंधी  परियोजनाएँ

 १४३०.  झी  गिरधयारी  लात  भार्गव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  की  इकाई  पर्यटन  वित्त  निगम  द्वारा  राजस्थान
 की  कितनी  पर्यटन  संबंधी  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  हे  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधजराव  ओर  1990-92  के  दौरान
 भारतीय  पर्यटन  वित्त  निगम  ने  राजस्थान  राज्य  में  चार  परियोजनाओं  को  1287  लाख  रूपए  की  चिल्तीय  सहायता

 स्वीकृत  की  है  ।

 उड़ीसा  में  उप  डाकध्ार

 ४8840.  श्री  अर्जुन  चरणा  झेठी  :  क्या  च्ंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  ऐसे  कितने  उप  डाकघर  मंजूर  किए  गए  थे  जो  अभी  तक  नहीं  खोले  गए

 यदि  तो  तत्सं्ंंधी  ब्योरा  क्या  हे  ओर  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  और  इन्हें  कह्ां-कहां  खोला  जाएगा  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रगयया  :  उड़ीसा  में  केवल  एक  ही  ऐसा  उप
 डाकघर  हे  जिसकी  मंजूरी  पहले  दे  दी  गई  थी  किन्तु  टसे  अभी  खोला  नहीं  जा  सका  है  ।

 और  यह  उप  डाकघर  सुन्दरगढ़  डिवीजन  मेंਂ  कोयल्ननगर  के  लिए  मंजूर  किया  गया  था  जिसे  किराये
 पर  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  खोला  नहीं  जा  सका  हे  ।  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  के
 प्रयत्न  जारी  हें  ।

 ओोहेग  कमानडर
 '

 8841.  मनोरेजन  भवत्त  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्‍ली  और  अम्बई  से  कलकत्ता  जाने  वाले  इंडियन  एयरलाइंस  के  बोइंग  कमान्डरों  को

 कलकत्ता  मेंਂ  होटल  ओषरॉय  ग्रान्ड  मेंਂ  ठहरने  के  लिए  प्रतिवर्ष  लाखों  रूपए  का  धुगतान  किया  जा  रहा

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रोत्साहन  के  रूप  में  अतिरिक्त  राशि  का  घुगतान  करने  का  है  ;  यदि  तो

 नियत  अवधि  के  आद  ऐसे  स्थानों  पर  कब  तक  ठहरा  जा  सकता  ओर

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  जिमानल  और  पर्यटन  मंश्री  माघवराव  कलकत्ता  भेजे  जा  रहे  बोइग
 कमान्डरों  के  लिए  होटल  आवास  पर  किया  गया  ध्यय  प्रतिवर्ष  लगभग  36.00  लाख  रुपए  हैं  ।

 और  इंडियन  एयरलाइंस  का  ओईग  कमानडरों  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  अतिरिक्त  राशि  का  घुगतान
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 खिम्तान-परिचारिकाओं  को  माध्तिक  वेसन

 8842.  श्रीमती  झुशीला  गोपाकनन  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  विमान  परिचारिकाओं  को  गर्भावस्‍था  के  कौरान  मासिक  वेतन  नहीं  दिया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रसृति  के  बाद  अपना  कार्यभार  संभालने  तक  उन्हें  प्रसृति  वेतन
 के  रूप  में  मासिक  वेतन  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  से  (7)  एअर  इंडिया  और

 इंडियन  एयरज़ाइन्स  दोनो  में  90  दिन  तक  की  प्रसृति  छुट्टी  के  दोरान  प्रश्नुति  वेतन  पाने  की
 पात्र  लेकिन  गर्भावस्‍था  की  संपूर्ण  अवधि  और  उसके  बाद  की  अनुपस्थिति  की  अवधि  के  लिए  नहीं  ।  इस  संबंध
 मेंਂ  एक  विवाद  भी  उठाया  गया  हे  जिसे  सरकार  न्यायिक  निर्णय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक

 को  भेज  दिया  हे  ।

 उड़ीसा  एस०  टी०  ढी०  सुविधाएं

 8843.  श्री  श्रीकान्स  क्या  हंशार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लि  तत.तन  तनमन  नमन  न  मनन  नम  नमन  न +3“मन-नननन-कननन न  न  “

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  नगरों  और  शाहों  में  एस०  टी०  डी०  «

 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  :  ॥॒

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  कुल  कितने  नए  स्थानों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार
 और

 एस०  टी०  ढी०  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  निर्धारित  मानरण्ड  क्या

 हाचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  :  उड़ीसा  मे  पिछते  तीन  वर्षों  के
 हैरान  (1-4-89  से  31-3-92  एक  सौ  बासठ  (162)  स्टेशनों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  जोड़

 दिया  गया  है  ।

 और  नीचे  दिए  गए  मानदंड  के  अनुसार  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  के  क्ताभग  सौ  (100)  नए
 स्थानों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  हे  बशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 ()  जिला  मुख्यात्तय  ।

 (४)  उप-मेडहल  मुख्यालय  समकक्ष  तहसील/ब्लॉक  विकास  मुख्यालय  ।

 (४)  1-4-90  को  500  और  उससे  अधिक  लाइनों  की  क्षमता  वाले  टेलीफोम  एक्सचेंज  ।

 (iv)  पर्यटन  औद्योगिक  विकास  तीर्थसस्‍्थल  ।

 (५)  अन्य  आटोमेटिक  एक्सचेंज  परियात  की  दृष्टि  से  ओऔचित्य  सिद्द  होने  एवं  व्यवहार्य

 पाए  जाने  पर  ।

 विदेशी  सहयोग  से  विज्युत  शेयंत्रों  की  स्थापना

 8844.  ज्लञी  विजय  नवत्त

 3

 ह

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  (:  क्या  विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ध्ोल  मंत्री  यह  बताने
 श्री  गुरूदास  काम्ल

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  ने  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  ऐसे  संयंत्रों  की  संख्या  कया  और

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  ये  संयंत्र  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 विद्युत  और  गैर-पर॑  परागल  ऊर्जा  छोल  मंत्रालय  के  हाज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 हां  ।

 (ea)  और  निजी  क्षेत्र  में  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  संदर्भ  में  विदेशी  कम्पनियों से
 8  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  हें  जोकि  हस  प्रकार  है  -
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 क्०्से०  कम्पनी  का  नाम  राज्य  अभ्युक्ति

 1...  मैसर्स  कोलमैन  एण्ड  एसोसिएट्स  राजस्थान  आस्ट्रेलिया

 2...  मैसर्स  एस०टी»  पॉवर  सिस्टम  इनक  तमिलनाडु  एन०  आर०  आई०
 राज्य

 3...  मैसर्स  सदर्न  इलेक्टिक  इन्टरनेशनल  उड़ीसा  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 4...  मेसर्स  नार्थ  ईस्टर्न  एनर्जी  सर्विसेज  उड़ीसा  पसारतीय  मझागीदार  के

 5.  मैसर्स  आशिया  ब्लाउन  ओवेरी

 6.  मेसर्स  जी०वी०के०  इन्डस्ट्रीज

 7.  मैसर्स  स्पैक्टम  टेक्नोलोजीज

 8.  मैसर्स  सीमन्स

 स्थल  का  चयन  किया  जाना

 हे  ।

 आन्ध्र  प्रदेश

 आन्ध्र  प्रदेश

 तमिलनाडु

 नयी  टेकन्नीफोन  योजनाओं  के  लिए  मानदंड

 8845.  श्री  झ्वतार  सिंह  सडाना
 झी  एस०  एन»  वेकारिया

 सहयोग  से  ।

 भारतीय  भागीदार  के

 सहयोग  से  ।

 एन०  आर०  आई०  रा०

 एन०  आर०  आई०  रा०

 भारतीय  भागीदार  के

 सहयोग  से  ।

 बना

 |
 :  क्‍या  होचार  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  गुजरात  तथा  विछ्ली  में  लोगों  की  एस०्टी०्डी०/आई०एस०डी०/फेक्स  तथा
 टेलेक्स  आदि  से  संबंधित  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  त्तिए  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  प्राधिकृत
 विभागीय  दृरसंचार  फ्रेंचाइज  टेलीफोन  एक्सथ्रेज  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंज  जैसी  नयी  मानवचात्तित
 टेज्लीफोन  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  अनुमति  देने  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्धारित  किये

 इन  केन्द्रों  के  आबंटन  के  लिए  क्या  मानर्दड़  अपनाये  जा  रहे  हैं  ओर  वे  किन-किन  स्थानों
 पर  और

 इन  योजनाओं  के  लिए  आवेदन  करने  की  प्रक्रिया  तथा  उनके  लिए  पात्र  व्यक्तियों  को  दी  गई

 सुत्रिधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 सेथार  मंत्रालय  के  तप  मंत्री  पी»  वी  रंगयया  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रस  दी  जाएगी  ।
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 ७०५०४ म  3०००»  भामनमन

 महाराष्ट  में  पर्यटन-स्थरतों  का  विकास

 8846.  श्री  शंकरराव  काले  :  क्या  सागर  विमासन  ओर  पर्यटन  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट  में  राष्ट्रीय  एवं  शन्तर्राष्टीय  स्तर  के  पर्यटन-स्थलों  का  विवरण  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कऊेंड  सरकार  द्वारा  इन  स्थलों  के  विकास  हेतु  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का

 ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 नागर  विम्नानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवराव  :  महाराष्ट  में  राष्ट्रीय  तथा

 अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटक  परिषथ  पर

 अमरावती  आदि  जैसे  पर्यटक  अभिरूचिं  के  स्थान  बड़ी  संख्या  में  हैं  ।

 पर्यटक  स्थलों  का  विकास  करने  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारोਂ  की  है  ।  केन्द्र

 राज्य  सरकारों  को  पर्यटन  संबंधी  आधारभूत  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  उनके  प्रस्तावों  पर

 पारस्परिक  प्राथमिकता  तथा  घन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय  सहायता  देती  हे  ।  पर्बटन  मंत्रालय  ने

 महाराष्ट  में  पर्यटक  स्थानों  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  धन-राशियां  स्वीकृत  की  हैं  :--

 स्वीकृत  राशि

 रूपए

 1989-90  12.83

 1990-91  142.61

 1991-92  336,63

 न्‍नननीनननन न  सन  न  तन  न  मनन  कप  एक्चाचेंज

 स्वचालित  टेलीफोन  एक्चाचेंज

 8847.  श्री  देवी  अक्  सिंह

 डॉ०  रमेश  चन्द  सोसर

 श्री  रतिलात  वर्मा  :  क्‍या  झाचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मी  सगवान  शंकर  रावत

 उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  मेंਂ  हस्तचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिलेवार  अत्तग-अलग  संख्या

 कितनी  हे

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1992-93  के  दौरान  ऐसे  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  स्वचालित  टेलीफोन

 एक्सचेजों  में  मदलने  का  विचार  और

 यदि  तो  जिलेवार  ऐसे  एक्सचेंज  कौन-कोन  से  हैं  ?

 हंचार  मंत्रालय  में  ठप  मैत्री  पी०  ती०  रंगयया  :  जानकारी  संलग्न  में  दी

 गई  हे  ।
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 और  उत्तर  प्रदेश  में  ।4  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेजों  1992-93  के  दोशन  स्वचालित

 एक्सचेंजों  में  मदले  जाने  की  आशा  है  ।  गुजरात  में  94  मेनुअल  एक्सचेजों  में  से  89  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 को  1992-93  के  दौरान  स्वचालित  एक्सचेंजों  में  अदजे  जाने  का  प्रस्ताव  हे  ।  उन  मेनुअक्ष  टेलीफोन  एक्सचेंजोਂ  के
 नाम  संलग्न  मे  दिये  गए  हैं  जिन्हें  1992-93  के  दौरान  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  भदते  जाने  की

 आशा  हे  ।

 विवरण  1

 1.  29-4-92  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजशत  में  मेमुअत  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिकाबार

 संख्या

 क्रम  गौण  स्विचन  क्षेत्र  का  नाम  मैनुअल  एक्सथेंजों  की  संख्या
 से०

 1.  अहमदाबाद  शून्य
 2.  बड़ौदा  5

 1,  राजकोट  8

 4.  सूरत  है

 5.  बलसाड़  5

 6.  5

 7.  जामनगर  4

 8.  जूनागढ़  9

 9.  मेहसाणा  11

 10.  नड़ियाद  6

 ll  भाषनगर  4

 12  अमरेली  2

 13  भदूच  4

 14  गोधभरा  3

 15  हिम्मतनगर  ।

 पालनपुर

 सुरेन्द्रगगर  4

 जोड़  94

 2.  29-4-92  की  स्थिति  के  आमुझार  उ०  प्र»  मे  मेनुअल  टेलीफोन  एक्चचेंजों  की  जिलावार

 झोेखया

 बस्ती  1

 2.  बिजनौर  2
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 2.  29-4-92  की  हिथति  क्रेजनुसार  उ०  प्र०  में  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिलावबार

 संख्या

 ट

 य

 4

 पन्‍नाओ
 जाने

 हनन

 कुल

 गुजरात  के  दौरान  स्वचातित  एक्शचेंजों  में  बदते  जाने  वाते  मैनुअल  टेलीफोल
 एक्सचेंजों  के  जिलेवार  नाम

 लिन व  तीन  लीन  लत लन----.+++००«ृौएाृवनन+-न---+ननन-+ न  न  कक  व  नमक  न  नमन  मनन  न  ननननन  लिन  किननननननननननननन++4+नननन-ननननाानीय  थेणए  "१7  पा»  +-मे-ननन>»-

 क्र०  जिले  का  नाम  स्वचालित  एक्सचेजों  में  बदले  जाने  वाले  टेलीफोन

 एक्सचेजों  के  नाम

 2  3

 बढ़ोदा  नियागाम

 छोटा  ठदयपुर

 नसवाड़ी

 पचीजाटपुर
 हर  सानखेड़ा

 राजकोट  घोराजी

 गॉडाल

 छू

 ००

 ee

 7७

 +#

 3

 |  रे

 वी
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 सूरत
 ह

 व्यारा

 जूनागढ़

 1111111
 हि  हारिज
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 त्त्

 हद
 jo दि fo खेड़ा

 ह

 मी

 मी

 1

 11118

 18

 1

 11118

 भावनगर

 अमरेली

 भहूच

 गोधरा

 हिम्मतनगर

 नमन  “3  पवन
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 2  3

 81...  पाक्षमपुर  दीसा

 ह

 82  चामर

 83

 84  धारा

 85  हि  धराड़

 86  सुरेन्दनगर  लिप्जड़ी

 हैः  हि  चोटिस्ता

 88  हदचाढ़

 89  पाटदी
 जन  ननपनननननननन  मन  अतिथि  जिणणणी  नि  जज  वन  अिा  निचली  नि  खा

 डल्सर  प्रदेश  मेंਂ  1992-93 के  दोशन  स्थचाणित  एक्सचेंज  मेंਂ  जदते  जाने  बाते  मैयुअल  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  जिलाबाद  नाग

 क्र  सं०  जिले  का  ना  स्वचाक्तित  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  वाले  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  जिलावार  माम
 नन++मक-कमकाणकान--नकनानकन  कक  ++-न  नम  नननननयाननानानानएणी  ।  अन्‍ीीणजएणीडी  सी  ना न  है  न  न  कि  शव

 1  बस्ती  खछत्तीलाबाद

 2  बिजनोर  घामपुर
 3  ५  नजीमाबाद

 $  बुएंवशहर  गुलौठी  े
 5  देहरादून  ऋषिकेश
 6  गोरखपुर  चोरी
 7  जोनपुर  शाहरांज
 8  मुरादाभाव  अमरोहा
 9  झा

 ा
 अंजैसी

 1.  मुज्ञफफरनगर  शामत्ती
 12.  नेनीतात्  हक्दवानी
 13.  ५,  काठगोदाम
 14...  पौड़ी  _

 कोटडार

 रामपुर  -  बिलासपुर  हि
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 क े+-मनन+कनगा नमन  +-मनन+कनगा

 प्रधान  बैश्री  के  द्याथ  दौरे  पर  गये  संवाददाता

 8848.  ज्ली  अरजिन्ध  नेसाम  :  क्या  सखना  और  प्रस्तारता  मंद्री  यह  भताने  की  कृषा  करेंगे

 पिछले  तीन  महीनों  के  दोशन  प्रधान  मंत्री  के साथ  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  दौरों  पर  गये  संवाददाताओं
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रादेशिक  भाषाओं  के  समाचार  पत्रों  के  संवाददाताओं  को  इन  दहौरों  में  शामिल  नहीं
 किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झूचना  ओर  प्रच्मारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  देश  प्रभान-मंत्री  के

 कैरों  में  उनके  साथ  गए  संवाददाताओं  का  ब्यौरा  संज्रन  विवरण  में  दिया  गया  हे  ।

 और  जहां  तक  संभव  होता  हैं  प्रदेशिक  भाषाओं  के  समाचार  पत्रों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  ऋता
 है  |  देश  के  अन्दर  के  अधिकांश दौरों  में  राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसियोਂ  के  संवाददाताओं को  लिए  जाने  की  सामान्य प्रथा

 है  क्योंकि  उनके  प्रेषण  सभी  अंशदान  देने  वाले  समाचार  पत्रों  को  उपलब्ध  होते  हैं  ।  प्रधान  मैश्री  के  आंतरिक  दौरों  में
 हवाई  जहाज/हेलिकाप्टर  मे  स्थान  की  सीमितता  के  कारण  दौोरों  मेंਂ  कुछ  ही  लोगों  को  साथ  में  लिया
 जाता  है  ।

 विवरण

 गल  सीन  म्ठीलों  (1-1-9:  से  31-3-92)  के  दौरान  प्रधान  मेजौ  के  साथ  जाने  बाते

 सोजाददालाओं  का  ब्यौरा
 जन  an  cn  ०  «++*  बज्ल्लतजण  अंकित  विजन  व  जल  जलती  नल  “>नितओओ->+++>+

 क्र  सं  माम  समाचार  पत्र/संगठन

 1.  राजइथान  ग्रात्रा  (1-1-92)

 औ  पी०  वेब  कुमार  यू०एन०आई०

 झी  पीरेम्ड  संघवी  भाषा

 2.  गुजरात  और  आन्ख  प्रदेश  यात्रा  (21-92  थे  3-1-92)

 क्री  एच  सक्षप  चौन्के-आई०

 श्री  जय  प्रकाश  अवस्थी  चार्ल

 3.  जमशेदपुर  यात्रा  (12-1-92)

 थी  जे०  थीਂ  काफेस्टाइन  चून्एमण्आाई०

 श्री  गुरू  कृपाल  सिन्हा  माया

 4.  प्ौरेगाजाद  यात्रा  (18-1-92)

 श्री  सुनील  गटाडे  पी०टी०आई
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 क़०  सै  माम

 ....
 समायार  पत्र/संगठम

 घी  एम  सत्य  था यतन्रीवार्ता ।9

 ञ्री  श्याम  खोलला  दविब्यूत

 शक्षी  लोकेश  श्रीवास्तव  जागरण

 के  दौरान  झ्लारत  आये  विदेशी  पर्यटक

 8849.  श्री  चिम्मयामम्द  स्वामी
 श्री  एमन०  डेलिस  )

 :  क्‍या  नागर  विमासन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  किन-किन  देशों  से  कुल  कितने  ब्रिदेशी  पर्यटक  भारत  आये  और  उनसे  कितनी

 विदेशली-मुद्दा  अर्जित  की

 -  क्‍या  विदेशी  पर्यटकों  को  तीर्थ  प्राकृतिक  तथा  ऐलिहाखिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  स्थलोਂ  की  ओर

 आक्ृष्ट  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  योजना  भ्नाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यौरा  कया  और

 यदि  तो  ठसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ,  .  नागर  विभानम  और  पर्यटन  मंत्री  म्राधवराव  ;  1991-92  के  भ्फ़त  की
 यात्रा  पर  आए  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  17.79.849  शी  और  इनसे  3317  करोड़  रूपए  की  विदेशी  मुढा  आय  होने  का
 अनन्तिम  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  भारत  के  लिए  पर्यटक  भेजने  वाली  प्रमुख  मार्किट  हैं  :--  फ्रांध

 खाड़ी  के  देश

 पाकिस्तान  और  बंगलादेंश  ।

 -  से  सरकार  भारत  की  ओर  विदेशी  पर्यटकों  को  आकृष्ट  करने  के  लिए  जो  संवर्धनात्मक  प्रयास  करती

 उनमेंਂ  प्राकृतिक  एवं  ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थान  और  तीर्थ  केन्द्र  शामिल  हैं  ।  अतः  विद्वेशी  पर्यटकों  को  हन
 स्थानों  की  ओर  ग्राकृष्ट  करने  के  लिए  अलग  से  किसी  स्कीम  की  जरूरत  नहीं  हे  ।

 अलिरिक्ल  टेलीफोन  क्ात्त  के  किए  +.-

 8850.  श्री झूर्ध  बारायण  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ऋतेंगे:कि

 क्‍या  स्थानीय  टेलीफोन  काजों  की  समयावच्षि  सय  कर  ठी  ॥ई  है  और  प्रति  लोकमिसट  के  भाद  एक

 अतिरिक्त  टेलीफोन  का  के  लिए  भुगतान  करना  और  -६.'  .  त्भ्प

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इसके  क्या

 झंचार  उप  मंत्री  पी०  वी०  रंगठया  जी  नहीं  ।  स्थानीय  काप्मों  को  मीटरिल  करने  का

 माम्त  अभी  भी  विचाराधीन  हे  ।  is  छा  व

 प्रश्न  नहीं  हठता  ।  कर
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 ometnsone कम

 स्रारतीय  इस्पास  प्राध्यिकरण  का  हेली  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  के  साथ  चित्त

 8851.  श्री  घुरेन्द्र  यात्  क्‍या  इच्याल  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  हस्पात  प्राधिकरण  का  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  साथ  चिलय
 करने  का  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मेत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍सोधथ  मोहन  नहीं  ।

 (a)  ओर  प्र  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  ग्रेगाल  में  उच्च  शक्तस  के  टीववी०  टरांसमीटर

 8852.  श्री  पीयूष  क्या  घूचना  और  प्रश्ारश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ठल्तर  बंगाल  में  अलीपुरदारा  स्थित  वर्तमान  टी०वी०  टांसमीटर  की  क्षमता  और  प्रसारण  दूरी  का  ब्यौरा

 क्या  सरकार  का  उत्तर  बंगाल  मेंਂ  अलीपुरदार  में  एक  ठच्च  झक्ति  का  टी०वी०  टांसमीटर  लगाने  का
 डे

 यदि  तो  कब

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  और

 अलीपुरदार  एक  स्वतंत्र  टीवी  स्टुडियों  कब  तक  स्थापित  क्रिए  जाने  कौ  संभावना  हे  ?

 झूचना  और  प्रद्मारण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  उत्तर  बंगाल  में

 अलीपुरदार  में  इस  समय  एक  अठय  शक्सि  (100  टी०वी०  टांसमीटर  कार्य  कर  रहे  हैਂ  ।  इस  टांसमीटर  की

 रेन्‍्ज  लगभग  25  किलोमीटर  है  जिसमे  किनारे  के  बे  क्षेत्र  भी  था  जाते  हैं  जहां  संतोषजनक  तस्वीर  और  आवाज  प्राप्त
 करने  के  श्तिए  ठंचे  ऐंटीना  और  बूस्टर  लगाने  की  जरूरत  पढ़ती  हे  ।

 से  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  उत्तर  अगले  के  अधिकांप  भाग
 और  अलीपुरदार  को  कुलियांग  के  उच्च  क्षक्ति  (10  किलो  टॉसमीटर  से  सेचा  प्राप्त  होती

 इस  समय  अलीपुरद्वार  में  पूर्णरूप  से  सुसज्जित  टी०वी०  केन्द्र  स्थापित  का  कोई
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 शुजरास  के  जिलों  में  टेलीफोन  एक्रदाचेंज

 8853.  श्री  रतिलाल  वर्मा

 झऔमतली  झावजा

 forte

 :  क्‍या  होचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 प्री  हरिशित  चावड़ा

 वर्ष  1990-91  के  दोशान  गुजरात  में  जूनागढ़  और  झृरत  जिल्लों  में  कुल  कितने  और  किन-किन  स्थानों

 पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  और

 वर्ष  1992-91  के  सरकार  का  किन-किन  जिल्लों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का
 विचार  हे  ?

 झंचार  मैश्रालय  के  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  :  वर्ष  1990-91  के  दौशन  बूतागढ़
 जिक्ते  में  अढवाना  और  गीर  माघवपुर  में  तीन  टेक़्ीफोन  एक्सचेंज  तथा  सूरत  जिले  में  गोदावाडी  और
 तारकेश्वर  मेंਂ  दो  टेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  गए  ।

 प्रकार  का  वर्ष  लैरान  जिन  जिलों  मेंਂ  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का
 प्रश्शाव  है  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 महेसाणा

 सूरत

 जूनागढ़

 गोघरा

 भदच

 हिस्मतनगर

 सुरेन्दनगर

 जामनगर

 बढ़ोदा

 खेड़ा

 वादासाढ़

 उड़ीसा  के  पिछड़े  और  आदिवासी  जिल्ोਂ  में  जिज्वुत  संयंत्र

 8854.  प्री  मृत्युंजय  नायक  :  क्या  जिल्लुत  और  गैर-परम्यरागत  ऊर्जा  पझ्लोल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  प्रत्येक  पिछड़े  ओर  आदिवासी  जिले  में  पूरी  हो  निर्माणाधीन  तथा  प्रस्तावितत  लघु  और

 बड़ी  विद्युत  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी-कितनी
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 निर्माणाधीन  और  प्रस्तावित  परियोजनाओं  की  प्रगति  का  ब्यौरा  जया  और

 पिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 चिच्युत  और  गेर-परम्पथरागत  ऊर्जा  झ्ोस  मेघालय  के  राज्त  मश्री  कल्यमायथ  :  से

 भुचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रखा  दी

 आअशैनी  लाप  लिजली  धर

 8855.  श्री  साइमस  मरांढी  क्या  जिल्लुत  ओर  गेर-परम्यरागत  ऊर्जा  छोस  मेत्री  यह  बताने  की  कृषा
 करेंगे  कि

 क्‍या  बरौनी  ताप  बिजली  शर  की  अधिकतर  विद्युत  परियोजनायें  1991  से  बन्द

 पड़ी  और  *

 यदि  तो  बिद्ार  के  विद्युत  संकट  को  हल  करने  हेतु  इन  विद्युत  परियोजनाओं  को  चालू  करने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  था  उठाने  का  विचार  हे  ?

 विज्लुत  और  ॥र-परम्थरागल  ऊर्जा  द्योत  मंत्रालय  के  राज्य  मैश्री  कक्यनाथ  :
 बरौनी  ताप  विज्वुत  केन्द्र  की  कुल  १10  में०वा»  क्षमता  की  चार  यूनिटों  में  से  दो  यूनिटें  दी्पकात्तिक  कामभन्डी  पर

 हे--एक  1986  से  रोटर  उ्लोडोਂ  की  के  कारण  ठथा  दूसरी  27-12-1991  से  स्थित्र  गियर

 प्रणाली  ठिफरकसा  के  कारण  बन्द  हैं  ।

 यूनिटों  को  पच्चाजत  करने  के  दाए  केन्द्रीय  विश्युत  प्राधिकरण  श्म्पुरित  किए  जाने  वाले  कार्यों
 नियमित  रूप  से  प्रजोधन  कर  रह्बा  हे  तथा  यूनिटों  के  शीघ्र  सुधार  हेतु  बिदार  राज्य  विद्युत  क्षेर्ड  के  सत्य  विक्षर -
 विमर्ज़्  किए  जा  रहे  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्चीौय  योजना  में  जिहार  में  विद्युत  परिषोजनाओंਂ  डेतु  केन्द्रीय  शांडायता

 8856.  झ्ली  देथेन्द  प्रद्याद  यादव
 श्री  हरि  किशोर  सिंड

 0  ;  क्या  जिल्लुत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छोत  मंत्री  मह
 भी  राम  जिलादह्य  पासवास

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनुवर्ती  पंचवर्षीय  योजना  के  हौशन  बिहार  में  विश्वुत  परियोजनाओं  में  केन्द्रीय  पूंजी  निषेश  का  प्रगामी
 प्रतिशत  कया

 बिहार  राज्य  में  देश  के  दक्षिणी  और  पश्षिमी  क्षेत्रों  की  तुलना  में  यदि  कम  परृंजी  निवेश  हुआ  हे
 तो  उसके  कया  कारण  और

 पएरंजी-निवेश  के  मामले  में  विभिन्ल  क्षेत्रों  में  स्थापित  क्षमता  बनाने  के  उद्देहय  में  नेशनल  थर्मल  पावर
 कारपोरेशन  क्षेत्रीय  असेतुल्तम  देर  करने  मेਂ  कहां  तक  सफल  रहा  है  और  निरन्तर  ठासंतुलन  बने  रहने  के  क्या  कारण
 हें  लथ्ा  सबसे  उाधिक  प्रभाणित  क्षैत्र  कौम  से  मैं  ?

 जिश्युत  और  गैश-परम्परांगंस  कर्जा  श्लोत  मैश्राक्षय  के  राज्य  मंत्री  कक्यनाथ  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 हिन्दी|

 राजघख्यान  में  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  केन्ड्रों  को  स्थापना

 8857.  ह्लरी  दाऊ  दयाल  जोशी  .  क्या  झूथना  और  प्रह्मारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  स्थित  पआाकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  केन्द्र  कब  से  कार्य  कर  रहे

 हन  केन्द्रों  की  श्षमता  तथा  रज  कितनी

 क्‍या  कोटा  जिगे  मेंਂ  स्थित  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  क्षमता  में  आरंभ  से  अब  तक  कोई

 बढ़ोत्तरी  नहीं  की  गई  हें

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इन  केन्द्रों  की  क्षमता  में  कब  से  बढ़ोत्तरी  की  जाने  की  संभाषना  हे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मेत्रातय  में  उप  मैत्री  गिरजा  :  कोटा  में  एक  स्थानीय

 आकाशवाणी  केन्द्र  जनवरी  9x7  से  और  एक  ग्रक््य  शक्सि  टी०वी०  टॉसमीटर  जुलाई  1984  से  काम  कर
 रहा  है  ।

 जहां  आकाशवाणी  केन्द्र  की  क्षमता  ।  किलोबाट  मीडियम  वेब  की  हे  ओर  उसके  कॉटा  के  30

 किलोमीटर  के  घेर  में  प्राथमिक  प्रेड  की  दिन  के  समय  कवरंज  प्रदान  की  जाती  वहां  100  वाट  के  टी०वी०  टांसमीटर
 का  सेवा  क्षेत्र  लगभग  25  किलोमीटर  का  हे  जिसमे  छिनारे  के  क्षेत्र  भी  शामिल  जहां  संतोषजनक  आधाज  और
 तस्वीर  प्राप्त  करने  के  लिए  उरये  ऐंटीना  और  बूह्टर  लगाने  की  जरूरत  होती  हे  ।

 (")  हां  ।

 और  जहां  तक  रेडियो  सेवा  का  संबंध  अंतर्राष्टीय  दृश्संचार  संघ  लरार  के  अनुसार
 कोटा  को  बिन  और  रात  क॑  संचात्तनन  के  लिए  एक  किलोक्नट  मीडियम  वेव  टॉसमीटर  की  अधिकतम

 शक्ति  एलाट  की  गई  है  और  हस  स्थिति  मेंਂ  इसे  और  बढ़ाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  हे  ।

 यद्यपि  कोटा  के  टरांसमीटर  वर्तमान  टी०वी०  टरांसमीटर  की  क्षमता  को  बढ़ाने  का फिलहाल  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।  तोकिन  घूंढी  मेਂ  लगाये  जाने  वाले  उच्च  शक्ति  (10  किलो  टी०वी०  टांसमीटर  के  चात्मू  हो  जाने  से  इस
 जिसे  में  टी-वी०  सर्विस  में  काफी  सुधार  हो  जाएगा  ।

 ॥

 परथन  चक्की  और  सोर  ऊर्जा

 8858.  झीमली  शिरजा  देवी  :  कया  विद्युत  ओर  गेश्-परम्परागल  ऊर्जा  झोत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  और  गैर-परंपरागत  उर्जा  खतोत  के  साधन  पवन  चक्‍की  और  सोर  ऊर्जा  सस्ते  ओर  देश  में
 आसानी  से  उपलब्ध

 यदि  तो  उन  स्थानों  पर  अधिक  क्ागत  से  विद्युत  तेयार  किए  जाने  के  क्या  कारण  हें  जहां  पर

 विद्युत  इन  पवन  चक्कियों  त्रौर  सौर  ऊर्जा  से  आसानी  से  हो  जाती

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  ह्थानों  पर  विद्युत  ओर  गेर-परम्फ्रागत  ऊर्जा  छोतों  के  चिकास  को  बढ़ावा  देने  का

 कोई  विचार  और
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 नजारा ७७७७३» ककेनन३क

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 जिच्युत  ओर  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  झोल  मेश्रालय  के  राज्यमंत्री  कल्यसाथ  :  और
 फिलहाल  परम्परागत  ऊर्जा  च्ोतों  की  तुलना  मेंਂ  सौर  ऊर्जा  प्रणालियों  से  विज्युत  का  उत्पादन  सामान्यतया

 महंगा  पड़ता  है  ।  तथापि  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियां  दूर-दशाज  और  बिना  बिजली  वाले  स्थानों  की  छोटी  जरूरतों
 को  पूरा  करने  के  लिए  आर्थिक  रूप  से  प्रतिस्पर्धी  मानी  जाती  है  ।

 पवन  ऊर्जा  प्रणात्नी  से  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  पतन  पवन  विद्युत  जनिऋ्रों  के
 और  प्रिड  स्थिति  और  परियोजना  के  पैमाने  पर  निर्भर  करती  है  ।  उत्पादन  की  औसत  लागत  2.00

 रुपये  प्रति  कि०  घं०  हे  ।  कोयला  क्षेत्रों  से दूर  स्थित  नए  210/250  में०  वा०  के  तापीय  संयंत्र
 के  लिए  औसस  ज्ञागत  1.70  रुपये  प्रति  क्रि०  वा०  घं०  आती  है  और  0.5/1.0  मे०  चा०  डिजल

 विशुत  संयंत्रों  स ेउत्पादन  की  लागत  1.80  रुपये  प्रति  कि०  वा०  घ॑ं०  आती  तथापि  निषेश्ञों  की

 लागत  में  तृष्डि  के कारण  तापीय  संयंत्रों  और  डिजल  सेटों  से  उत्पादन  की  लागत  बढ़ती  जा  रही  है  ।  पथन  विद्युत  के

 मामले  में  उपकरणों  के  सम्पूर्ण  जीवन  के  दोरान  निवेश्ों  में  कोई  ऐसी  पृष्टि  नहीं  होती  ।  पथन  चिच्चुत  उत्पादन  के  अन्य
 लामों  में  शीघ्र  क्षमता  संयोजन  करने  मेंਂ  सक्षम  छोटी  अवधि  की  परिषक्व॒ता  पर्यावरणीय  दृष्टि  से

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  अतिरिक्त  लागत  की  जरूरत  नहीं  पढ़ती  हे  जेसा  कि  परम्परागत  विद्युत
 परियोजनाओं  के  लिए  करना  होता  है  ।  पथन  विद्युत  का  एक  दोष  यह  है  कि  इसमें  विद्युत  के  उल्पादन  में  निरन्तरता
 नडीं  बनी  रहती  और  यह  पचन  की  उपजब्धला  पर  निर्भर  करती  है  जब  कि  सापीय  अथवा  जल  विद्युत  संयंत्र  में

 विश्ुत  की  उपलब्धता  निरन्तर  बनी  रहती  हे  ।  इसी  प्रकार  सोर  उपर्आ  से  विद्युत  का  उत्पादन  निरन्तर  नहीं  हो  पाता  हे

 क्योंकि  चोबीसों  धंटे  धूप  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  ।

 और  अपारंपरिक  ऊर्जा  ख्लोत  विभाग  उपरोक्त  बातों  छो  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  चिकेन्द्रीकूस  और

 साथ  ही  केन्डीकृत  अनुप्रयोगा/उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  स्थानों  पर  विद्युत  उत्पादन  हेतु  सौर  और  पवन  ऊर्जा

 प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  के  लिए  एक प्रदर्शन/प्रचार  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  ।  लघु  प्रकाशवोत्टीय

 विद्युत  संयंत्र  काम  80  गांवों  मेंਂ  ज्वगाए  गए  है  ।  इसके  अत्लावा  दृर-संचार  विभाग  ओर  रेलवे  जैसे  संगठनों  ने  बड़े
 पैमाने  पर  और  वाणिज्यिक  आधार  पर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  का  इस्तेमाल  करना  शुरू  कर  दिया  है  1 2  प्रायोगिक

 पर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  अनुसंधान  और  विकास  उद्देश्यों  क ेज्िए  लगाए  गए  हैं  ।  पवन  फार्म  प्रदर्शन  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  अब  ठक  40  में०  वा०  की  कुछ  क्षमता  सृजित  की  गई  है  ।  पवन  और  सौर  ऊर्जा  प्रणालियों  और  यूक्तियों  को

 और  अधिक  खाशत  प्रतियोगी  अनाने  के  लिए  उनके  विकास  और  ठनके  संशोधन  करने  के  अलावा  पवन  और  सौर

 ऊर्जा  हे  विद्युत  उत्पादन  के  ल्तिए  प्रयत्न  जारी  हैं  ।

 झौर  ऊर्जा  कार्यक्रम

 8859.  श्री  मुकुल  भाककृष्ण  वाश्मनिक  :  कया  विद्युत  और  गैर-परम्पशागत  ऊर्जा  छोत  मंत्री  यह

 इताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 का
 क्या  सरकार  का  देश  में  सौर  ऊर्जा  कार्यक्रम  का  बढ़े  पैमाने  पर  वाणिज्यीकरण  शुरू  करने  का  वियार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?
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 खिद्युल  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ब्लोत  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कृत्पलाश  :  ओर

 अपारंपरिक  उर्जा  ग्रोत  विभाग  सौर  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियों  के  अनुसंधान  तथा  प्रदर्शन  ओर  विस्तार  के

 पघम्बन्ध  में  राष्टव्यापी  कार्यक्रमों  को  चला  रहा  है  ।  इग  कार्यक्रमों  के  जल्त

 प्रकाश  सामुदायिक  जल  ब्रैटरी  चाजिंग  ओर  लघु  विद्युत  संयंत्रों  जैसी  भारी  संख्या  में

 प्रणात्तियां/युक्तियां  लगाई  जा  रही  हैं  ।  इन  प्रणालियों  का  विनिर्माण  देश  मेਂ  किया  जा  रहा  है  और  दूर-सेचार  तथा

 ऐेकवे  जैसे  कुछ  संगठन  और  साथ  ही  कुछ  वाणिज्यिक  संस्थान  सौर  प्रणालियों  का  वाणिज्यिक  आधार  पर  पहले  ही

 प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 सौर  ऊर्जा  प्रणालियोਂ  पर  बढ़ा  हुआ  मृल्यन्हास  ,  उत्पाद-शुह्क  तथा  बिद्की  कर  पर  आसान  शर्तों  एर  अरूण
 और  आर्थिक  सहायता  जैसे  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  उपलब्ध  हैं  ।  इन  ठपायो  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  वृध्दि  तथा

 वाणिज्यीकाण  होने  की  आशा  है  ।

 पर्यटक्क  पर्यटक  होटलों  सथा  दुकानों  के  शलिए  परणिट  जारी  करना

 8860.  प्रो०  अशोक  आनन्दरशाव  देशमुख  :  क्या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पर्यटक  पर्यटक  होटलों  तथा  दुकानों  के  ज्षिए  परमिट  जारी  करती

 (a)  यदि  तो  1989  से  1991  तक  की  अवधि  छे  दौरान  उपरोक्त  प्र्येक  श्रेणी  में  कितने
 परमिट  स्वीकृत  किये  एए  ?

 जागर  विभानम  और  पर्यटन  भेजी  माधवरात  :  और  पर्यटक
 पर्यटक  होटलों  और  दुकानों  को  परमिट  जारी  करने  की  पर्यटन  घिभाग  की  कोई  स्क्रीम  नहीं  डे  ।
 निम्नहिखित  स्कीमें  है  :--

 (1)  यात्रा  यात्रा  परिक्ात्कों  और  पर्यटक  परिव्ठन  परिचालकों  को  मान्यता  प्रदान
 करना  ।

 (2)  परियोजना  घ्तर  पर  होटलों  का  अनुमोदन  और  चात्तू  होटलों  का  वर्गकरण  ।

 (3).  पर्यटक  गाइडों  को  प्रशिक्षण  सफलतापूर्वक  पूरा  करने  पर  पहचान  पत्र  जारी  करता  ।

 जंगाल  की  खाड़ी  के  दीपों  पर्टटन  चिकास

 8861.  ह्ली  गंगाघरा  हामीपक्ली  :  क्‍या  मागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  अताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  हे

 बंगाल  की  खाड़ी  सिन्धुसागर  और  हिन्दमहासागर  में  कितने  भारतीय  दीप

 नवीनतम  जनगणना  के  तनुसार  इन  सभी  हीपों  मेंਂ  कुल  कितने  कोग  शाते

 किसने  दीपों  में  क्षेक्षणक  और  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 इम  सपी  होपों  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सरकार  की  क्या  योजनाएं

 लागर  जिमामन  और  पर्यटन  माध्वराज  :  भारतीय  क्षेत्राधिकार  में  बंगातत
 ही  अरब  सागर  तथा  ज्ञक्षद्ीप  सागर  में  1197  दीप  हैं  जिनमे  लधु  समुद्री  चट्टानें  और  इक्की-दुक्की

 चट्टानें  सम्मिलित  हैं  ।
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 (a)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  ।

 अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  तथा  लक्षद्वौप  प्रशासन  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाघौन  बसे  हुए  सभी  48
 द्रीपों  में  शैक्षिक  और  चिकित्सा  ग्रुविधाएं  उपक्तब्ध  हैं  ।

 पर्यटन  विभाग  की  स्कीम  में  अढमान  और  निकोबार  ढ्वीप-सम्रृद्द  तथा  लक्षद्वीप  ढीप-समृद्  के  दोनों

 प्रशासनों  को  विस्तीय  सहायता  देना  सम्मिलित  हे  ताकि  पर्यटन  संबंधी  आधार  सुविधाओं  में  वृध्दि  करके  सुदृढ़
 किया  सके  तथा  चुनिदा  विदेशी  भाजारों  में  विषणन  और  प्रचार  किया  जा  सके  ।

 मरद्रास्  आने  वाले  विदेशी  पर्यटक

 8862.  श्री  पी०  जी०  जारायशसन  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  के  दोरान  विमान  से  मढास  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  13.19  प्रतिशत  की

 वृध्दि  हुई

 यदि  हो  गत  वर्ष  की  तुलना  में  1991  तक  मद्राघ्च  आ  चुके  पर्गटकों की  संखूया  कितनी

 वृष्दि  हुई

 (mn)  क्या  विदेशी  पर्यटकों  को  सभी  सुचिझाएं  प्रदान  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  ठपाय  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विप्तानन  और  पर्यटन  मैश्री  म्राधवराज  :  और  वर्ष  1990  और

 1991  के  दोसन  महास  एअरपोर्ट  घर  ठतरे  विदेशी  पर्यटकों  में  कफ़मशਂ  9.3  और  12.4  प्रतिशत  की  वृष

 हुई  थी  ।

 हां  ।

 प्रशन  महीं  ठठता  ।

 जर्तिन  पर्यटक  मेला

 8863.  प्रो०  घुमलाज  अशारी  े  मंत्री  कही
 झौमली  गौला  सुख्जों  )

 :  क्‍या  मागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  बलिन  मेंਂ  आयोजित  पर्यटक  मेले  मेंਂ  भाग  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  मेले  में  भाग  लेने  हेतु  कुल  कितने  व्यक्तियों
 को  भेजा  और

 इस  मेले  मेंਂ  भेजने  के  लिए  व्यक्तियों  का  चयन  किस  आधार  पर  किया  गया  था  ?

 लागर  जिमाजल  और  पर्यटन  मेश्री  माश्यथराव  :  हां  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  बाजार  टूरिजम  प्रतिवर्ध  बिग  मेंਂ  आयोजित

 किया  जाता  है  और  यह  विश्व  में  सबसे  बड़ा  पर्यटन  मेला  है  ।  इस  प्रकार  यह  पर्यटन  संबंधी  क्ारोभार  को  बढ़ाने  और

 उसे  चत्ताने  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  होटल  और  यात्रा  उच्चोग  के  सदस्यों  और  कुछ  राज्य  सरकारों  के
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 प्रतिनिचियोंਂ  से  मिलकर  बने  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  तैमात  मात्र  एक  अधिकारी

 महानिदेशक  में  किया  था  ।

 केरात  में  डिजिटल  पारेधश  नेटवर्क

 8864.  श्ली  केन्  मुशलीधरन  :  क्या  झंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  जिला  मुख्यालयों  को  राष्टीय  डिजिटल  टरांसमिशन  नेटवर्क  के  अंतर्गत  लाने

 का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्सेबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 झंयार  मंश्रालय  में  उप  अंश्री  पी०  ली०  रंगयया  हां  ।

 (ea)  कुछ  जिला  मुख्यालयों  के  लिये  यह  कार्य  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  शेष  जिज़ा  मुख्यातयों  यह  क्वार्य  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ।  इस  संबंध  में  ब्योरा  इस  प्रकार  से

 हैं  :--

 जिवेन्द्रम  राज्य  की  राजधानी  ओर  क्चविलोन  का  जिला  मुख्यालय
 पथनमथिला  और  कन्‍्नोर  में  डिजिटल  संचारण  माध्यम  पढले  ही  उपलब्ध  करा  दिए  गए  हें  ।  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौशन  शेष  जिला  मुख्यालयों  कक्तपेटा  और

 कसारगोड  को  डिजिटल  संचारण  म्राध्यम  से  जोड़  दिया  जाएगा  ।

 आन्च्ा  प्रदेश  मेडल  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 8865.  उम्मारेडिडी  श्रेकटेस्वरसु  :  कया  साचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1991  को  ठनके  मंत्रालय  में  आन्ख  प्रदेश  मंडल  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  समृहद  -
 बार  कुल  कितने  कर्मचारी  और

 प्रत्येक  समृद्ठ  मेंਂ  अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  के  किसने  कर्मचारी  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  :  और  जानकारी  एकत्र  की  जा
 रही  हे  और  सप्ता-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  साप  विद्युत  मिगसम  और  भारत  एक्यूमिनियम  कम्पनी  के  मात्र  बकाया  राशि

 ४४66.  श्री  मारायणधाई  जम्ताभाई  राठवा  :  क्‍या  विश्युत  ओर  गेर-परम्परायत  ऊर्जा  शोत
 मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  और  राज्य  बिजली  बोर्ड  तथा  गुजरात  सरकार  और  राज्य  बिजली  बोर्ड
 की  कितनी  राशि  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  नाम  बकाया  पड़ी

 राष्ट्रीय  ताप  विज्यात  निगम  द्वारा  अत्यधिक  विलम्भ  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं
 और

 ॥

 ८
 कुर  दिए  जाने  की  सम्भावना  हे  १

 इन्हें कब तक बकाया राशि का
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 जिद्युत  ओर  गैर-परंपशागत  ऊर्जा  छयोल  मंश्ञालय  के  दाज्य  मेश्नौ  कल्यमाधथ
 राष्ट्रीय  ताप  विज्युत  निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  राज्यों/राज्य  धिजली  मोड़ों  को  कोई  भी  देय  राशि

 बकाया  नहीं  है  ।  इसके  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  के  राज्य  बिजली  बोड़ों  को  राष्ट्रीय  ताप  विशज्युत  निगम

 को
 उन्हें  शा्मारित

 विद्युत  के  लिए  3।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  निम्नलिखित  राशियों  का  भुगतान
 करना  है  :--

 राज्य  विद्युत  बो्ह  का  नाम  देय  राशि  अधिमार  कुल
 रे

 मध्य  प्रदेश  १0४97
 102.43

 311.40

 गुजराह
 ३0.87  29.47  80.34

 और  प्र/४न  नहीं  उठता  ।

 पर्यटन  के  श्ोन्न  में  शोजगार  सृजन  की  क्षमता

 8867  श्री  जाज  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  भठाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पर्यटन  क्षेत्र  मेंਂ  रोजगार  के  सृजन  की  प्रधुर  क्षमता  विद्यमान  और

 यदि  तो  इन  क्षमताओं  का  पूरी  तरह  ठपयोग  करने  के  णिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंश्री  माधजरात्  हां  ।

 सरकार  इन  क्षमताओं  क्रा  पूरी  तरह  उपयोग  करने  के  लिए  आधारभूत  सुत्रिधाओं  में  सुभार

 पर्यटन  उत्पादों  मेंਂ  विविधता  लाकर  और  पर्यटन  आकर्षणों  का  प्रचार  करके  पर्यटकों  के  आगमन  मेंਂ  वृद्रि

 करने  की  दिशा  में  प्रयत्नशील  हे  ।

 अंगलौर  में  एयर  जप  वुर्घटना  के  संबंध  में  जांच

 8868.  श्री  सुजन  सम्द्र  संहुरी  :  क्या  नागर  विम्ामसम  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा

 करेंगे  कि  1990  में  श्ंगलौर  में  एयर  अस  दुर्घटना  के  संबंध  मेंਂ
 की  गई  जांच  में  ठाथ  तक  हुई  प्रगति  का

 ब्यौरा  क्‍या

 मागश  विमानन  और  पर्यटन  मेंत्री  माधवरात  जांच  न्‍्यायातय  की  रिपोर्ट  और

 नस  पर  सरबदर  के  निरयि  ॥-।-1००७  का  सदन  जे  पटता  पर  रखा  दिये  गए

 डिन्दी।|

 क्षेत्रीय  विध्युत  ग्रिड़ों  को  जोड़ने  वागी  राष्ट्रीय  विद्युत  पारेषण  निगम  की  परियोजमा
 |

 श्री  अगमीत  सिंह  अरार  :  क्या  और  गैर-परस्यशागत  ऊर्जा  ध्योत  मंत्री  यह

 ब्रताने  की  कृपा  करेंगे

 15$
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 कया  राष्ट्रीय  विद्युंत  परेषण  निगम  मे  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  सभी  क्षेत्रीय  बिजली

 ग्रहों  को  जोड़ने  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  प्रस्तावित  परियोकृता  के  कार्यान्वयन  पर  कितना  अनुमानित  ध्यय ह

 क्‍या  इस  परियोजना  के  कार्यान्‍्वयन  क  परिणामस्वरूप  देश  में  विद्युत  पारेधण  के  कारण  होने  वाली

 क्ञति  को  भी  कम  किए  जाने  का  श्रनुमान  और

 यदि  हां  तो  इसे  किस  सीमा  तक  क्रम  किए  जाने  की  सम्भावना  हे  और  इसके  परिणामस्वरूप

 विद्युत  क्षेत्र  को  कुल  क्रितना  कलाम  होने  की  साभावना  है  ?

 विद्युत  ओर  गैर-परंदरागस  कर्जा  झ्लोत  मंश्राक्षय  के  राज्य  मेत्री  कल्यमाय

 से  राष्ट्रीय  रि  शुत  पारधण  निगम  पी  टी०  सी०  )  हवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नवत  एच०

 वी०  ही०  सी०  बैक  टू  बेक  अन्त  क्षेत्रीय  तिंकों  का  निर्माण

 (1)  चन्द्रपुर  रामागुण्डम

 (2)  जयपोर  -  गजुवाका

 (3)  मऊ  -  भिहार  शरीफ

 इन  लिकोंਂ  के  फ़ियान्ययन  के  लिए  व्यय  की  राशि  17.50  करोड़  रूपए

 इन  उन्त:क्षेत्रीय  लिकों  के  निर्माण  का  मुख्य  उड़देश्य  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिह  का  विकास  किया  जाना  है  ।

 प्रणाली  के  इध्टलम  प्रचालम  से  विज्युत  पारेषण  में  किसी  सीमा  तक  हामि  की  मात्रा  को  परोक्ष  रूप  से  करने

 लाभ  प्राप्त  होगा  |  तथापि  मुद्दा  के  रूप  मेंਂ  हसकी  मात्रा  को  पता  कर  पाना  संभंव  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  की  लम्नित  जिद्युत  परियोजनायें

 8870.  श्री  जिक्तास  मुस्तेमवार
 साशिकशत  होहकया  गावील

 झ्ली  खन्ना  जोशी
 झी  जिलाशराज  मागनाथराव  गुंडेतार  |

 :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा

 प्लोल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..._  महाराष्ट्र  में  वर्तमान  विद्युत  उत्पादन  और  इसक़ी  खपत  कितनी  है  और  विद्युत  की  कमी  को  पूरा
 हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 स्वीकृति  हेतु  लम्बित  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  उनकी  ठत्पाइन  क्षमता  अनुमानित  लागत
 कितनी  है  तथा  ये  कब  से  क़म्बित

 प्रत्येक  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कक्ष्म  ठठाए  गए  है  अथवा  उठाने  का  विचार
 किया  गया  है  ?

 जिच्युत  ओर  गैर-परम्पशगल  ऊर्जा  खोल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पणाथ  :
 9?  की  सवधि  के  देरान  महाराष्ट्र  में  ऊर्जा  की आवश्यकता  42070  मिलियन  यूनिट

 इसकी  अपेक्षा  40166  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  उपलब्ध  थी  ।  महाराष्ट्र  में  विद्युत  की उपलब्ध  में  सुंभारं  किए  जाने  के
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 लिए  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  विद्यमान  विद्युत  केन्दों  से  इष्टटम  विद्युत  उत्पादन  जिद्युत  उत्पादन  केन्हों
 में  अवीकरण  और  आश्रनिकीकरण  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  पारेषण  एवं  वितरण  सम्बन्धी  हामियों  की  भाव
 को  फम  प्रभावी  भार  प्रघन्ध  तथा  ऊर्जा  सेरक्षण  आदि  की  व्यवस्था  कश्ना  शामिल  हैं  ।  प्रभालीरत
 परिस्थितियों  के  अमुसार  जब  कभी  भी  सम्भव  होता  है  तो  पड़ोसी  प्रणालियो ंसे  विद्युत  के  अन्तरण  द्वारा  भी  महाराध्ट
 %।  सहायता  की  हे  ।

 और  महाराष्ट्र  की  निम्न  लांप  विद्युत  तथा  जल  विद्युत  स्कीमें  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  के
 परामश  से  केम्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  की  जा  रही  जाँच  के  विभिम्न  चरणों  में  हे  :--

 1.  लाथ  घिछ्लुस

 क्से०  स्कीम  का  नाम  तथा  क्षमता  अनुमानिस  पी०जार०एम०्के०चि०
 पफ्र्धिकरण  को  प्राप्त

 होने  कौ  तारीख

 ।.  पारली  ताप  विद्युत  केन्द्र  यूनिट  6  ओर  460.80  14-3-&
 1--2X210  मे  षा०

 2...  दोक्ष  जी०टोग्सी,सी०  ताप  विद्युत  केन्द्र  760  569.18  13-3-89
 मेगाबाट

 3...  नगोथाने  ताप  विद्युत  केन्द्र  820  950.00  6-9-90

 मेगावाट  हि
 4...  झापरछोड़ा  ताय  विच्चुत  केन्द्र विह्तार  2x 250  मे०  वा०  1030.75  27-11-91

 यूनिट  3  व  4

 2.  जत  _

 स्कीम  का  नाम  अनुमानित  के०  वि०  प्राधिकरण  में  फ्राप्त  होने/स्वीकृति

 लागत  प्रदान  करने  को  तारीख

 [....  छाटथर  पम्पड  23325  191.16  के०  थि०  प्राधिकरण  द्वारा  9-3-81  को  स्वीकृति
 स्टोरेज  स्कीम  प्रदान  की  गई  ।

 2...  भ्ौवपुरा  पम्पड  1x90  89.87...  के०  थि०  प्राधिकरण  हारा  1991  में
 हटोरेज  स्कीम  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ।

 3...  पिप्यशेगाँव  छुगे  22300  438.41  के०  थि०  प्राथ्रिकरण  91  में

 पत्यड़  प्राप्त  हुई  ।

 स्टोरेज  स्कीम

 *
 विंशुत  परियोजनाओं  को  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  करने  में  विक्तम्थ  होने  के  कारणों  मेंਂ  पिभिनन

 राज्य  चिजली  णोड़ों/यूटिक्तिटीज़  हारा  भेजी  गई  परियोजमां  कौ  व्यवहार्यता  रियोर्टों  चिभिन्‍्न  निषेशोंਂ  केठ  थिं०

 प्राधिकरण  हारा  तकनौकी  आर्थिक  दृष्टि  से  मृश्यांकन  किए  जाने  हेतु  अपेक्षित  स्वीकृतियोंਂ  का समावेश्ञ  न  किया  जाना
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 झामिण  है  ।  इसके  तकनीकी-र्वीकृति  तथा  निवेश  सम्धस्थी  अनुमोदन  विभिन्‍न  घटकों  पर  निर्भर  करता

 है  इनमें  परियोजना  प्राधिकारियों  से  प्राप्स  हुई  परियोजना  रिपोर्ट  की  केन्द्रीय  बिश्ुत  प्राधिकरण

 ओर/गथवा  केन्हीय  कल  आयोग  हारा  की  गई  विभिन्‍न  टिप्पणियों/प्रक्षणों  के  ठत्सर  देने  में  परियोजना  प्राधिकारियों

 दारा  छिया  गया  विभिन्‍न  निनेशोंਂ  की  उपलब्धता  तथा  ईंचन  कोयले  की  बन्दरगाह

 सम्बन्धी  जन  की  पयविरण  एवं  वन  सम्धन्धी  दृष्टि  से  निचियोਂ  सम्बन्धी  जा।एं

 आदि  जैसी  स्वीकृतियां  शामित  हैं  ।  सरकार  विज्युत  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृत  किया  जाना  सुनिश्चित  किए  जाने
 के  लिए  अपने  भरसक  प्रयास  करती  है  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  विभिन्‍न  राज्य  बरिजती  बोड़ों/जिश्युत
 यूटिल्लिटीज  को  चिद्युत  परियोजनाओं  के  दिए  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  मा्गदर्शी  सिद्धान्त  भी  जारी  किए
 हैं  ।

 आगरा  में  दूरदर्शन  ह्टूडियों

 झ्ली  भगवान  शॉकर  क्‍या  शूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  जो  अन्तर्धाप्टीय  महत्व  का  पर्यटन  केन्द्र  में  दृरदर्शन  स्टूडियो  स्थाधित  करने  की
 पोजना  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 झूजमा  और  प्रसारण  मंद्रालय  में  उप  मैश्री  गिरिजा

 यह  सवात्त  पेढा  ही  नहीं  होता  ।

 देश  दूरदर्शन  स्टुडियो  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  दृर्दर्शन  की  चल  रही  परियोजनाओं  के  पूरे  होने
 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  केन्द्रों  की  संख्या  वर्तमान  में  2  से  बढ़कर  4  हो  जायेगी  ।  फिलहाल  राज्य  मेंਂ  एक

 अतिरिक्त  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  की  स्थापना  आवश्यक  नहीं  समझी  जाती  है  ।

 जलकरपुर  में  हवाई  पट्टी  का  उन्मयन

 8872.  श्री  श्रवण  छुमार  पटेक्त  :  कया  जागर  जिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  ॥

 क्या  में  कर्दसान  हवाई  पटटी  का  उनन्‍त्यन  करके  डसे  पूर्ण  हपाई  अड़ढा  बनाते  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यथि  तो  तस्संजंधी  ब्योरा  क्‍या

 ware  मागर  जिमानन  ओर  पर्यटन  संज्ी  आाध्यवरात्  :  और  भूमि  उयसण्ध  होने

 ओर'मिच्चियों  की  स्यवस्था  होने  राष्ट्रीय  विमानपत्सत  प्राधिकरण  की  वर्तमान  भावनपथ  को  6500  फुट  तक  बढ़ाने
 की  योजना  है  ताकि  यह  विमानों  के  लिये  उपयमुक्स  हो  सके  ।

 158



 14  1914  लिखित  उत्तर
 aca er NS  मानक  «4३»  ५भ  डक  RRO

 इस्पास  सेयंत्रों  का  परयावरणश  प्रथन्ध

 8873.  पझीमली  असुन्धरा  क्या  इस्यास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरश  के  इस्पात  संयंत्रों  का  पर्यावरण  प्रश्नन्ध  पर्याप्त  और

 अनुकूछ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  अथवा  उठाये  जाने  है  कि  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  लिमिटेड  अपने  विभिन्‍न  इस्पात  संयंत्रों  को  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  देने  से  पूर्ष  उनके  लिए
 विभिन्‍न  पर्यावरण  संबंधी  सुरक्षा  उपाय  सुनिश्चित  करता  हे  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनलोध  मोहन  :  (5)  और  स्टील  अधथारिटी  आफ

 इंडिया  लि०  की  पर्यावरण  प्रबन्ध  योजनाएं  सामान्यतः  पर्याप्त  हैंਂ  ।  तथापि  विगत  में  किए  गए  पर्यावरण  प्रबन्धन

 उपायों  के  गहन  मृत्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  किए  गए  प्रावधान  मुख्यतः  प्रचालनोमुख  थे  जिसके  परिणामस्थकूप
 कतिपय  अरसंतुत्तन  हुआ  ।  इसलिए  सेल  की  पर्यावरण  संबंधी  क्रार्यनीति  दृधित  पानी  के  निकलने  के  स्तर  को  शुन्य
 करना  ओर  धूल  कर्षण  ओर  निरू्वन  पढ़ति  की  स्थापना  करना  ताकि  उत्सर्जन  को  कम  किया  जा  शोर  को  कम

 ठोस  अपशिष्ट  को  उपोत्पाद  में  बदलना  तथा  संयंत्रों  मेंਂ  बनने  वाले  ठोस  अपशिष्टों  का  अधिकतम  पुनः

 आवर्तन/पुन:  उपयोग  करने  की  हे  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस्पात  संयंत्र  पर्यावरण  संबंधी  अपेक्षित  सुरज्ञा  उपाय  कर  रहे  के

 लिए  निम्नलिखित  प्रमुख  कदम  उठाए  गए  हें/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव
 ह

 (i)  प्रमुख  संयंत्रों  ओर  ख्ानों  के  लिए  बृहत  पर्यावरण  संबंधी  अध्ययन  करना  ।

 (i)  प्रदूषण  को  कम  करने/नियंत्रित  करने  के  लिए  कार्ययोजना  तैयार  करना/शीघ्र  कार्याग्थित

 करना  ।

 (ii)  आफ  दी  वार्टਂ  प्रदुषण  नियंत्रण  सुविधाओं  सहित  संयंत्रों  का  प्रौद्योगिकीय

 उन्‍नयन/आधुनिकीकरण  ।

 (४).  पर्मावरण  प्रबंधन  संबंधी  कार्यकलापों  को  समन्वित  करने  के  लिए  निगमित  स्तर  पर  केन्द्रीय  पर्यावरण

 प्रधंधन  प्रभाग  और  संयंत्र  स्तर  पर  स्वतंत्र  विभाग  का  गठन  और

 (९)  पर्यावरण  प्रथ्ंथन  आदि  में  कार्मीकों  को  विस्तुत  प्रशिक्षण  बेना  ।

 इसके  अतिरिक्त  पर्यावरण  प्रबंधन  योजनाओं  के  कार्याष्वयम  में  हुई  प्रयति  की  सरकार  हारा  नियमित  रूप  से

 समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 सारतीय  पर्यटन  घिकाख  मिगम  के  होटलोਂ  में  मुफ्स  छेत्रा  आदि  की  स्रुचिधा  देगा

 8874.  झी  धार्मभिक्षम  :  कया  मागर  जिजामन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  कुछ  व्यक्ति  विशेषों  को  मुफ्त  ठहरने  सेवा  और

 मनोरंजन  की  सुविधा  प्रदान  की  जाती
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 यदि  तो  इत  सुविधाओं  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्धारित  किये  गए  हैं  और  उक्त  होटलों  मेਂ  इन

 मुविधाओं  की  अनुमति  देने  के  लिये  कौन  सक्षम  अधिकारी  हे  :

 क्‍या  इस  सुविधा  के  दुरूपयोग  को  रोकने  का  प्रयास  किण  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  र्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवरात  और  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  प्रबंधन  द्वारा  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  निगम  के  कार्यपालक  प्रमृस्तों/प्रमागाध्यक्षो/एकक  प्रमुख्यों  को

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  एकको'/निगम  के  भाहर  के  व्यक्सियों  जिनका  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  से  कोई

 व्याणरिक/सरकारी  संबंध  हैं  मानार्थ  सुविधाएं  देने  का  अधिकार  है  ।

 और  केवल  एकक  प्रमुखों/मारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  वरिष्ठ  कार्यपालकों  को  सुविधाएं  देने
 के  सीमीत  गधिकार  से  इस  अधिकार  के  दृरूपयोग  पर  क्ञगाए  गए  नियंत्रण  को  सुनिश्चित  करता  है  ।

 शाल़ीमार  दिरसी  में  बातानुकूलकों  का  प्रयोग

 8875.  प्ली  डा  सो०  सिकवेदा  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्यरागत  ऊर्जा  हश्नोस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विगत  कई  वर्षों  से  क्रमशः  पाकेट  यू०  और  शालीमार  आग  लारेन्स  रोड  के  पाकेट  और

 अशोक  विहार  के  के  क्षेत्रों  में  भारी  संख्या  में  वातानुकृलक  पूर्वानुमति  बिना  आवेध  रूप  से  चलाए
 जा  हहे

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  का  विचार  बिजली  के  अनधिकृत  उपभोक्ताओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का

 और

 ग्रदि  तो  तत्सम्धन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विद्युत  और  रैर  उर्जा  स्श्रोश्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्रत्पनाथ  :  से

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  अनुसार  शातीमार  में  पाकेट  यू०  एवं  लारेंस  रोड  की  पाकेट  तथा

 अशोक  विहार  समेत  दिल्ली  में  कुछ  उपभोक्ता  घरेलू  प्रयोजनों  के  लिए  स्वीकृत  भार  के  अन्तर्गत  ही  एयर
 कंडीशनरोंਂ  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  केवल  कुछ  छूट  प्राप्त  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  को  छोड़कर  दिल्ली  विद्युत
 निय॑त्रण  आदेश  1959  के  अन्सर्गत  प्रतिबंधित  व्यस्ततमक्रालीन  चंटों  6.30  बजे  से  रात्रि  10.00  बजे  के

 दौरान  दिजली  प्रशासन  की  वेध  अनुमति  रखने  के  बावजूद  भी  उपभोक्ताओं  के  लिए  एयर  कंडीशनरों  के  प्रयोग  की

 अमुज्ञा  नहीं  है  ।  इस  प्रावधान  का  अधिलंधन  करने  की  द्थिति  में  48  दिनों  का  नोटिस  देने  के  बाद  प्रथम  बार  4

 दिन  की  अवधि  के  लिए  तथा  अनुवर्ती  प्रत्येक  अधिलंघन  फा  7-7  दिन  की  अवधि  के  लिए  सप्लाई  काटी  जा  खकती
 है  ।  विद्युत  संकट  की  अवधियों  के  दौरान  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  स॑स्थान  द्वारा  प्रायः  इस  सम्भन्ध  में  अचानक  छापे  भी

 मारे  जाते  समय-समय  पर  दिल्सखी  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  विद्युत  की  चोरी/दुरूपयोग  तथा  अनधिकृत
 कनेक्शनों  के  चिरुद  हापे  मारे  जाते  हैं  ।

 नदी  जल्ल  के  जंटजारे  पर  भारत-जंगला  देश  वार्ता

 8876.  श्री  ख़त  छुमार  मंडतत  :  क्‍या  जल  संझ्ाध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  बंगला  देश  के  बीच  नदी  जल  बंटवारे  संबंधी  विवाद  का  समाधान  करने  के  लिए  हाल
 ही  में  नई  दिएली  में  कोई  मंत्री  स्तरीय  वार्ता  हुई
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 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  बैठक  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  किसी  प्रतिनिधि  को  बुलाया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संशझाध्यन  मेत्री  विज्ञायरण  :  और  बंगला  देश  के  सिंचाई  बाद
 नियन्त्रण  और  जत्म  विकास  मंत्री  ने  21-22  1992  को  भारत  के  जल  संसाधान  मेत्री  के  साथ  विचार-विमर्श
 किया  ।  भारत  ने  एकीकृत  तरीके  से  व्यापक  आधार  पर  नदियोंਂ  के  जल  के  बंटवारे  का  सुझाव  दिया  ।  इस  पर  और

 विचार-विमर्श  उन  तारीसखों  को  किया  जायेगा  जो  भारत  और  बंगला  देश  को  आपस  में  सुषिधाजनक  हों  ।

 और  जी  नहींਂ  ।  जहा  के  बंटवारे  पर  कोई  विस्तृत  विचार-विमर्श  करने  की  परिकल्पना  नहीं  की
 गयी  थी  ।

 उल्तर  प्रदेश  में  पंचायतों  को  टेलीफोन  सुत्रिधा  उपतध्ध  कराना

 8877.  श्री  शाजजीर  ट्िंह  :  क्या  होचार  मंत्री  यह  भताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  कितने  प्राम  पंचायतों  मेंਂ  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध
 करायी  गई  :  और

 उन  प्राम  पंचायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमेਂ  1992-93  के  कैरान  यह  सुिधा  उपलब्ध  कराने  का

 विचार  है  ?

 संचार  मैश्रालय  में  ठप  मेश्री  पी०  जौ«  रंगयया  2725।

 वर्ष  92-93  के  दौरान  6000  प्राम  पंचायतों  मेंਂ  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  कराने  की  योजना

 दृरसंचार  छताहकार  समितियों  को  निल॑बिल  किया  जामा

 8878.  ह्ली  रामाझय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सम्पूर्ण  देश  में  दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  को  निलंबित  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यहि  तो  किन  कारणों  से  ये  समितियां  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ?

 हौचार  मैश्राताय  से  उप  संत्री  पी०  जी०  रईैशयया  :  से  मार्च  1991  के  दौरान  पहले

 से  गठित  51  बृरसंचार/टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  पर  कारवाई  28-6-1991  को  मुक्सची  कर  दी  थी  क्योंकि

 इनके  गठन  की  प्रक्रिया  पर  पुसनरधिचार  किया  जा  रहा  था  ।  इन  51  समितियों  में  से  20  की  पुनरीक्षा  की गई  और

 उनका  पुनर्गठन  किया  श्ोष  3।  समितियों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 विभाग  दूरसंचार/टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  की  कुल  संख्या  120  हैं  ।  आज  तक  39

 दूरसंचार/टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  का  गठन  किया  जा  चुका  है  इनमेਂ  20  टी०  ए०  सी०  भी  शामिल  हैं  जिन्हें

 उपरोक्तानुसार  पुनर्गैठित  किया  गया  है  ।  शेष  टी०  ए०  सी०  अभी  बनाई  जा  रही  है  ।
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 Seater नमक»  कओ+भ»नकक  een

 विद्युल  क्षेत्र  के  लिए  एशियाई  विक्ाध  बैंक  से  खऋूण

 8x79,  श्ली  वी  एस»

 पटेल
 :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परस्परागस  ऊर्जा  रुप्नोत  मंत्री

 श्री  अवबत्ता  कुमार  पटेक

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एशियाई  विकास  बेक  ने  भारत  की  ई०  एस०  सी०  लिमिटेड  के  लिए  500  मेयाबाट  की  एक

 विद्युत  शक्ति  विह्तार  परियोजना  हेतु  22  मिलियन  डालर  का  दूसरा  अुण  मंजूर  किया  हे  :

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  ने  इस  परियोजना  के  लिए  250  मित्लियन  डालर  का  शअ्ण

 पजूर  किया  है  ;  और

 यदि  तो  ऋ्रुण  की  शर्ते  क्‍या  हें  तथा  परियोजना  का  अ्यौरा  क्या  हे  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  ह्श्नोल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्यनाथ  :
 हां  ।

 और  एशियाई  विकास  बैंक  डी०  ने  कार्यक्षम  जिज्युत  परियोजना  हेतु  विद्युत
 वित्त  निगम  को  250  मिलियन  अमरीकी  हाज़र  के  अरूण  का  अनुमोदन  कर  दिया  हे  ।  इस  ऋण  का

 विज्युत  वित्त  निगम  द्वारा  चुनिंदा  घिसुत  यूटिलिटीज़  की  विश्षिष्ट  विद्युत  क्षेत्र  क्षमता  सुघार  परियोजनाओं  के  वित्त
 पोषण  के  लिए  किया  जायेगा  ।  5  वर्ष  की  छूट  की  अवधि  समेत  ऋण  की  अवधि  25  वर्ष  होगी  तथा  ब्याज  एवं
 प्रतिबदता  प्रभार  ए०  डी०  भी०  सामाम्य  क्रूण  नियमों  के  अनुसार  होंगे  ।

 जिश्युत  उत्पादन

 8880.  श्री  श्ैेयद  शाहाबुद्दीस

 छुमारी  उसा  भारती

 ।  1991  और  1  1992  को  विद्युत  उत्पादन  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 |
 :  क्‍या  जिल्युत  ओर  गैर-परम्फ्शमल  ऊर्जा  लोत  मेत्री  यह

 निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्‍या  है  :

 1  1991  और  ।  1992  को  कुल  कितनी  क्षमता  जुटाई  गई  ;

 1991-92  के  द्ेशान  कितनी  जतिरिक्स  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  और

 (2)  ।  1991  और  ।  1992  को  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  ?
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 चिच्चुत  एवं  अपन्षस्परिक्त  ऊर्जा  छोल  राज्य  मेत्री  कल्पमाथ  :  से
 उपेक्षित  ब्यौरा  मिम्नवल  हे  --

 कक  9०4  क  कक»  ऊन थक न+६+भ  का  पा  भ5न  व  भ+आकाभ  व  8३8५.  ७०७  ७७  »+५५  ५5  पान»  .2क+बकभ-.-->+-.५०>+++++भक-

 सनम  कमल  ९ननमनमननन-कीलि  लिन  मनन 1
 1992

 ।  अधिष्टठापित  क्षमता

 राज्य  क्षेत्र  46598  48113

 निजी  क्षेत्र  2847.5

 केन्द्रीय  क्षोत्र  16772  18109.5

 अखिल  भारत  66084  69070

 2.  क्षमता  अभिषृ्दि  1990-91  1991-92

 लक्ष्य  4212.0  3810.8

 ॥
 वाह्तचिक  उपततब्धि  2776.5  3026.5

 3.  संयंत्र  भार  अनुपात  (%)  1990-91  1991-92

 वास्तचिक  उपतब्धि  ५3.8  553
 कल  नकल  नननकन-क कमी  निनिनननन-न  न  निनीनीीननकि  मनन  नमन  निनननिनानी  नी  ननकन  नली  नमन  ननननननननननननन  लत  न  न  न न्सस्‍््

 म्रध्य  प्रदेश  में  जिश्ुत  संयंत्र

 8881.  डा  सथ्मीमारायण  क्‍या  लिश्युत  और  गेर-परम्परागत  कर्जा  छोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्वालियर  जिले  के  निकट  मांदेर  मेंਂ  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यहि  तो  इस  संयंत्र  की  अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  ;  और

 यह  संयंत्र  कब  तक  चालू  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जिश्वुत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  बोल  मेत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ऋक्पणाथ  :  से

 गांव  बढेरा  ग्वाज्ियर  मध्य  प्रवेश  में  ।7  मेगावाट  (4  )८  131.3  में या०  जीटी  +  2  ५५  146

 मेगावाट  एस  छी  संयुक्त  साइकित्त  विशुत  परियोक्षना  अधभिष्ठापित  करिए  जाने  के  भरे  में  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड
 पी०  ई०  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्र्धचिकरण  को  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रथान  किए  जामे  के  लिए

 परियोजना  व्यवहार्थता  रिपोर्ट  प्राप्स  हुई  है  ।  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  838  करोड़  रुपये  हे  ।

 प्रस्ताविक  केन्द्र  के  बारे  में  राष्ट्रीय  चिमान  पत्सन  जल  संसाधन  विभाग  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  की  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  ने  स्वीकृति  प्राप्त  कर  की  है  उन्होंने  आवश्यक्क  मिषेश-हैघन
 सम्बष्ट  पारेषण  विद्युत  1948  की  धारा  29  की  अमुपालया  आदि  स्ुमिश्चित

 नहीं  किए  हैं  और  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  प्राधिकारियों  की  स्वीकृति  भी  प्राप्त  नड्ढींਂ  की  हे  ।  स्कीम  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  हारा  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  मृज्यांकन  किए  जाने  की  स्थिति  में  नहीं हे  ।  समग्र  अपेक्षित  निवेश
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 जनम  +यन-+नन-पकन-+  नमन  न  नमन  ननक-पन-+क  3  «कक  नमन  तक  न  कक  Sets  मनन  भजन  का»  कफ  ननककन+नकक  eS

 सुनिश्चित  किए  जाने  और  मध्य  प्रदेश  मिजली  ओर्ड  ढारा  अपेक्षित  स्वीकृतियां  प्राप्त  कर  लिए  जाने  के  पश्चात  ही
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  दारा  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  स्कीम  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  सकेगी  ।

 एअर  इंडिया  के  छेढ़े  को  सुदृढ़  करमा

 8882.  श्री  नवत्त  किशोर  क्या  नागर  विप्तानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  अताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-9?  के  दोरान  एअर  इंडिया  ने  कितना  लाभ  कमाया  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1997-93  में  एअर  इंडिया  के  बेड़े  में  कुछ  और  एअर  बसेਂ  शामिल  करने
 का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ष्योरा  क्‍या  हे  ?

 सागर  घिमानल  ओर  पर्यटन  मैत्री  माधवराव  :  एअर  इंडिया  को  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  लगभग  120  करोड़  रूपये  का  निवत  लाभ  होने  की  आशा  है  ।

 प्रह्म  नहीं  उठता  ।

 वाटर  हायेधिंय  से  जायोगेश्  का  तत्यादन

 8883,  श्री  शोभनादहीशएत्रर  राव  वाबड़े  :  क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  दयोत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वाटर  हायेसिंय  और  नहरों  द्वत्यादि  में  पेदा  होने  वात्ती  अन्य  वमस्पतियों
 से  बायोगेस  का  उत्पादन  करने  के  संबंध  में  कोई  परीक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छोत  मेश्रातय  के  राज्य  मेत्री  कक्यनाथ
 हां  ।

 और  वर्ष  1985-86  से  1991-92  की  अधधि  के  दोरान  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जलकुम्भी  और

 अन्य  जलीय  खरपतवार  जैसे  सालवीनिया  से  आयोगेस  के  उत्पादन  के  बारे  में  छुल  9  अनुसंधान  परियोजनाएं
 प्रायोजित  की  गई  ।  बंबई  ,  सांगली  और  वहलम  विद्यानगर  में  प्रयोगिक  उद्देश्यों  के  लिए

 अजलकुम्मी  पर  आधारित  प्रायोगिक  संयंत्र  लगाए  गए  हैं  ।  जलकुम्भी  तथा  तात्ताथोंਂ  आदि  मेंਂ  ठगने
 बाली  ऐसी  ही  वनस्पतियों  पर  आधारिस  बायोगैस  संयंत्रों  क ेउपयुक्त  ढिजाइनों  के  विकास  के  धिए  आगे  और  कार्य

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  असम  में  फ्राति  पर  हैं  ।

 हिन्दी  अनुजादकों  को  तास

 8884.  श्री  संतोध  छुमार  गंगवार  :  क्या  होचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  के  प्रेड  ना  हिंदी  अनुवादकों  को  राजभाषा  विभाग  द्वारा  निर्धारित  राजभाषा
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 सैरपेलभक  eee  ऊ  कफ  नकाक  3  aerate 33  a  नमक कानकन+«पनम की»  3  मन  कस नियमों के अंतर्गत era मिल रहा हे: और  असमानताओं  को  कब तक  +०कमलकणऊ-+ज

 नियमों  के  उंतर्गत  ज्ञाभ  मिल  रहा  और

 यदि  तो  हसके  कया  कारण  हैं  और  उक्त  असमानताओं  को  कब  तक  दूर  कर  दिए  जाने  की
 संभाषना  है  ?

 इंचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी»  रेगयया  :  ओर  राजसाषा  नियमों  में
 हिन्दी  अनुवादकोंਂ  को  किसी  प्रकार  के  लाभ  प्रदान  करने  का  विनिर्देश  नहों  इसमें  दूरसंचार  विभाग  के  प्रेड--]]त
 हिन्दी  अनुवादक  भी  शामिल  हैं  ।

 शाजकोट  हो  दित्ली  के  लिए  जिमान  सेवा

 8885.  श्रीमती  ध्यावमा  चिस्थत्िया

 झ्ी  चन्द्रेश  पटेल

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चिचार  राजकोट  से  दिहखी  के  लिए  ठदयपुर  और  हेवराभाद  होकर  विमान  सेवा  पुनः
 शुरू  करने  का  हे  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सागर  विमानल  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधवरात  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर्याप्स  यातायात  मांग  के  कारण  ,  इंडियन  एयरलाइंस  के  लिए  हस  समय  राजकोट  से  क्तली  के  दिए
 सेवा  आरंभ  करना  व्यवहार्य  नहीं  हे  ।

 प्रामीण  ठिद्युतीकरण  योजनायें

 8886.  श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कोर  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्पशागत  ऊर्जा  झोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  2)  1992  तक  प्रामीण  विज्युतीकरण  की  कुल  कितनी  योजनाओं
 हो  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 ग्रामीण  विश्युतीकरण  निगम  ढारा  31  1992  तक  प्रामीण  विशयुतीकरण  की  कितनी  योजनाओंਂ  को

 बन्द  कर  दिया  गया

 ऐसी  कितनी  योजनायें  हैਂ  जिन्होंने  अपनी  समयावध्चि  पूरी  कर  ली  है  लेकिन  31  1992  तक  बन्द

 नहीं  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  ग्रामीण  विज्युतीकरण  निगम  की  योजनाओं  पर  कितनी  भनराशि

 व्यय  की  गई  ?

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  धोत  मंत्रालय  के  शज्य  मंत्री  कक्यमाथ

 उपलब्ध  सुचना  के  31-3-9?  के  अन्त  तक  प्राम  विजयुतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  स्कीमोंਂ  की  कुल
 संख्या  24.399  थी  ।

 |
 :  क्‍या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
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 रशाज्य  बिजली  ओडों/राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  31-3-92  की  स्थिति  के

 प्राम  विज्युतीकरण  निगम  ई०  ढारा  12,320  स्कीमों  को  मामलों  में  कुछ  ओपकऋरिकताएं  पूरी  किए

 जाने  के  बन्द  ट्कीमें  माना  गया  है  ।

 (1)  अभ्  तक  प्राप्त  सूचना  के  आधार  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोड़ों  ढारा  2,407  स्कीमों  को

 पूर्ण/बन्द  स्कीमें  माना  गया  है  परन्तु  31-3-92  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  इन्हें  ओपचारिक  रृष  से  बन्द  नहीं  किया

 गया  हे  ।  .

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्राम  विज्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  ग्राम  विशुतीकरण  निगम  हारा

 संबितरित  निशियां  निम्नानुसार  हैं  :--

 वर्ष  राशि  रूपयों

 1...  1989-90  724.06

 7...  1990-91  709.09

 ३.  1991-92  223.51
 1991  के  अन्त

 वी०  घारावाहिकों  के  लिए  मानदंड

 8887.  श्री  महेश  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  धारावाहिकों  के  लिए  मानक्डों  मेंਂ  परिवर्तन  किया

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसमें  टी  वी०  धारावाहिक  निर्माताओं  को  कितनी  मदद  मिलने  की  संभावना  हे  ?

 सूचना  और  प्रधारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  ओर
 1992  में  कमौशन्ड  कार्यक्रमों  के  लिए  जारी  मार्गदर्शी  सिद्ान्तों  को  1992  मेंਂ  संझोधित  किया  गया  ।  सेशोधित
 मार्टदिर्शी  सिद्वास्शों  को  मुख्य  बातें  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्दान्ों  से  बाहरी  निर्माशाओं  को  जद्ुत  लाभ  मिलने  की  आहत  हे  ।

 विवरण

 दूरदर्शन  की  कमीशन्ड  कार्यक्रल  स्कीम  के  संलंध  में  दिनांक  17  1992  के  क्षशोधित  मार्गदर्शी
 सिदान्सों  को  मुख्य

 1.  कमीशन्ड  कार्यक्रम  अनिवार्य  रूप  से  दूरदर्शन  का  कार्यक्रम  होगा  लेकिन  दूरदर्शन  हारा  उसकी  अवधारणा
 तथा  अन्य  अनिवार्य  सीमाओं  का  अनुमोदन  कर  दिये  जाने  के  बाद  कार्यक्रम  का  वास्तविक  निर्माण  बाहरी  निर्माता  हारा
 किया  जायेगा  जिसे  कार्यपालक  निर्माता  कहा  जायेगा  ।

 2.  «कार्यपालक  निर्माता  वृरदर्शन  के  व्रिचारार्थ  सभी  प्रकार  से  संपूर्ण  प्रस्ताव  भेजा  जिसके  साथ

 संग्रट  ब्योरा  और  2.000  रुपये  का  मगि  ड्राफ्ट  होगा  ।

 3.  ह्थीम  के  परिचालन  के  प्रयोजन  के  किए  वृरदर्शन  के  हारा  चिख्यात  निर्माताओं  का  उमके

 निरंतर  अच्छे  रिकाई  के  आधार  पर  पेसनल  बनाया
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 ar  नमन  नमन  मनन  मनन  मनन न

 4.  इस  पेनल  में  महानिदेशक  के  अनुमोदन  से  निम्नलिखित  मानदंडों  के  आधार  पर  नाम  जोड़े
 जा  सकते  हैं  :--

 माध्यम  का  विगत

 भ्यरतीय  फिल्‍म  और  टेलीविजन  फिल्‍म  और  टेलीविजन  मदास  के

 डिप्लोमाधारी  :

 (n)  जामिया  मिलिया  के  स्नातक  ओर  नेशनल  स्कूल  ऑफ  डामा  के  डिप्लोमाधारी  ।

 5.  किसी  विषय  विशेष  पर  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  म्रल्यांकन  समिति  हारा  विचार  किया  जायेगा  ।  मृल्यांक्रन
 समिटि  दारा  उन  कार्यक्रमों  के  बारे  में  विचार  किया  जाना  जरूरी  नहीं  हे  जिनकी  एक  दो  कड़ी  हो  ओर  जिनकी  अवधि

 30  मिनट  से  अधिक  न  हो  अथवा  जो  सामयिक्त  विषयों  के  कार्यक्रम  हों  ।

 6.  मृत्त्यांचन  समिति  के  सदस्य  निम्नलिखित  होंगे  :--

 विधय  विशेष  से  संबदद

 उप-महानिदेशक  वाणिज्यिक

 3  गैर-सरकारी

 मुख्य  निर्माता/उप  मुख्य  निर्माता  वाणिज्यिक  समिति  का  संयोजक  ।

 7.  म्ृल्‍््यांकन  समिति  निम्नलिखित  तथ्यों  के  आधार  पर  प्रस्ताव  की  स्वीकार्यता  के  बारे  में  निर्णय

 लेगी  :--

 कथा/विषय  की  दूरदर्शन  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप

 पिषय  का

 प्रसारण  संहिता  के  प्रति

 (a)  कार्यपाक्षक  तकनीकी  दक्ष  का  विगत  रिकार्ड  ।

 8.  पृल्यांकन  समिति  ढारा  कड़ियों  की  संख्या  और  धारावाहिक  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  मामले  में  प्रत्येक  कड़ी
 की  अवधि  का  भी  निर्णय  लिया  जायेगा  ।

 9.  मूल्यांकन  समिति  द्वारा  अनुशंसित  प्रस्ताव  लापत  समिति  के  समक्ष  रखे  जाएंगे  |  लागत  समिति  के

 सहस्य  निम्नलिखित  होंगे  :--

 (1)  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कार्यक्रमों  को  कमीशन  करने  से  संबद्द

 (2)  अपर  महानिदेशक  (प्रशासन)/ठप  मद्ठानिदेशक  (वित्त)/मनिदेशक

 (3)  संबद्ध  मुख्य  निर्माता/ठप  मुख्य

 (४)  मुख्य  निर्माता  वाणित्यिक  यूनिट)--संयोजक/सदस्य  सचिव  ।

 10.  लागत  मृल्यांकन  समिति  की  निदेशक  आदि  के  विगत  फिल्मों  के

 प्रमाणीकरण  के  किए  नि्धारित  बृरदर्शन  के  मार्गदर्शी  सिद्वास्तों  तथा  बजट  की  युक्तियुक्सता  के  परिप्रेशषय  में  प्रस्ताव

 की  स्वीकार्यता  के  बारे  निर्णय  लेगी  ।

 11.  छ्ञागत  समिति  प्रस्ताव  को  रढ़द  करने  के  कारण  स्पष्ट  करेगी  ओर  उसके  हारा  अनुमोदित  कार्यक्रमों  के
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 se mm काए७  Pp  भर  सावन  ममए  ७७  रथ

 बारे  मेंਂ  कुल  बजट  का  तर्क  भी

 ज्ञागत  कार्यपालक  निर्माता  के  अधिकारों  की  भागीदारी  के  बारे  में  भी  .*

 निर्णय  लेगी  ।

 13.  ज्ञागत  समिति  की  सिफारिशें  अनुमोदन  के  लिए  महानिवेशाक  के  समक्ष  प्रस्युत  की  जाएंगी  ।

 14.  वृरदर्शन  द्वारा  कार्यक्रम  की  आवश्यकताओं  के  एक  ही  विषय  पर  एक  से  अधिक  कार्यक्रम

 आशंटित  किए  जा  सकते  हैਂ  ।  सांथ  ही  एक  ही  कार्यपालक  निर्माता  को  एक  ही  समय  एंक  से  अधिक  कार्यक्रम

 आशंटित  किए  जा  सकते  हैं  ।

 15.  दूरदर्शन  द्वारा  घुगतान  की  विधि  इस  प्रकार  होगी

 करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  बाद  40  प्रतिशत

 शूटिंग  शुरू  होने  पर  20  प्रतिक्षत

 रफ  कटों  के  अनुमोदन  पर  20  प्रतिशत

 अंतिम  प्रिंट  के  अनुमोदन  पर  20  प्रतिशत

 16.  कार्यपाज्ञक  निर्माता  ढारा  उसे  अग्रिम  के  रूप  में  दी  गई  राशि  के  लिए  करार  के  साथ  अप्रतिसंडरणीय
 बैंक  गाएंटी  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।  जब  तक  करार  का  पूरी  तरह  से  निष्णादन  नहीं  हो  जाता  तब  तक  बैंक  गारंटी  का
 यथासमय  नवीकरण  क्रिया  जाना  होगा  ।

 17.  दूरदर्शन  दारा  आयकर  की  राशि  संभरद  उनुदेशों  के  अनुरूप  स्लोत  प्र  काट  ली  जाएगी  ।

 18.  सामाजिक  धिषयों  के  कार्यक्रमों  अथवा  30  मिनट  तक  के  कार्यक्रमों  के लिए  बैंक  गारंटी  की आवश्यकता
 नहीं  होगी  ।

 19.  कार्यपात्ञक  निर्माता  ढारा  प्रस्तुत  कार्यक्रम  के  रफ  कटों  का  पूर्वावलोकन  ,  एक  पृथविलोकन  समिति  द्वारा
 किया  जायेगा  ।

 20.  पृर्वावलोकन  समिति  हारा  सुझाये  गये  संशोधन  कार्यपालक  निर्माता  द्वारा  निष्पादित  किए  जायेंगे  और
 उनके  लिए  कोई  ठआतिरिक्त  राशि  का  घुगतान  नहीं  किया  जायेगा  ।

 21.  कार्यक्रम  करार  में  निर्दिष्ट  समय  सृची  के  अनुसार  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  क्षिखित  कारणों  के  साथ

 अवधि  बढ़ाये  जाने  का  अनुरोध  महानिदेशक  द्वारा  स्वीकार  किया  जा  सकता  हे  ।

 22.  यदि  करार  की  किसी  शर्त  का  उल्लंघन  किया  जाता  हे  तो  करार  को  समाप्त  कर  दिया  जायेगा  ।  दूरदर्शन
 ढारा  बैंक  गारंटी  का  सहारा  लिया  जायेगा  और  अप्रिम  के  रूप  में  दी  गई  समस्त  राशि  12  प्रतिशत  ब्याज  के  साथ

 बप्तत्त  करने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  की

 23.  किसी  प्रकार  का  मतभेद  होने  की  सूरत  में  सूचना  और  प्रसारण  सच्चिव  एकमात्र  मध्यस्य
 होंगे  ।

 24.  प्रादेशिक  केन्द्रों  के  लिए  कार्यक्रमों  के  मामले  मेਂ  यही  मार्गदर्शी  सिष्ठान्स  इसी  संशोधन  के  साथ  लागू  बोंगे
 कि  मुत्यांकन  समिति  के  सदस्य  केन्द्र  दो  अधिकारी  और  ढो  गैर-सरकारी  व्यक्षित  होंगे  ।
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 डाक  ओर  तार  धारों  के  किए  धवन

 8888.  श्रीमती  दिल  कुमारी  संडारी  :  क्या  हांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  शक  और  तार  घर  किराये  के  भवनोंਂ  में  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संभंधी  राज्यवार  ध्यौरा  क्‍या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्सीय  वर्ष  के  खेरान  अपने  भषनों  का  मिर्माण  कराने  का
 शिष्ह  छे

 यदि  तो  तत्संभंधी  राज्यवार  भ्यौरा  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 होचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  जी०  रंगयया  हां  ।

 डाकघरों  ओर  तारघरों  का  राज्यवार  विवरण  संलग्न  विवरण  ।  और  गा  पर  देखा
 जा  सकता  हे  ।

 डाक  विभाग  :  हां  ।  भूमि  उपलब्ध  होने  पर  तथा  प्रशासनिक  प्राथमिकताओं  के
 आधार  पर  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कुछ  भवनों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 दूरसंचार  विशसाग  :  हां  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुछ  स्थानों  एर  भवनों  का  निर्माण  करने  की
 योजना  बनाई  गई  है  ।

 डाक  दिल्लाग  :  वर्ष  1992-93  की  वार्षिक  सवन  योजना  को  अभी  अतिम  रूप  दिया  जाना
 है  ।

 पूर  संचार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  1]  में  दिया  गया  हे  ।

 (3)  उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 किशए  के  भवनों  में  चत  रहे  डाकृधरों  का  राज्यवार  जिलरदशा  ।

 क्रम  राज्य  डाकघरों  की  संख्या

 सै

 1.  आन्श्र  प्रदेश  2256

 2.  असम  428

 3.  अरूणायत्त  प्रदेश  30

 4.  बिहार  1225

 5.  दिल्‍ली  290

 6.  गोषा  87

 7.  गुजरात  1242

 8.  हरियाणा  397

 9.  हिमाचता  प्रदेश  411
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 क्रम  राज्य  डाकघरों  की  संख्या

 10.  जा्मू  व  कश्मीर  222

 11.  कनटिक  1479

 12.  केरल  1272

 13.  मध्य  प्रदेश  1175
 14.  महाराष्ट  1704९  *अनन्सिम
 15.  मणिपुर  46
 16.  मेघालय  44
 17.  मिजोरम  33
 18.  नागाहैंड  31°
 19.  ठड़ीसा  1059
 20.  पेजाब  684
 21.  राजस्थान  1234
 22.  सिक्किम  14
 23.  तमिक्षनादु  2651
 24.  त्िपूरा  68
 25.  उत्सर  प्रदेश  2531
 26.  पश्चिम  बंगाल  1554

 योग  :  22.167

 विवरण  11

 किशाए  के  भव्रयों  में  चल  रहे  तारछणरों  का  जिवरण

 क्रम  राज्य  किराये  के  भवनों  मेंਂ  चल  रहे

 ही  तारघर/विभागीय  की  संख्या  ।

 1.  आन्यच  प्रदेश  86
 2.  असम  24
 3.  बिहार  40
 4.  गुजरात  30
 5.  हरियाणा  10
 6.  हिमाचल  प्रदेश  9
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  6
 8,  कनटिक  55
 9.  केरल  25
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 क्रम  राज्य  किराय ेके  भवनों  मेंਂ  चल  रहें  तारधरों
 सं  तारधर/विभागीय  की  संख्या  ।

 10.  महाराष्ट  65
 11.  गोला  |
 12.  मध्य  प्रदेश  58
 13.  मेघालय  शुन्य
 14.  ब्रिधुरा  3
 16  मणिपुर  ।
 16.  अरूणाचल  प्रदेश  3
 17.  नागादौंढ  2
 18.  मिजोरम

 19.  उड़ीसा  14
 20.  पंजाब  7
 21.  राजस्थान  22
 22.  तमिलनाडु  70
 23.  उत्तर  प्रदेष्षा  या
 24.  पश्चिम  बंगार  24
 25.  सिक्किम  श्न्य
 26.  विल्ली  19

 विवरण  ॥ा

 चालू  चर्ध  जिन  साश्थ्रों  के  तिए  भ्यचन  मिम्राणि  का  प्रस्शात  उसका  राज्यवार  जिजरश

 क़म  राज्य  का  जाम  सारघरों  की  स्टेशनों  के  नाम

 सै  संख्या

 1.  आन्ध्  प्रदेश  5  करीम  महू
 नगर  और  आदिलाबाद  ।

 2.  असम  oe  ->-

 3.  उल्सर  पूर्व  _

 मेघालय  1...  शिकांग

 ज्िपुरा  1...  अगरतला

 अन्य  राज्य  शून्य  शून्य

 है

 ।



 किखित

 ee

 क्रम  राण्य  का  नाम

 8889.  श्री  रामेश्तर  पाटीदार
 भरी  सनल  कुमार  मण्डत

 बतानेकी  कृपा  करेंगे  कि  :
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 तारघरों  की  स्टेशनों  के  नाम

 सरूया

 wt

 नवर॑गपुरा
 भक्ति

 नगर  फ़तेषगंज

 नवसारी

 कुछक्षेत्र  और  जींद

 मंडी  और  पालमपुर

 ऊचमपुर  और  राजौरी

 मणिपात  और  भतकल

 शून्य

 त्रिचूर  और  तेल्लीवचैरी

 बेतुल  और  नीमच

 नासिक  शोलापुर  और
 ओरंगाबाद

 संबलपुर  और  राउरकेक्ा
 खन्‍ना  और  जगरांव

 संजय  मार्किट

 सआाड़मेर
 उदमलपेट  और  गनपाथी

 कूच  भिष्ार

 नई  दितखी

 अन्यरगंज  वाराणसी

 _._
 अस्ती

 हल्दानी  और  मेरठ

 सिटी  ।

 A  काले  333».  ५  «५.  Se  कर»

 अन्यरराज्यीय  लिद्युत  ग्रिड

 )
 :  क्‍या  लिद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  घोल  मंत्री  यह
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 क्या  सरकार  का  विचार  अन्तराज्यीय  चित्ुत  प्रिडश  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  और

 कितने  राज्यों  की  बिजली  लाइनेਂ  परस्थर  जुडी  हुई  हें  ताकि  आवश्यकता  के  सम्रय  एक  राज्य  दूसरे
 राज्य  से  बिजली  ले

 विद्युत  ओर  गैर-परंपशगत  ऊर्जा  दोल  मैग्रालय  में  राज्य  मैत्नी  कत्यनाथ  :  से
 केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंअति  उच्च  घोल्टता  लाइनों  के  सतत  विस्तार  तथा  अम्तर्राज्यीय  एवं  अम्त:क्षेत्रीय  पारेषण  लिक

 और  भार  प्रेषण  सुविधाओं  के  सृजन/प्रबक्षन  के  साथ  एक  राष्टीय  विद्युत  प्रिड  के  घिकास  की  प्रक्रिया

 शक  रही  हे  ।

 राष्ट्रीय  विद्युत  प्रिह  के  संगठन  की  मुख्य-मुख्य  बाते  ये  हैं  :--

 (1).  राष्ट्र  के  भ्रेह्तर  एवं  समग्र  हित  में  विद्युत  कोयले  तथा  जल्त  विद्युत  संसाधनों  का  ईष्टतम
 विकास  तथा  पूँजीगत  निषेश  ।

 (2)  परिणामी  आर्थिक  ल्ञाभों  के  साथ  विद्युत  प्रणालियों  के समन्‍्वयन  का  तेजी  से  विकास  तथा

 व्यवस्था  के  सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  सुधरी  विश्वसनीयता  और  विज्वुत  आपूर्ति  की

 गुणवत्ता  ।

 (3)  सभी  त्ाभभोगी  राज्यों  को  केन्द्रीय  उत्पादन  परियोजनाओं  से  विज्युत  का  निर्वाध  प्रवाह  ।

 शिपोर्टरोਂ  ओर  कैमरामैस  की  विदेशों  में  मिग्रुत्त्ति

 8890.  झी  लिएशमाशथ  शाहतब्री

 श्री  लेजनाशयण  हिंह  ॥
 :  क्या  सूचना  और  प्रश्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  दूरदर्शन  ने  विदेशों  मेंਂ  अपने  रिपोर्टर  और  क्ेमरामेन  नियुक्त  किए

 यदि  तो  इनकी  नियुक्ति  किन-किन  देशों  में  कौ  गई

 ये  कैमरामैन  और  रिपोर्टर  दृरदर्शन  समाचार  ब्यूरो  को  श्रष्य  और  दृश्य  समाचार  भेजते

 और

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उनके  द्वारा  ऐसे  माह॒वार  औसतन  किठने  समाजार  भेजे

 गए  ?

 झृचना  और  प्रद्यारण  मंश्रालय  में  ठप  मंत्री  गिरिजा  महीं  ।

 से  ये  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 समाचार  पत्नों  का  विज्ञापम

 कुमारी  उम्मा  क्या  झृूसमा  और  प्रच्ारह्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  समाचार  पत्रों  को  सरकारी  विज्ञापन  देने  हेतु  कोई  दिशा-निर्देश  तैयार  किए  गए  हें

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 nn  कक  कमल  कम  Eanes  maaan  किया

 क्या  इन  विशा-निर्देशों  में  ऐसे  समाचार  पत्रों  को विज्ञापन  न  देने  का  कोई  प्रावधान  किया  गया

 ऐसे  मामलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हें  जिससे  देश  में  विख॑ंडनकारी  प्रवृत्तियों  को  बढ़ाचा  मिलता

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  के  कुछ  समाचार  जो विभाजन  प्रवृत्तियों  को  बढ़ाचा  देते  के  विरुष्ट

 कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 (6)  यदि  तो  ऐसे  प्रत्येक  समाचार  पत्र  के  विरूद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 झूचना  और  प्रधारण  मैग्रालंस  में  उप  मंत्री  गिरिजा  हां  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 दिज्ा-निर्देशों  के  अंतर्गत  उन  समाचारपत्रों-पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  जारी  नहीं  किए  जाते

 साम्प्रदायिक  भावरःओं  को  भड़काते  हैं  या  भड़काने की  चेष्टा  करते  भारत  की  प्रपुसत्ता  ओर  अखांडता  का

 उल्लंघन  करते  हैं  या  सार्वजनिक  शालीनता  तथा  नैतिकता  के  सामाजिक  दृष्टि  से  मान्य  मापदण्हों  का  उल्लंधन  करते

 हें  ।

 और  (2)  उपकततब्ध  सूचना  के  कुछ  देनिक  समाचारपत्रों  और  एक  साप्ताहिक  के  खिलाफ  जम्मू
 और  कप्मीर  रणबीर  दण्ड  दण्ड  विधि  संशोधन  अधिनियम  ,  विधि  घिरुभ्द  क्रिया  कलाप  अधिनियम  तथा

 आतंककादी  विध्यंसक  फ्रियाकलाप  की  संबंध्द  धाराओं  के  अतर्गत  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 इन  मामलों  पर  निर्णय  ले  तिये  जाने  के  बाद  ही  विज्ञापन  रोकने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 पर्यटन-कारोजार  की  क्षमता  का  संचर्घन

 8892.  भरी  एशच०  जी  धोरात  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  1992  के  ढोरान  आयोजित  पैसिफिक  एशिया  टैबल  एसोसिएशन  का  वार्षिक  सम्मेलन

 इस  निष्कर्ष पर  पहुंचा  कि  इस  क्षेत्र  में  पर्यटन  में  प्रत्याशित  वृष्दि  होने  वाली  किन्तु  साथ  ही  इस  निष्कर्ष  में  भारत
 मेंਂ  पर्यटन  उच्चोग  की  क्षमता  के  बारे  में  संदेह  व्यक्त  किया  गया

 उक्त  सम्मेलन  मे  किन  अन्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया

 पर्यटन  के  मामले  मेंਂ  भारत  में  अपेक्षित  वृष्ठि  न  होने  के  संदेह  को  दूर  करने  के  लिए  वर्ष  1992-93  के
 दौरान  सरकार  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  नई  पर्यटन  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  सरकार  का  देश  मेंਂ  पर्यटन  को

 बढ़ावा  देने  के  क्षिए  गैर-सरकारी  उद्यमियों  को  प्रोल्साहन  देने  का  भी  विचार  और

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सागर  जिमामन  ओर  पर्यटन  मंश्री  माधययरात्  प्रशान्त  एशिया  यात्रा  संघ
 29  मार्च  से  2  1992  के  दौरान  अपने  वार्षिक  सम्मेलन  में  इस  निष्कर्ष  पर  यहुंच्ा  कि  इस  क्षेत्र  में

 पर्यटन  मेंਂ  सहसा  वृध्दि  होने  वाली  है  ।  भारत  में  पर्यटन  मार्केट  की  सम्भावना  के  बारे  मेंਂ  कोई  संदेद्ठ  व्यक्त
 नहीं  किया

 जिन  अन्य  विषयोਂ  पर  चर्चा  की  गई  वे  पर्यटन  के  संबंध  में  पर्यावरण  का  महत्व  और  ठक्ष्च
 प्रौद्योगिकी  के  युग  मेंਂ  सेवा  महत्व  ।  यह  महसुस  किया  गया  कि  प्रौद्योगिकी  उन्‍्मति  होने  के  पर्यटन  संबंधी
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 कार्यकर्तापों  मेंਂ  सेव  का  तत्व  हमेशा  ही  महत्वप्र्ण  रहेगा  ।

 और  सरकार  का  पर्यटन  संवर्धन  कार्यक्रम  देश  को  एक  द्ाकर्षक  पर्यटक  |तव्य  के  कप  में  प्रस्तुत
 करने  पर  केन्द्रित  रहा  हे  ।  अनुमोदित  यात्रा  यात्रा  प्रचाल्कों  और  होटल  मालिकों  को

 पर्यटन  का  विकास  करने  के  पतिए  सहायता  देने  की  स्कीमਂ  के  ओतर्गत  विल्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 जुड़ीशा  मे  दृशरधपुर  में  ली  हिले  टांसमीटर

 8893.  श्री  अनादि  चरण  दाम  :  कया  सूचला  और  प्रश्तारश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  दशरथपुर  में  एक  उच्च  शक्ति  बात  टी०  बी०  रिठो

 टरांसमीटर  रथापित  करने  का  हैः

 यहि  तो  कब्न  और

 स्दि  तो  हसके  क्यों  कारण

 सूचना  ओर  प्रश्चारत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  नहीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 कटक  जिला  मृक्ष्यालय  मगर  में  कार्यरत  उच्च  शक्ति  (10  कि०  दूरदर्शन  टरांसमीटर  स्थानीय

 प्रागीय  स्थिति  पर  निर्भर  करते  हुए  कटक  जिक्षे  के  पर्याप्त  भागों  मेंਂ  दूरदर्शन  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है  ।  को

 कटक  से  करीब  60  कि०  मी०  एरियता  दूरी  पर  स्थित  कटक  के  टांसमीटर  के  कवरेज  क्षेत्र  मेंਂ  पड़ता  है  ।  अतः

 कटक  जिले  मेਂ  दूसरा  उच्च  शक्ति  टॉसमीटर  स्थापित  करना  आवश्यक  महीं  समझा  जाता  ।

 केश्ता  में  पारी  से  पहले  टेलीफोन  कमेकशाम

 8894,  प्रो०  साजित्री  सलाइम्रढाम  :  क्‍या  होचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरण  के  एरनाकुल्तम  तथा  त्रिपुर  जिलों  में  फिलहात  एक्सचेजवार  कितने
 लोग  टेज्ञीफोन  कमेक्शनों

 हेतु  प्रतीक्षा  छूची  में

 1991-92  के  दौशन  इन  एक्सचेजों  मेंਂ  किसने  क्लोगोਂ  को  पारी  से  पह़यो  टेलीफोन  कनेक्शन  विए
 और

 1992-91  के  दौरान  उक्स  ज़िल़ों  में  कितने  एक्सचेंजों  का  दर्जा  श्रद्राए  जाने  की  संभावना

 धंचार  मंग्रालय  मे  उप  मंत्री  पी०  जी«  रंगयया  और  जातकारी  सेलग्म
 विवरण  में  दी  गई  हे  ।

 1992-93  के  दौरान  समथ  पर  उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  एनकिलम  जिएो  में  19  तथा  त्रियूर  जिले  में
 17  एक्सचेंओं  का  विस्तार.दर्जा  भरदाने  की  योजना  है  ।
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 पघिवरण

 क्रम  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा  सूची  1991-92  के  दौरान

 सं०  (31-3-92  त्िमा  बारी  के  प्रदान  किए

 ,  गए  टेक्नीफोन  कनेक्श्वान

 एनछुलम  जिला

 1.  एनकुलम  7710  26
 2.  मुवातुनुमुझा  1019  2
 3.  नरक्‍कल  ]
 4...  अलब  1201  1
 5.  कानपत्री  419  न+

 6.  पेरूम्बदुर  1148  4
 2...  बिलिंगटन  आइलेंड  26  ~

 8,  अबलमुगम  88  न

 9.  अंगामल्सी  792  न्‍+

 10.  चेलाद  222
 11.  चिल्हूर  210
 12.  कलाड़ी  584  9
 13,  कझ्लचबकमवलम  332  |
 14,  .  कोलेनचेरी  379  2
 15...  कोठारकुलम  385  न

 16.  .  कोठामांगुज्ञम  838  -

 17.  मुलतानतुरूती  288  न

 18...  .  नेतूड़  288  -

 19...  .  पैपाकुड़ा  289
 20...  परूर  1772  |
 21.  पिर्वोम  446  न

 22...  त्रिपूनीयूरा  2076
 23.  वाएपुष्ता  218  _

 24...  वाझकुलम  265  --

 25.  चुंदाकुझी  9]  -

 26.  कोलूर  58  पा

 27.  माझवनुर  220  -

 28.  अरकुनूम  76  _

 29...  अरयेबना  184  चल

 30...  चाल्ममचोटटम  7  _

 31.  .  चेंगमनाड़  130  -
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 लिन  अननन  न  निनजन  नर  न  जन  जननिलततन जि  «रन  ननननन-मीयन  कननननन+  «ली  हनन

 क़म  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा  सूची  1991-92  के  दौरान

 सै०  (31-3-92  बिना  बारी  के  प्रदान  किए

 गए  टेलीफोन  कनेक्श्ान

 32.  चेरी  ~
 न

 33,  चेरूवतूर  61  --

 34.  चोटटनक्किरा  65  -

 35.  कोचौन  1801  न

 36...  इलंजी  287  =

 37.  काढवृर  26  न+

 38.  कोल्तेरवाढेक  193  --

 39.  कांडकावरू  176  न

 40...  कीचेरी  33  _

 कीझ्ीलम
 133  हि

 42...  कोम्बानताद  58  न

 43...  कटुटापाड़ी  248  न
 44.  कुवापाड़ी  232  -

 45.  कुन्नाकुरा  5

 46...  मलयत्तूर  39  न

 47...  मानीड  183  -

 48.  मारमपिछ्ली  153  बन

 49...  मोझीकलम  167  _

 50.  नोल्लिमटटम  52  बन

 51.  नेरीयमंगलम  4]  न

 52.  ओडक्काली  160  ||

 53.  ओनुक्कल  150  न

 54...  पावपुरम  84  2
 55.  पालरीवत्तम  3501  न्नन

 56.  पेनमपल्‍्लीनगर  शून्य  न

 $7.  पैडापल्ली  351  ||

 58...  पोषीकृह  82  -

 59...  पेचनकुर्ज  229  न

 60.  परथिनवेलिक्करा  35  न

 61.  राममंगजम  201  न

 62.  तिरिक्कारा  496  न

 63.  उदयमपेरूर  55  न

 64...  वालयमचेरिगारा  112  न

 65.  वेंगूर  145  न
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 न  >ज->नजजनन  न  eer  नम  नननननन  नमन  »«ॉ-नीअ>नलकन-नीन न  जाजतानत+

 क्रम  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा  सूची  1991-92  के  दौरान

 सं०  (31-3-92  बिना  बारी  छे  प्रदान  किए
 गए  टेलीफोन  कनेक्शन

 बत्रियूर  जिल्ता

 ).  बत्रियूर  $452  16

 2.  मुन्दूरकोचीन  310  3

 3.  पारप्पर  116  न

 4...  कुरीचिक्कारा  59  न

 5.  कुडढासांकडाबु  1056  न

 6...  ईगनडीयूर  364

 7.  चानप्लोर  304  न

 8...  ओल्लूर  882  ।

 9,  अलागपासंगा  864
 न

 10.  .  चेरयु  828  3

 ll.  कन्नारा  324  न

 12.  परदरापत्खौ  159  जन

 13.  इरंगीकज्ा  1717
 ः

 2

 .  क्रेंगनुर  1345  2
 15.  बालापाड़  880  न्काण

 16.  कट॒टर  720  न

 17,  पेशीम्माम  779

 पेलंगलूर
 18...  चान्तकुडी  361  2

 20...  माज्ा  1081  न

 20.  कोड़िक्कारा  306
 22.  पारियारम  306

 23...  अन्नपाड़ा  91  न्‍+

 23.  कोरहटी  ५  358  -

 25...  वेह्सिकुलेंगां  205  न

 26...  काझूर  94
 -

 27...
 कुन्नमकुल  4  2

 28...  गोरवबूर  636  न

 29...  चोघाट  759  न

 30.  पूषतूर  507  न

 30.  .  पुन्नयुरकुक्षम  507

 32...  कोहटाकापाल  317  न

 33.  केचरी  183  ~_
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 9  एफ  यਂ  न»  लन-कनन  न  लनलननीनबनननन+  tc:  ८ ਂ+-अननन  नमन  +

 क़म  एक्सचेंज  का  ताम  प्रतीक्षा  सृत्री  1991-92  के  दौरान

 सै०  (31-3-92  बिना  झमारी  के  प्रदान  किए
 गए  टेसीफोन  कनेक्शन

 34...  मत्तम  33  -

 33.  कोडापुरम  187  न

 36...  पेकूमपलाव  110  -

 37.  बेलूर  कोचीन  19  न

 3९.  उडकक्‍्कनचेरौ-कोतीन  496  --

 39...  चेक्ककारा  134  ~

 40...  मुलाकतिकूव  195
 41.  इरमपेट्टी  127  -

 42.  पेक्चियनेर  56  कल

 43,  तिरूमत्का  65  -

 44,  आरंगात्तुक्कारा  22  न्‍+

 45.  मुल्सतुरकारा  पंजल्िि  42  _

 46.  हसनाडढ़  25  न

 47...  कोडझ्ी  7  न्‍+

 |  पी

 दृरसंचार  कर्मसारियों  को  टेकीफोन  कमेक्शन

 8895.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  क्या  झंार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरसंचार  कर्मचारियों  को  रियायत  के  तौर  पर  ठसी  तरह  टेलीफोम

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  हे  जिस  तरह  रेलवे  और  इंडियन  एअरजाइम्स/एयर  हडिया  अपने  कर्मचारियों  को
 रियायत  देती  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कहश

 शचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  वी०  रैशशपा  और  दूरसंचार  विभाग  के

 ऐसे  अधिकारी  जो  मिवर्तन  आयु  प्राप्त  होने  पर  सेवानिवृस्त  हो  जाते  हैं  और  उनका  म्रृज्त  जेलन  सेकामिवृत्ति  के

 समय  3000  रू०  प्रति  माह  होता  हे  अथवा  पिछले  एक  वर्ष  तक  कम  से  कम  इतना  मृल  वेतन  सेजानिवृत्ति  से

 पहले  रह्दा  वे  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  नॉन०  ओ०  वाई०  टी०  एस०  एस०  श्रेणी  के  छोतर्गत  अपनी  मांग  दर्ज
 करबा  सकते  हें  जोकि  प्राथमिकता  श्रेणी  है  ।  इस  श्रेणी  के  पात्र  आवेदक  बिना  अप्रिम/चुरक्ष  जमा  के  भुगतान  के

 रजिस्टेक्षन  करवा  सकते  पास्सविक  कृप  से  संस्थापन  कार्य  होने  पर  केषल  संस्थापन  शुक्कू
 देव  होता  हे  ।

 ईदिरा  गांधी  नेशमक  फलाईग  अकादमी

 8896.  ही  अ्रवल  ताम्त  सर्थुराना  ॥ L  च  2
 क्री  जीवम  शार्मा  J

 कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  जागर  जिप्नानम  और  पर्यटम  मंत्री  यह  बताने  की
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 क्या  इंदिरा  गांधी  नेशनठा  फलाहइंग  अकादमी  में  वित्लीय  लेन-देन  नियुक्तियों  तथा  भत्तों
 की  अदायगी  मेंਂ  अनियमितताएं  पाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  दोषी  पाए  गए  लोगों  के  विरुध्द  कया  कार्यवाही  की  गई
 है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  और

 अकादमी  के  कार्यकरण  को  कारगर  अनाने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्योरा

 क्या

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माध्यवरात  :  से  अकादमी  की  शासी

 परिषह्‌  द्वारा  नियुक्त  सांविधिक  लेखा-परीक्षक्रों  दारा  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  लेखाओं  की

 परीक्षा  की  गई  थी  ।  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  स ेकिसी  अनियमितता  का  पता  नहीं  चला  है  ।  अकादमी  के

 अनुपयुकत  कार्य-निष्पादन  के  बारे  मेंਂ  कतिपय  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हे  वित्तीय  अनौचित्यता  और
 प्रशासनिक  शक्तियों  के  दुरूपयोग  के  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।  इन  शिकायतों  की  जांच  की  गई  और  अकादमी  के
 कार्यों  को  ब्रुधारने  के  लिए  ईंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  के  निर्देशक  को  आवश्यक  आनुदेश्ञ  जारी  किये

 गए  हैं  ।

 निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाएं

 8897.  श्री  जी०  श्रीनिवात्  प्रसाद
 सश्ली  एम०  थी०  सम्दृर्रोखार

 क्या  जक्ष  सोश्ताध्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाटिक  मेंਂ  कावेरी  भेसिन  की  उन  थार  गेर-योजनागत  जिन  पर  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजनावधि  से  काम  चला  आ  रहा  सहित  देश  मेਂ  इस  समय  बहुत-सी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं
 निर्माणाधीन

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  अनुमानित  अतिरिक्त  लागत  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  योजनावधि  क्रे  दौरान  हन  सभी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई
 कक्ष्य  निर्धारित  किये  और

 (a)  यदि  तो  इनको  पूरा  करने  के  लिए  कुल  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान

 जक  झंश्ाध्यम  मंत्री  जिल्लाचरण  :  हां  ।  172  वृहद  परियोजनाएं  जिसमें

 कनटिक  कावेरी  श्रेसिन  4  परियोजनाएं  शामिल्ष  सातवी  योजना  अवधि  से  आगे  लाई

 गई  हें  ।

 सातवी  योजना  से  इन  परियोजनाओं  की  आगे  लाई  गई  अनुमानित  लागत  32,921

 करोड़  रुपए  हे  ।

 और  आठवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्सिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  आठवीं  योजना
 की  नीति  में  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तपोषण  में  प्राथमिकता  देने  की  परिकल्पना  की

 ई  है  ।
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 ह७७७७८८७/एएएशशशशभााााााााा  का  आ  अल  मल  ललुननन  न  जब  बन  बीक  जा  लअ  लक  जलकर  लललकदकिकील  लीन  वीक  की

 हाफ्यों  की  राजधानियों  फिल्म  झमारोड

 8898.  श्रीमसी  शीता  गोसम  :  क्या  शूचना  और  प्रश्चारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रतिवर्ष  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  मेਂ  फिल्म  समारोह  आयोजित  करने
 का

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्िन-किन  राज्यों  में  फिक्म  समारोह  आयोजित  किये  गये
 और

 तस्संअंधी  ब्यौरा  क्‍या

 झृचना  और  प्रारण  मेत्रालय  में  उप  मंश्री  गिरिजा  :  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय  के  अधीन  भारत  सरकार  के  उपक्रम  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  लि०  के  तत्वावधान  में  हर  साल  देश
 के  विभिन्‍न  केम्दों  पर  भारतीय  पैनोरमा  फिल्म  समारोह  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।  फिक््म  समारोह
 निदेशालय  द्वारा  हर  साल  देश  के  बढ़े  फिल्म  निर्माण  केन्ड्रों  मेਂ  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिक््म  समारोह  का
 आयोजन  किया  जाता  है  ।  हसके  अछग-अराग  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  के  अन्तर्गत  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 विदेशी  फिल्‍म  सप्ताह  मनाए  जाते  हैं  ।

 और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  राज्यों  के  फिक्म  विकास  क्षेत्रीय

 सांस्कृतिक  फिल्म  समितियों  और  फिल्म  कत्तन्रों  के सहयोग  से  निम्नलिखित  भारतीय  पैनोरमा  फिल्म

 समारोहों  का  आयोजन  किया  :--

 कम  स्थान  और  राज्य  समारोह  की  ग्रवत्ति

 सै

 1.  त्रिवेन्द्रम  26  1989  से  ।2  1989

 2.  कलकत्ता  19--25  1989

 3.  गुवाहाटी  28  अप्रैत  से  5  1989

 4...  इम्फाल  12--18  1989

 5.  तअिवेन्द्रम  1--14  1989

 6.  कटक  16--22  1989

 7.  जमशेदपुर  »  17-6-1989

 ४...  भोणल  7-28  1989

 9.  शह्ममदाबाद  10--24  1989

 181
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 क्रम  स्थान  और  राज्य  समारोह  की  अवधि

 स०

 10.  पाण्डीचेरी  1989

 11...  हेदराबाद  15  सितम्भर  से  5  1989

 12...  मेसूर  30  सितंधर  से  12  1989

 13.  कटक  20-30  1989

 14.  कलकत्ता  2--6  1990

 15.  भोपाल  1-15  1989

 16...  रायपुर  1  मार्च  से  1990

 17,  सम्बत्पुर  और  बरहामपुर  25  अप्रैल  से  20  1990

 18.  .  अिवेन्द्रम  1990

 19.  15-30  1990

 20.  गुवाहाटी  और  नागांव  3--16  1990

 21...  पाण्डीचेरी  5--10  1990

 22...  मैसूर  1990

 23.  इम्फाक्ष  26  सितम्भर  से  ।  1990

 24...  दमन  1990

 25.  जमशेदपुर  18  1991  से  8  1991

 26.  अजमेर  8--14  1991

 27...  20  फरवरी  से  10  1991

 बिलासपुर
 28.  पूना  1991

 29.  अिवेन्दरम  1--19  1991
 30...  तिवेन्डम  8--26  1991

 31...  बंगलौर  1991

 32...  कलकत्ता  $--20  1991

 33.  पाण्डीचेरी  #-8  199

 34...  इम्फाल  20--28  1991

 35.  गुवाह्माटी  अक्तूमर  ,  1991

 36...  नागपुर  25  1991  से  3
 1992
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 ee  जमीन  मनन  पन++  ८  ना  ++पाकक  कस

 क़म  ध्यान  और  राज्य  समारोह  की  अवधि

 सं०

 7.  जमशेदपुर  7-21  1992
 न  तन  तन  नमन  लन  लत ननन+-++9+-नतत+त-त++तननननननन-त-समननननन-न+-+33+++ «मनन  य  नानक»  --  नमन  ++++3क)८र-नाअ्ाथक  «जहा  ५++3५३ नाक  »६७५++ तमाम

 फिल्म  समारोह  निदेशालय  दारा  गत  तौन  वर्षों  मेंਂ  निम्नलिखित  फिल्म  समारोहों  का  आयोजन

 er  +-पानमपाक»भनक  नमक  सम  भक  ;  =e  yA  RSS  माकपा  ७3)  ५०५७»  पवार  ७७३2  कम  पर  बहा

 (1)  1989-90  मे

 1...  फैघ्टीवल  आफ़  फ्रांस  हन  इंडिया  मदास॒  मार्च  से  89

 मंगतौर॒
 कलकत्ता  (To
 हेदराताद

 शिमला

 सुषनेशवर
 2...  राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  नई  दितखी

 :  3.  फैस्टीषल  आन  सिनेमा  एंड  दि  फ्रैंच  कलकत्ता  चुलाई  और  89

 रिवाल्यूशन  नई  वरिवेशम
 कोचौन

 कोजीकोड

 ४.  प्रीमियर  आफ  पीटर  बुक्स  महाभारत  कशकत्सा  (५०.  नवम्भर  और

 i  अम्भई  89

 भंगलौर

 .

 ,  गेराई  डिपारदू  फिल्‍म  महोत्सव  अम्बई  89

 लोकन

 6  पोजिक्ञ  फिल्‍म  वीक  /.  नई  भोपाल  89

 ह॒  (Ho

 |
 7.  कोरियन  फिल्म  षीक  नई  दिल्ली  89

 न

 खिनओ  "

 एस०  एस०  आर०  फिल्म  वीक  नई  महास  89

 9.  \o flo आर०  फिल्म  वीक  नई  कलकत्ता  90
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 क्रम  समारोह  का  नाम  स्थान  कब  हुआ
 .

 10...  ईटरनेशनल  फिल्म  फेस्टीवल  आफ  कलकत्ता  90
 90

 11...  कम्यूनिटी  फिल्‍म  फेह्टीवल  नई  दिल्‍ली  90

 (2)  1990-91  मे

 12.  राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  नई  दिएरती  90

 13,  इजिपशियन  फिल्म  वीक  नई  बम्जई  अगस्त  और
 90

 14...  चाइनीज  फिल्म  वीक  नई  बम्थई  90

 15.  फ्रैंच  फिल्‍म  वीक  भोषातत  प्र०  )  90

 16.  फिल्‍म  वीक  नई  कलकत्ता  90

 17,  .  स्विस्व  फिएम  फैस्टीवल  नई  कक्षकत्ता  फरवरी  से  91

 मद्रास

 बंगलौर

 ,  बम्बई
 है

 18.  हैगेरियन  फिल्‍म  वीक  नई  इम्फाक्त  91

 19.  इंटरनेशनत्  फिल्म  फेस्टीघल  आफ  .  मद्राप्त  91
 91  .

 (3)  1991-92  में

 20,  राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  नई  दिल्रती  9

 21.  .  आस्टरेलियन  फिल्म  वीक  नई  हेदराबाद  91

 22.  हइजिपशियन  फिल्म  व्रीक  नई  भोपाल  फरवरी  और  मार्च
 1992

 23...  इटैलियन  फिल्म  तीक  नई  कलकत्ता  जनवरी  और  फरवर्र
 92

 24...  पुर्तगात्त  फिएम  सप्ताह  मद्रास  फरवरी  और
 त्रिवेन्द्रम  1992

 25.  कम्यूनिटी  फिल्म  महोत्सव  नई  मार्च  और  #2

 184
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 क्रम  समारोह  का  नाम
 स्थान  कब  हुआ

 चं०

 नञााजआजजअआ  किकक्‍्इचइ:घप:/:फथस्‍अऑअ eee  ७७  1992

 26.  जन  त्रोल  सिंहावलोकन  नई  पूना  मार्च  और  बताने
 कलकत्ता

 27,
 पाए

 का  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  बंगलौर
 ]

 खोई  से  विद्युत  उत्पादम

 8899.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  जिद्युत  और  गैर-परम्परागल  ऊर्जा  हश्लेल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  का  राज्य  मेंਂ  खोई  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना

 हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  और  इस  संबंध  मेंਂ  केम्द  सरकार  की  कया
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ह्त्रोल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ
 हां  ।

 प्रिढ  को  क्षमता  में०  वा०  से  20  मे०  वा०  तक  अधिशेष  बिजली  देने  के  लिए  मेसृर  चीनौ  मिएस
 कर्नाटक  में  25  मे०  वा०  क्षमता  की  अधिक  कुश्वाल  सह-ठत्पादन  प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  प्रस्ताव  मे  वर्तमान  कम  वर्भाव  वाले  बॉयलरों  और  टर्थोजनरेटरों  के  स्थान  पर  अधिक  बाध्य
 दबाव  और  तायमान  पर  चलने  वाज़े  अधिक  कुशज़  आधुनिक  बॉयलरों  तथा  टर्बोजनरेटरोंਂ  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।  इस  प्रस्ताव  की  जांच  से  पता  चलता  हैं  कि  साठ  वर्ष  पहले  स्थापित  वर्तमान  मिलिग  लाइनों  में
 से  एक  को  और  बॉयलिग  हाठस  उपस्कर  के  एक  भाग  को  बदलना  भी  आवश्यक  हो  सकता  हे  ताकि  प्रस्तावित

 सह-उत्पादन  प्रणाली  के  ज्षिए  ईंघन  आपूर्ति  की  विश्वसनीयता  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  परियोजना  की

 कुल  लागत  और  परियोजना  की  वित्तीय  वध्यचस्था  के  साधनों  के  सम्बन्ध  में  मृचना  सुनिश्चित  की

 जा  रही  हे  ।

 हजाई  अडढा  क्षेत्र  में  सधाक्ृश्यिस  अतिक्रमण

 8900.  श्री  छरीश  मसारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  मागर  जिमामन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड़डोਂ  के  कब्जे  मेंਂ  कितने  एकड़  भूमि

 क्या  इनमें  से  किसी  हवाई  अड़डे  की  भूमि  पर  कथित  अतिक़रमण  हुआ  ओर
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 यदि  नो  तस्संत्रंधी  ज्योगा  क्या  है  और  अतिक्रमण  हटाने  के  लिए  क्‍या  कवम

 उठाए  गए

 मागर  विमानस  और  पर्यटन  मंत्री  साक्षवशातर  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सदन  के  पट  पर  रख  दी

 श्ाद्य  तथा  पेयों  के  पणम्मिश्रण  झंगंश्र  हेलु  विदेशी  सड़णेग

 8901.  श्री  एम  बी०  वी»  एश्च०  मूर्ति  :  तथा  श्थाश्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  सहयोग  से  एक  अत्याह्ार  सैयंत्र  तथा  पेय  सम्मिश्रण  संयंत्र
 स्थापित  करने  का  और

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सास  प्रसेह्करणा  उद्योग  मेश्राताय  के  राज्य  प्रश्नी  गिरिघर
 नहीं  ।

 प्रश्म  नहीं

 केरल  हे  प्रकाशित  सम्राचारपत्र

 8902.  श्री  थाइता  जान  क्या  सूचना  और  प्रच्चार॒ष्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 श्रव्य-वृश्य  और  प्रचार  निदेशालय  हारा  केरल  से  प्रकाशित  होने  वाली  किम-किन
 पाक्षिक  और  मासिक  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  देने  के  तिए  उपयुक्त  पाया  गया  और

 गत  तीन  वर्धों  के  दौरान  श्रव्य-दुएय  प्रचार  मिदेशालय  ढारा  केरल  की  किन-किन  दैनिक  ,
 पाक्षिक  और  मासिक  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  दिए  गए  और  इन  चिज्ञापनों  से  कितनी  धनराशि  प्राप्त

 हुई  ?  ह

 झृचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मेशी  गिरिजा  सूचना  संलग्न
 में  ही  गई  हे  ।

 विजशापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  से  प्रकाशित  होने  वाले
 पाक्षिकों  और  मासिको  को  दिए  गए  विज्ञापनों  पर  2.07,14.480  रूपये  खर्च  किए  गए  थे  ।

 उन  पत्रिकाओं  के  माम  संलग्न  में  दिए  गए

 जिवरण

 31-3-1992  की  स्थिति  के  खामुल्लार  जिल्ञायम  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  कौ  सृची  में  दर्ज

 पाक्षिकों  तथा  माहिकों  के  मा

 प्रकाशन  का  नाम  प्रकाशन  का  स्थान  आवधिकता

 1.  दि  विक  कोचीन  साप्ताहिक
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 प्रकाशन  का  नाम  प्रकाशन  का  स्थान  आवधिकषा

 2,  कक्षा  कौमुदी  जिषेन्द्रम
 3.  केसरी  कालीकट
 4.  सत्यदीपम

 एनकिश्षम
 5.  कुजुमन  क्विलोन
 6.  चिता  कोचीन
 7.  दीपानलम  पत्माई  क्ोट्टायम
 8.  सहकरना  मेघालय  वीकण्ी  विवेन्द्रम
 9.  जनयुगम  कोजाम

 10.  मध्यम्ान  कालीकट  ञ
 11.  मालाबआार  हेराएड  कोचीन  पाक्षिक
 12.  मुतास्सी  किथिलोन  मु
 13.  बनिता  कोहटायम  ५
 14.  चिन्ती  अज्रिवेन्द्रम  ५.
 15.  वेतम  हर्मुफ  मासिक
 16.  कैरियर  मैगजीन  क्विलोन  ..
 17.  केरल  इंडस्ट्री  अिषेस्दम
 18.  मनसात्रम  जिषेम्दम  हि
 19.  रेल  यूज  त्रिधेन्दम  ल्‍
 20.  मत्तय  संदेश  अ्रिवेन्सरम  ५

 केरल  के  उन  पाश्िक्ोਂ  लथा  माधहिकों  के  माम  जिनको  बर्ध  1988-89,
 1989-90  लधा  1990-91  के  दौरान  विज्ञापन  और  दुश्य  प्रचार  निदेशालय  हारा  विलापम

 दिए  गए

 प्रकाशन  का  नाम  प्रकाशन  का  स्थान

 दैभिक

 1.  इंडियन  एक्सप्रेस  कोंचीन

 2.  जन्मभूमि  कोचीन

 3.  केश्ल  टाइम्स  ।  कोचीन

 4.  मातृभूमि  काल्तीकट

 5.  मातृभूमि  कोचीन

 187



 13

 है  ३१

 111

 [11411]

 ३

 17

 नी ई३

 TELL

 i

 है

 0

 4  1992



 14  1914

 प्रकाशन  का  नाम  प्रकाशन  का  स्थान

 4.  केरल  कौमुदी  ज्िधेन्द्रम

 *म  केसरी  कालीफकट

 6.  केरल  शब्दम  क्विल्ोन

 7.  सत्यदीपम  एनकुलम

 नाना  क्विलोन

 9.  कुन्कुमम  क्चविलोन

 10.  चिता  कोचीन

 1.  दीपानलम  पलाई  कोटटा

 12.  दीपिका  कोट्टायम

 13...  कुमारी  क्चिलोन

 14.  मलयात्तानाडु  क्विश्ोन

 15.  सहकरण  मेघदा  अ्रिवेम्द्म

 16.  मातृभूमि  कातीकट

 17.  गूहलध्ष्मी  कालीकट

 18.  जननी  कोट्टायम

 19.  केरल  प्रभावम  त्रिजलाकुड

 20.  सुनैदा  कोट्टायम

 21.  कथा  त्रिवेन्दम

 22.  मेगलम  कोट्टायम

 23.  नाजयारपाउजा  क्थविलोन

 24.  देशाभिमानी  कातीकट

 25.  आरोग्यशास्त्रम  कोटटायम

 1.  मुतास्सी
 क्चिलोन

 2...  पृमपत्ता  कोचीन

 3.  बताराम  कोट्टायम

 4.  बनिता  कोटटायम

 $,  कन्याका  कोट्टायम

 6.  चिट॒ठी  ब्रिवेन्द्रम

 7.  चिरेवोंदुम  चिरी  त्रिवेन्द्रम

 8...  तत्तनाम्मा  अ्िवेन्द्रम

 9...  मालाआर  हैराएड  कोचीन

 10...  जन  इंडिया  रंजलकोड़ा



 प्रकाशन॑  का  नाम  प्रकाशन  का  स्थाम

 आधिक

 ।,  केरल  कोआपरंटिव  जर्नए  ब्रिषेन्दम

 2.  महिजारत्नम  क्विलोन

 3.  पक्कानर  क्िचिलोन

 4...  हौमाणम  त्रिचूर
 5.  मनसात्रम  त्रिवेम्द्रम

 6...  रेल  यूर  प्रिवेग्टम

 7...  वेतम  तातूर
 $.  कैरियर  मेगजीन  क्विलोन

 9.  अक्षस्लोकम  कोहटायम
 10.  केरल  इंडस्टी  त्रिवेन्द्रम

 दिनालम  त्रिचूर
 12...  फिल्‍म  मैगजीन  प्रिवेन्दम

 गमाधिक

 1...  प्रगति  कालीकट
 नव  त_-वकतझ+-.लक्‍क्‍::.5:क्‍:ऑफऑ उ  _  व चेतना

 ढारा  बिजली  के  प्रित्त  भेजा  जाना

 ४५१२,  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  विज्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  झत्रोल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  नए  कनेक्शन  मंजूर  होने  के  आद  ढारा  प्रथम  बिजणी  का  ब्रिज  भेजने  में  अत्यधिक

 चिताम्भ्  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  श्र

 सरकार  ने  इस  देरी  को  क्रम  करने  के  णिए  क्‍या  कदम  उठाए

 विद्युत  और  गैर-परम्पागत  ऊर्जा  स्श्नोल  मेश्रालाय  के  राज्य  मंत्री  कक्पनाथ  :

 से  2  विएसी  विश्वत  प्रवाय  संस्थान  वारा  जारी  नए  कनेक्श्वानों  की  अत्यधिक  संख्या  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कुछ  मामल्लों  विभिन्‍्स  औपचारिकताशं  को  पूरा  किए  जाने  के  फहस्वकूप  प्रथम  बिजली  बिल  आरी  किए
 जाने  मेंਂ  अपेक्षाकृत  अधिक  सम्रय  टाग  सकता  हैं  |  त्रिणिंग  सृर्ची  में  अनुपत्तण्य  कनेक्शन  संक्याओं  का  पता
 एग़गाए  जाने  के  सम्भन्ध  में  ढेसू  ढारा  पढो  ही  कार्यत्राही  आरम्भ  कर  ड्री  गई  हे  ताकि  इन  मामत्तों  मेंਂ  बिता  जारी

 किए  जा  सकेਂ  ।  डेस  ढारा  प्रचार  माध्यमों  में  विज्ञापन  दिए  गए  हें  जिनमें  उपभोक्ताओं  से  बिल  प्राप्त  न  होने

 सम्बन्धी  मामलों  को  सृचित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  हे  ।  अलिंग  में  विजम्ब  को  कम  से  कम  करने  के

 तददेशय  से  इस  सम्भन्थि  में  देस  दारा  नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  की  जाती
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 हिन्दी|

 धोनम  हिंचाई  परियोजना  का  आशुनिक्रीकरण

 की  5904
 .  ही  राम  तलान  सिंह  क्या  जल  होशाधघान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे

 सोन  सिंचाई  परियोजना  के  आधुनिकीकरण  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  आधुनिकीकरण  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  हो  पाया  और
 कितने  प्रतिशत  कार्य  हुआ  ?

 जल  धंशज्षाघन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  सोन  महर  आधुनिकीकरण
 में  1991  तक  सूचित  की  गयी  प्रगति  मुख्य  जिसकी  लम्बाई  27.78  किलो  मीटर  पर

 25  प्रतिश्षत  तथा  उसकी  ?।  संरचनाओं  पर  5  प्रतिशत  इसके  वितरण  प्रणाली  के  24  किलो
 मीटर  से  संबंधित  मिट॒टी  कार्य  का  30  प्रतिशत  कार्य  तथा  जल  मार्गों  की  640  सेरचनाओं  से  संबंधित  25

 प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।  बुह्दुरा  पम्ण  नहर  पर  कार्य  लगभग  पूरा  हो  गया  है  ।  ढगभग  311  करोड़  रुपए
 की  नवीनतम  अनुमानित  ल्लागत  के  मुकाबों  मार्च  1992  के  अन्स  तक  प्रत्याशित  व्यय  28.34  करोड़  रूपए  है  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  इस  परियोजना  का  नियमित  आधार  पर  प्रथोधन  नहीं  किया  जाता

 सौ  अयस्क  की  उपतब्याता

 8905.  श्री  नीसीश  कुमार
 डा०  महादीपक  हिंह  शाक्य

 |

 :  क्या  इचस्याल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 झी  जरामीसत  सिंह  अजरार

 क्या  देश  में  कोड  अयस्क  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संंधी  किस्स-वार  ब्यौरा  क्‍या

 1991  तक  देश  मेंਂ  लौड  अयस्‍्क  की  अनुमानित  उपताष्यता  कितनी

 देश  में  1091  तक  लोह  अयस्क  की  कूल  वार्षिक  ठत्पादन  क्षमता  कितनी

 थीः

 लौष्  अयस्क  के  कुत्त  वार्षिक  उत्पादन  का  कितना  प्रतिशत  भाग  देश  में  इस्पात  उत्पाइन  के  लिए

 या

 देश  में  गत  तीन  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इस्पात  का  कुल  कितना  वार्षिक

 उत्पादन

 क्‍या  इस्पात  सयंत्रों  क्री  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  काश्ण

 क्‍या  सीमित  इस्पात  उत्पादन  क्षमता  के  कारण  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  जाता

 और  *
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 हा  कलुनलललचलुलकल  मय

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या

 इस्यास  राज्य  मंत्री  सल्सोध  मोहन  :  से  भारतीय  खान  अ्यूरो  द्वारा  तैयार  की  गई
 खनिज  माल-सृची  के  अनुसार  हेमाटाइट  और  मेगनेटाइट  अयह्क  के  प्राप्य  1-1-85  की  स्थिति  के

 अनुसार  102670  और  17090  लाख  टन  हैं  ।  गुणता  वार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  दी

 गई  सूचना  के  अनुसार  उपरोक्त  आंकड़ों  में  कोई  बहुत  अधिक  परिवर्तन  नहीं  है  ।

 देश  में  लौह  अयस्क  की  संस्थापित  उत्पादन  क्षमता  लगभग  700  लाख  टन

 (४)  वर्ष  1991  के  दौरान  देश  मेंਂ  लौह  अयस्क  का  कुक्ष  उत्पादन  लगभग  560
 लाख  टन  था  जिनमें  से  आन्तरिक  उत्पादन  के  लिए  250  लाख  टन  था  जो  कुल  ठत्पावन  का
 कझगमग  44%

 (a)  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  देश  मेंਂ  परिसज्जित  इस्पात  का  कुछ  वार्षिक  उत्पादन  नौचे
 दर्शाया  गया  हे  :--

 दिस  लाख

 1989-90  13.0
 1990-91  13.53
 1991-92.  ..  14.20

 और  स्टील  अथारिटी  आफ  द्ैडिया  दि०  के  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  तथा  टाटा  आयशन
 एंड  स्टील  कम्पनी  त्ति०  हस्पात  संयंत्र  अभी  निर्माणाधीन  मेਂ  वर्ष  1991-92  के
 दौरान  विक्रय  हस्पात  की  क्षमता  उपयोगिता  91.2%  तथा  97%  है  ।  मशीनों  के  पुराना  पड़  स्वदेशी
 कोककर  कोयले  कम  सप्लाई  तथा  उसकी  क्वालिटी  में  उत्तार-चढाष  होने  और  बिजली  की  सप्लाई  में  मी
 कमी  रहने  के  कारण  के  संयंत्रों  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  क्रिया  जा  सका  ।

 और  31-3-92  तक  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  था  ।  निर्यात  नीति  1992-97:
 में  कच्चे  लोहे  के  आयात  को  लाइसेंस  की  सशर्त  अनुमति  दे  दी  गई  हे  ।

 जिवरण

 दिनाक  1-1-1985  की  स्थिति  के  अनुश्ाश  कोह  अयस्क  का  प्राप्य  निशेष

 merken
 लाख

 हेमाटाइट  अयस्क
 ह

 10267.06

 +  65%  लोह  ओअश  900.46
 62  से  65%  तक  ल्लोह्  4126.69.
 62%  लोह  ओअश  से  ऊम  ह  3702.66
 अवर्गीकृत

 1
 14052

 77%  मिली  घृष्ि  '  70.60
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 नल

 लाख
 ++ ||

 डेमाटाइट  अयस्क  10267.06

 काला  लोह  अयस्क  5.11
 अन्य  1.02

 10267.06

 मेगबेटाइट  1709.56

 धातुकर्मीय  प्रेड  1705.32
 कोयला  घावनी  प्र  4.24

 1709.56

 छुल  (1+  1)  11916.62

 इस्पात  ढोलोमाइट  खान  को  जन्‍द  करना

 8906.  श्री  भवानी  काल  वर्मा  :  क्या  इच्पाल  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धाराह्ार  स्थित  राउरकेला  हस्यात  संयंत्र  की  इस्पात  डोलोमाइट  खान  की  बन्द  कर
 दिया  गया  ः

 यदि  तो  कब  से  और  इसके  क्या  कारण

 उक्त  खान  को  बन्द  करने  से  ध्ेरोजगार  हुए  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  उक्त  खान  को  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  ?

 हस्पाल  संश्रालय  के  राज्य  मंत्री  खम्सोथ  मोहन  हां  ।

 निरन्तर  अन्तर  यूनियन  प्रतिदंढता  के कारण  अधिकारी  कर्मचारी  संबंध  खराब  हो  जाने  के  कारण

 1983  परे  इस्पात  डोलोमाइट  बाराहार  में  खनन  कार्य  को  बन्द  करना  पढ़ा  ।

 आराद्ार  खान  को  बन्द  करने  के  फरास्वरूप  खान  मेंਂ  लगे  70  विभागीय  कर्मचारियों  को  राठरकेला

 इस्पात  संयंत्र  की  दूसरी  खानों  में  तैनात  कर  दिया  गया  था  ।  इस  समय  29  विभागीय  कर्मचारी  सांविधिक  रूप  से

 छान  में  है  ।  खान  को  बन्द  करने  पर  जिसके  रोक  में  लगभग  1300  कामगार  ने  कामगारों  की  छंटनी

 करने  और  कानून  के  सहत  यथा  अपेक्षित  अन्‍य  सांविध्ििक  बाध्यक्ाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक

 ककम  उठाए  थे  ।

 और  मध्य  प्रदेश  राज्य  खनन  निगम  लिमिटेड  के  माध्यम  से  ठेके  के  आधार  पर  खनन  कार्य  को

 चालू  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  बारादार  में  पट्टा  धारित  खान  के  कार्य  को  ठेके  क ेआधार  पर  चालू  करने
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 है  विफररमाभा७७3++ प्रस्ताव  सद्दित  1991  में  मध्य  +आभम  राज्य  ख़नन  निगम  ना  लिमिटेड  व  भा  लिखा  कान  गया  था  क्योंकि  भा

 के  प्रस्ताव  सब्दित  der  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  खनन  निगम  लिमिटेड  को  लिखा  गया  था  क्योंकि  अधिकांश
 कामगारों  के  प्रतिनिधियों  ने  सेलल  प्रबंधन  के  साथ  आतचीत  की  और  उन्हें  अपना  सहयोग  देने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 थी  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य  ख़नन  निगम  लिमिटेड  ने  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जो  सेल  विचाराधीन  है  ।  बदि
 मध्य  प्रदेश  राज्य  खनन  निगम  लिमिटेड  का  प्रस्ताव  स्वीकार्य  समझा  गया  तो  बारादार  स्थित  खान  का  खनन  कार्य

 चालू  करने  के  लिए  उनके  साथ  करार/समझझौता  ज्ञापन  किया/हस्ताक्षर  किए  जा  सकते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  दृश्तर्शन  के  प्रधारण  समय  सारणी  का  पुन:मिर्धारण

 8907.  श्री  रणि  शाथ
 झीमली  मालिनी  ध्रटटाचार्य

 |

 :  क्‍या  झूचना  और  प्रश्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दुरदर्शन  राष्ट्रीय  नेटवर्क  की  घमय  सारणी  के  पुन:निर्धारण  का

 मग्रदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  विज्ञापन  दरों  को  स्थिर  रखने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झूचना  और  प्रधारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  शिरिजा  हां  ।

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  दूरदर्शन  के  वाणिज्यिक  विज्ञापन  राजस्व  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सिफारिश  करने  के  वास्‍्से
 एक  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  दृरदर्शन  की  विज्ञापन  दरों  को  एक  स्तर  पर
 स्थिर  करमे  की  संभावनाओं  के  बारे  में  सुझाव  विया  हे  ।

 दूरदर्शन  के  लिए  नये  स्टूडियो  होधंधी  समिति  कौ  चिफारिशों

 8908.  डा०  महादीपक  सिंह  शाकत्य  :  क्या  ह्मूचणा  और  प्रश्चारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कहेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  फिल्म  और  टेक्नीविजन  पूना  को  नए  नवीनतम  उपकरण  और  अन्य

 आधुनिक  सृथिधाएं  उपलब्ध  कराने  के  त्तिए  जिसी  समिति  ने  सिफारिश  कौ  है

 क्या इन दोनों प्रभागों को धनराशि मिल चुकी और यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या है ? सूचना ओर प्रच्लारण मंत्रालय में उप मेत्री गिरिजा : हां । प्राबकलन प्मिति की दिनांक 2 को ज़ोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट तथा को लोकसभा में प्रस्तुत प्राकक्नन समिति की रिपोर्ट में ऐसी सिफीरिशें की गई हैं । ।
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 और  वर्ष  1992-93  में  भारतीय  फ़िल्म  एवं  टेलीविजन  प्रशिक्षण  संस्थान  को  1.75  करोड़  रुपए  का
 स्ठायता  अनुदान  देने  का  प्रस्ताव  हे  जिसमें  से  75  लाख  रूपए  की  राशि  टी०  ची०  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को
 उन्नयन  करने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  हे  ।  संस्थान  के  और  उधिक  ठन्नयन  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था
 योजना  में  पर्याप्त  साथनों  के  आमंटन  पर  निर्भर

 हडिम्डी  हलाहकार  सम्रिति  की  बेठकेਂ

 8909.  श्री  क्षत्षित  क्‍या  नागर  विम्रानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  *

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  ने  हिंदी  सलाहकार  समिति  कौ  कितनी
 बैठकेਂ  आयोजित  की

 क्या  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  चार  बेठकेਂ  आयोजित  करने  का  प्रावधान

 यदि  तो  क्‍या  एक  वर्ष  में  चार  बैठकेंਂ  आयोजित  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हें  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जाने  का
 प्रस्ताव  हे  ?

 मागर  विमासस  ओर  पर्यटन  मंत्री  माध्यवरात  नागर  विमानन  और
 पर्यटन  विभागों  की  हिन्दी  सलाहकार  समितियों  की  बैठकों  के  ध्योरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 विभाग  न्ाजज+भभभभाभ।ा।>टेैे़
 ंाजपपफपफईफहईोफपफहफ

 बैठकों  की  संख्या  बैठकों  की  संख्या
 और  तारीख  और  तारीख

 मागर  विमानन  पा  ।  द्दी
 *  (11-9-1991

 ओर

 16-1-1992)

 पर्बटन  एक  दो

 (27-6-1990)  (11-9-1991
 और

 16-1-1992)

 हां  ।  कि

 और  समितियों  के  अध्यक्ष  के  कुछ  अन्य  कार्यों  मेंਂ  व्यस्त  रहने  और  अन्य  अपरिडार्य

 परिस्थितियों  के  कारण  भी  वर्ष  में  चार  बैठकों  का  आयोजन  नहीं  किया  जा  सका  ।  हिन्दी  सलाहकार

 समिति  की  वर्ष  मेंਂ  चार  बेठकेਂ  आयोजित  करने  के  लिए  सदेव  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।
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 किखित  उत्तर  4  1992

 डॉलीवुड  की  फिल्मों  का  आजार  में  प्रवेश

 8910.  श्री  सुरेन्द्र  क्या  सूचना  और  प्रच्ारश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीकी  फिल्म  ठद्योग  ने  हॉलीवुड  की  फिल्‍मों  की  भारतीय  बाजार  में  प्रधेश  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  भारत  के  साथ  कोई  समझौता  करने  में  रूचि  दिखाई

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  विशेषताएं  कया

 भारत  में  कितनी  फिक्मों  का  आयात  किया  और

 क्‍या  इससे  भारतीय  फिल्म  उद्योग  प्रभावित  नहीं

 झूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  मे  उप  मंत्री  गिरिजा  :  हां  ।  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  भारत  के  बाजार  में  फिल्‍मों  और  विडियो  के  प्रधेश  के  त्षिए  अमुरोध  करता  रहा
 हे  ।

 ।  1992  से  जो  निर्यात-आयात  नौति  लागू  हुई  हे  उसमें  फीचर  फिल्म  और  वीडियो  फिल्म
 के  संबंध  में  आयात  संबंधी  नीति  के  बारे  में  इस  प्रकार  उत्सेख  किया  गया  है  :--

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  फिल्म  भारतीय  फिल्म  एवं  टेलीविजन
 प्रशिक्षण  संस्थान  तथा  बाज्त  चित्र  समिति  फिल्मों  को  निर्यात  कर  सकेगी  ;:.  तथा

 (2)  इस  संबंध  में  निर्दिष्ट  शर्तों  के  अधीन  अन्यों  को  भी  आयात  करने  की  अनुमति  दी

 जाएगी  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  संबंध  में  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  अभी  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए

 ।  1992  से  फिएमों  के  आयात  का  विखरणीकरण  कर  दिया  गया  है  और  अब  आयात  की

 जाने  वाली  फिल्मों  की  संख्या  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  देश  के  फिल्म  उच्चोग  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  न  दिनांक
 2।  1980  की  फिल्‍म  आयात  नौति  में  कठोर  प्रतिबंधों  को  उदार  नहीं  किया  गया  ।  केवल  अच्छी  और
 सॉंदर्यन्षोघात्मक  फिल्मों  को  आयात  करने  दिया  जाएगा  ।

 महाराष्ट  में  ढहाकशर

 8911.  झी  थशतचंतरात  पाष्टितत  :  क्या  झोचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 महारष्ट  के  उन  गांवों  का  जिलावार  ब्यौरा  क्‍या  हे  जिनमें  ढाकघर  सुविधा  नहीं
 शौर

 उन  गांवों  की  जिलाबार  संख्या  क्‍या  हे  जिनमें  वर्ष  1992  के  अंत  तक  यह  सुविधा
 प्रदान  की  जाएगी  ?
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 |  |
 संचार  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  पी  वी«  रंगयया  :  महाराष्ट  के  गांवों  का

 जिलाचार  विवरण  एकत्र  किया  जा  रहा

 दाल्लांकि  चालू  वर्ष  के  लेरान  महाराष्ट  राज्य  मेंਂ  डाक  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव
 इसका  घिचरण  दे  पाना  संभव  नहीं  हे  क्योंकि  वार्षिक  योजना  को  अतिम  कूप  दिया  जा

 रहा  हे  ।  ॥'

 महाराध्टू  में  जिम्रामपत्सणनोਂ  का  चिजतसा

 8912.  प्लौ  घिलाहरात  मागनाणराज  गुंडेवार  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटल  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  महाराष्ट्र  में  विमानपत्सनों  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताच
 यहि  तो  तत्स॑चंधी  व्योत्त  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मात्र  विभाजन  और  पर्यटल  मंत्री  माधवरातव  हां  ।
 ब्यौरे  इस  प्रकार  हें  :-

 (1)  एक  नए  हर्मिनल  भवन  का  मौजूदा  घावमपथ  का  सृतृदीजरण  और  नागपुर  इवाई  अहडे
 पर  आई०  एल०  एस०  के  लिए  डी०  एम०  ई०  कौ  और

 (2)  औरंगाचाद  हवाई  अड्डे  पर  और  विमानों  के  पूरे  भार  के  परिचालन  के  किए
 7500  फूट  तक  मौजुदा  धावनपथ  क्षा  विस्तार  ।

 प्रहन  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  हवाई  अद्ृढडों  का  निर्माण

 8913.  प्रो०  रा  धिंड  शावल  :  कया  मागर  लिम्रामनम  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  किन  किम  हवाई  आअड़ढों  के  लिए  गत  तीन  क्यों  के  दोरान  विकास  योजनाएं  बनायी
 गई  हैं  और  वर्ष-वार  उन  पर  कितना  हुआ  और

 आठवीਂ  पंचवर्षीय  योजना  मेਂ  आअंटित  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसमें  कौन-कोन  सौ

 योजनाएं  सम्मिलित  कौ  गई
 '

 सागर  चिम्तानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधवरात्र

 1989-90  1990-91  1991-92

 जयपूर  0.16  1.84  2.09

 कोटा  0.17  0.0$  _
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 हैं  1989-90  1990-91  1991-92
 न  न+--न-नन+++नन-न-नन---ननन-न  न  मी  अ>नन---->कनन--+--+नकुननी  न eth  कक

 उदयपुर  0.23  0.33  0.40

 कु  :  0.56  2.22  2.49

 आठवीਂ  योजना  को  अतिम  रूप  दिये  जाने  1992-93  के  दौरान  जोधपुर  और  ठदयपुर
 हवाई  अड्डों  पर  शुरू  की  जाने  वाली  स्‍कीमों  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए

 विवरण

 हवाई  आड़डा/स्कीम  वार्षिक  योजना  परिष्यय

 ु  1992-93

 जच  ”  4
 -  धावनपथ  का  पुनः  ह्तेडकेपन  9.00
 -  धाषनपथ  का  घिस्तार  और  सुदृद़ीकरण  80.00
 -  टर्मिनल  भवन  का  विस्तार  और  सुधार  60.00
 -  पैमानिक  संचार  सेवात्रों  के  लिए  उपस्का  75.66
 -  विभिन्‍न  स्थल  संबंधी  सुरक्षा  सेवाओं  के  35,08

 लिए  उपस्कर  णणणा

 259.74

 ओछ्पुर
 -  टर्मिनल  भजन  का  विस्तार  और  सुधार  20.00

 उदयपुर
 ह

 -  धावषनपथ  का  विस्तार  100.00
 -  विभिन्‍न  वेमानिक  संचुर  सेवाओं  के  लिए  24.00

 उपस्कर
 -  विभिन्‍न  स्थल  संबंधी  और  सुरक्षा  सेवाओं  के  5.16

 लिए  उपस्कर  न

 छुल  129.16

 छुल  408.90
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 enone  रण  33333  :,ो:3स  3.  -+  न  +न््नक-न+  नव»  ५3-५३  एस  ५४3७3»  -+र--++..333५3>3+++++५++3लन  कम  ५-०3  कक  तक  कलम

 वि  हि

 सरकारी  उच्षम  जिधाग  और  भारत  पर्यटन  जिकाश  निगम  के  जीस  हामझौता  लापन  पर  हस्साधर
 किया  जाना

 8914.  क्री  मोरेशलर  स्ाते  :  क्या  नागर  छिपानन  और  पर्यटल  मेत्री  यह  बसाने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :  हु

 कया  सरकारी  उद्यम  विभाग  ने  मारत  पर्यटन  घिकास  निगम  से  वर्ष  1992-01  के  लिए  समझौता
 जान  पर  हस्ताक्ष  करने  की  पेशकश

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  क्‍या  प्रतिक्रिया
 और  .

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ढारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  न  किये
 जाने  के  कारणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  साधवराव  :  से  भारत  पर्यटन  चिकास
 निगम  को  वर्ष  1990-91  के  लिए  किसी  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  नहीं  करने  थे  ।  खाड़ी  युद्ट  तथा  इसके

 देश  के  कुछ  भागों  में  आंतरिक  आदि  के  कारण  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  वर्ष
 1991-92  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  से  छुट  दी  गई

 जहां  तक  वर्ष  1992.93  का  संबंध  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  कुछ  होटए  सम्पत्सियों  को

 संयुक्त  उच्चयम  भना  कर  इनका  स्तरोन्‍नयन  एवं  विकास  के  कारण  होने  वादे  उपेक्षित  परिवर्तनों  के
 परिणामस्वरूप  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  प्रज्ञासनिक  मंत्रालय  के  साथ  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 करने  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  अभी  लिया
 जाना  हे  ।  मु

 भूजल  का  दोहम

 8915.  श्री  बापू  हरि  क्‍या  जल  झाशाध्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  सिंचाई  हेतु  भूजल  संसाधनों  का  दोहन  करने  के

 लिए  छुदे  हुए  कुओ/फिल्टर  नक्तकूपों  का  निर्माण  करने  मेंਂ  सरकार  द्वारा  क्री  गयी  प्रगति  का  जिणा-वार

 ब्योरा  क्‍या  और

 (a)  इन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  हेतु  कितनी  सहायता  की  है  ?

 जल  संद्या्मम  मंत्री  जिल्याचरुण  :  साठवीं  योजना  के  हैरान  विभिन्‍न  कार्यक्रमों

 के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  राष्य  सरकार  हारा  खुदाई  कुओं/फिल्टर  प्वाइंट  नलकूपों  के  निर्माण  के  माध्यम  से  भूजल
 का  समुप्योजन  किया  जा  रहा  हे  ।  सामान्यता  ये  स्कीमेਂ  विभिन्‍न  बैंक  ऋूणों  तथा  कृषकों  की  अपनी

 बचतोਂ  के  अंतर्गत  सरकारी  राजशहायता  की  मदद  से  कृषकों  हारा  निर्मित  कौ  जाती  हैं  ।  सालवीਂ  योजना  के  दौरान

 खुदाई  कुओं/फिल्टर  प्वाहेट  नलकृपों  के  निर्माण  पर  सरकार  द्वारा  कौ  गई  प्रगति  के  संबंध  में  जिलेवार  सूचता
 महाराष्ट  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होनी  है  ।

 महाराष्ट  राज्य  सरकार  को  विभिन्‍न  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  के  छ्तर्गत  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की

 जाती  है  जिसमें  खुदाई  कुओं  तथा  फिल्टर  प्वाहेट  नलकृपों  का  निर्माण  भौ  शामिल  है  ।  इन  स्कीमोंਂ  के  अंतर्गत
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 सातत्रीं  योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को  निर्मुक्त  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  चिवरण

 इस  प्रकार  हे  :

 (1)  पमेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  106.45  करोड़  रू०

 (2)  जबाहर  रोजगार  योजना  कुएं  24.29  करोड़  5०  गया

 (3).  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  सम्मान  उत्पादन  ॥
 के  लिए  उदु  तथा  सीमांत  कृषकों  को  सहायता  28.08  करोड़  स०

 (4).  एाज्य  में  सतही  जल  तथा  भूजल  संगठनों  122  करोड़  Fo

 का  सुदृढ़ीकरण  ।

 ऐतिहासिक  महत्व  की  महान  हहिलयों  पर  फिल्मों  तथा  धस्राशाजाडिफों  का  दृश्यशंग  ओर

 आक्राशचाणी  से  प्रझारश

 8916.  जौ  भरीस  हिंह  क्या  और  प्रसारश्ा  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा
 करेंगे  .

 क्‍या  सरकार  विचार  दृष्दर्शन/आकाशवाणी  पर  ऐलिहासिक  महत्व  कौ  महान  हस्तियों  के
 जीवन  पर  धारावाहिक  तथा  फितमें  प्रसारित  करने  का

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ह
 क्‍या  बाधा  साहेअ  साहुजी  महात्मा  फुछे  ई०  वी०  रामास्थामी

 नायकर  के  जीवन  पर  कोई  फिल्म  या  धारावाहिक  वृश्दर्शन  पर  प्रह्लारित  किए

 (a)  यदि  से  कब ;  और

 यदे  तो  इसके  क्‍या  कारण

 झूचना  ओर  प्रशारष्ा  मंग्नालय  में  डप  मंत्री  गिरिजा  :  से  बूरदर्शन
 काफी  समय  से  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हस्तियों  पर  फिल्मे/कार्यक्रम  प्रसारित  करता  रहा  हे  थोर

 भ्रविष्य  मेंਂ  भरी  करता  रहेगा  ।  हाल  मेंਂ  जो  कुछ  ऐसे  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  गए  हैं  उनमें  ये  फीचर  फिल्में

 शामिल  हैं  --  बाताक  अम्भेडकर  ओर  अमर  सिंह  राठौर  तथा  डा०  भीमराज  अख्जेडकर  पर  टेली  भाराषाहिक  ।
 अन्य  हस्तियों  पर  दूरदर्शन  ढारा  कार्यक्रमों  की  समग्र  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्त  समय  पर
 कार्यक्रम  भी  दिखाए  जा  सकते  हैं  ।

 उसर  प्रदेश  में  आाथो-गेश्ा  हायंश्न

 8०17.  झली  झत्यदेश  झिह

 ही  अृजभूषण  शरण  हिंड
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है
 ।  किद्युत  ओर  मेर-परम्परामत  कर्जा  झोस  मंत्री

 हस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  बायो-गौस  संयंत्र

 राज्य  में  वर्ष  1992-03  ऊँ  दोरान  कितने  आायो-गेस  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का
 प्रस्ताव  और
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 राज्य  को  बायो-गैस  संयंत्रों  के  विकास  और  अमुसंभान  हेतु  कितनी  चिल्तीय  सहायता  उपलब्ध
 कराने  का  चिचार

 विश्वुत  और  गेर-परम्परागतल  ऊर्जा  झ्ोल  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  कल्पमाथ  : ”
 शध्ट्रीय  बायो-गेस  विकास  परियोजना  के  आन्तर्गत  1981-82  से  1991-92  की  अबधि  के  होरान  ठत्लर  प्रवेश
 राज्य  में  कुक्न  2.10,200  से  अधिक  पारिवारिक  आकार  के  बायो-गैस  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  इसके

 एक  अलग  कार्यक्रम  के  अतर्गत  1991-92  तक  राज्य  मेंਂ  128  संस्थागत  तथा  विष्टा
 आधारित  थायो-गैस  संयंत्र  भी  लगाए  गए  हें  ।

 राष्ट्रीय  बायो-गैस  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  1992-93  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार

 लिए  8000  पारिवारिक  आकार  के  बायो-गैस  संयंत्रों  कौ  स्थापना  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  इसके
 पारिवारिक  आकार  के  भायो-गैस  संयंत्र  खादी  प्रामोद्योग  आधोग  भी  लगाए  जाएंगे  ।

 संस्थागत  तथा  विष्टा  आधारित  आयो-ौस  मामला  विशेष  के  आधार  स्वीकृत  किए  जा

 रहे

 1992-93  के  लिए  आयो-गैस  के  बारे  में  अनुसंधान  ओर  विकास  के  लिए  बजट  में  50.00  लाख

 हपए  की  व्यवस्था  की  गई  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  दी  जाने  वाली  वित्सीय  सहायता  राज्य  स्थित  संस्थाओं

 से  अनुसंधान  प्रस्तावों  के  प्राप्त  होमे  और  उनके  प्राथमिकता  क्षेत्रों  और  अन्य  अनुमोदित  मानरण्डों  के  अमुसार
 होने  पर  निर्भर

 बुद्देसुआ  लोह  अयहक  कम्पनी  विमिटेड  में  उत्पादन

 8918.  झीमली  चम्द  प्रस्ता  अर्स  :  क्‍या  इच्यास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-99  के  बौरान  कुद्देमख  लोह  अयस्क  कम्पनी  लिमिटेड  ने  कंसन्टेट  तथा  पेलेट्स  का  छुल
 कितना  उस्पाइन

 उक्त  अवधि  के  वौरान  इसमें  से  कितनी  मात्रा  का  क्िम-किन  देशों  को  निर्यात  किया

 गया  ;

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इसके  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुष्ठा  प्राप्ल  ओर

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  उक्त  मात्रा  के  उत्पादन  पर  छुल  कितनी  लागत

 इस्पात  मंश्रालय  कें  राज्य  मंत्री  घन्‍लोथ  मोहन  :  और  कुद्रेमुख  आवरन  ओर

 कम्पनी  लिमिटेड  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  58.75  लाख  टन  लोड  अयस्क  सांहण  और  21.32  शाख  टन

 पैलेट्स  का  उत्यादन  किया  ।  इस  वर्ष  के  दोरान  इस  कम्पनी  ने  39.16  लाख  टन  लोइ  उयस्क  सांद्रण  ओर

 21.52  क्ाछ्व  टन  पेलेट्स  का  निर्यात  किया  ।  जिन  प्रमुख  बेशों  को  निर्यात  किया  गया  बे

 ताइवान  आदि  हें  ।

 1991-92  में  कुद्ेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  317.16  करोड़  ₹०  विदेशी  मुद्दा  अर्जित

 की  गई  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  लोह-अयस्क  सांदण  तौर  पैलेट्स  के  उत्पादन  पर  छुल्ल  265.61  करोड़

 रुपये  की  लागत  आई  ।
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 इम्दरा  गांधी  महर  परियोजना  को  विश्व  बैंक  थे  घाहायता

 8919.  झी  गुरूदास  कामल  :  क्‍या  जल  झंझ्ाधझ्ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्रय  डेन्‍्द्रोय  सरकार  राजस्थान  में  ईंदिरा  गांधी  नहर  परिस्केजना  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  '

 सहायता  के  संबं॥  में  विश्व  बैंक  से  सम्पर्क  किया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  तथा  इस  प्रयोजनाथ  कितनी  धनराशि  कौ

 आवश्ष्यकता  और

 इस  संबंध  में  विश्व  बेंक  की  ज्या  प्रतिक्रिया  हे  ?

 जता  हंधाचन  मंत्री  विजद्याचरण  :  ओर  परामर्शदाता  मैसर्स  वाटर  एंड  पावर

 कंसलटेंसी  सर्विसेज  लिमिटेड  दारा  हाल  ही  में  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  चरण-दो  की  व्यवहार्यता

 रिपोर्ट  तैयार  की  गई  हे  ।  इस  रिपोर्ट  को  जाँच  हेतु  केन्द्रीय  जत्न  आयोग  को  भेजा  गया  हे  ।

 परियोजना  का  चरण-दो  भारत  सरकार  द्वारा  विश्व  बैंक  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 है  ।

 लिजतली  की  बचत  का  प्रचार

 8920.  डा०  कार्शिकेएजाः  पात्र  :  क्‍या  जिच्चुत  और  रैर-परम्परागत  ऊर्जा  दोल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 |

 क्या  सरकार  द्वारा  ऊर्जा  बचत  हेतु  शुरू  किए  गए  प्रचार  अपियान  के  अच्छे  परिणाम

 निकते  और

 यहि  ते  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मेंਂ  जहाँ  पर  बिजली  का  अत्यधिक  दुरुपयोग  होता  ऊर्जा
 बचत  का  प्रचार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  हें/उठाने  का  विचार

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  धोल  मंत्रालय  के  राज्य  मैत्री  कक्यनाथ  :

 ऊर्जा  सैरक्षण  प्रचार  अभियान  पर  हाल  ही  किए  गए  अध्ययन  से  इस  बात  की

 पुष्टि  होती  है  ।  .

 इस  प्रयोजन  के  दिए  ग्राम/कृषीय  जिममेंਂ  ऊर्जा  अचत  की  ठक्ष्च  सम्भाव्यता  प्रचार
 अभियान  के  मुख्य  लक्ष्यों  में  से  एक  हैं  ।  सरकार  में  जन  जागरूकता  के  लिए  समाचार  पत्नों  तथा

 प्रएर्श  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  उपाय  शुरू  किए  हें  ।

 एअरखस  की  परिचालन  कार्य  छुशकता

 8922.  झरी  बीरेन्द्र  छिंह  :  क्‍या  सागर  छिमानल  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  अंडर  ए
 क्लाउड  अगेनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  या

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 कया  सरकार  ने  एअरबस  के  संचात्तनन  कि  विस्तुत  जांच  की  हे  और  यदि  तो  इस  संबंध

 में  जांच  समिति  की  सिफारिशें  क्या
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 शा  ललल  बल

 क्या  एक  एशरअस  फरवरी  मेंਂ  घंगलौोर  में  दुर्घटमाप्रस्त  हुई

 हि  यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  हात़  ही  में  फ्रांस  मेंਂ  हुई  एयरबस  की  दुर्घटना  के  कारणों  के
 बारे  में  फ्रांस  सरकार  से  और  पृष्ठताक्त  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सागर  विभामस  और  पर्या/न  मंत्री  माश्वशाव  और  हां  ।  प्रेस
 रिपोर्ट  में  मोटे  लौर  पर  0-320  विमानों  को  अंतराष्ट्रीय  विमानन  में  शामिल  किये  जाने  संबंधी  घटनाओं  का

 विवरण  दिया  गया  हे  ।

 मागर  विमानन  विमान  की  हाल  में  हुई  दुर्घटना  के  संबंध  मेंਂ  फ्रांस  के
 वैमानिकी  प्राधिकारियों  से  निकट  सम्पर्क  बनाये  हुए  हें  ।  अभी  इस  प्रकार  का  कोई  निष्कर्ष  गद्दी  मिला  हे

 ऐसा  प्रतीत  हो  कि  इस  प्रकार  के  विमान  की  उड़न  योग्यता  की  पुनः  जांच  की

 और  (=)  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विद्युत  संयंत्रों  के ल्िण  एशियाई  विकास  थक  की  सहायता

 8923.  श्री  बसुदेख  आचार्य  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्प्शगल  ऊर्जा  झोल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम्र  क्‍या

 क्या  एशियाई  विकास  बेक  की  सहायता  से  स्थापित  किए  जाने  वाल्ते  विद्युत  संयंत्रों  को  चालू  करते

 समय  माਂ  मशीनों  तथा  सेयंत्रों  के  आईर  हेतु  सार्वजनिक  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  निजी  फर्मों
 को

 बरीयता

 देने  के  लिए  कोई  निर्देश  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  ओर  इसके  क्‍या  कारण

 खिद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  झ्लोत  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कल्यमाथ  :

 देश  में  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  विदुत  परियोजनाएं  निम्नानुसार

 ।.  उत्तरी  मद्रास  ताप  विशज्युत  परियोजना  (3x210  मे

 2.  उँचाहार  ताप  घिच्ुत  परियोजना  (2210  मे०

 3.  रायलसीमा  ताप  विद्युत  परियोजना  (22210  में०

 नहीं  ।

 प्र  नहीं

 राउरफेला  इस्पात  सय॑त्र  क्री  स्थापना  के  कारण  विस्यथापित  व्यवित्तयों  को  रोजगार

 8924.  कुमारी  फ़िडा  टोपनो  :  क्‍या  हसुपात  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  कारण  विस्थापित  हुए  छुछ  कोगों  को  अब  तक

 रोजगार  नहीं  मिक्ष  पाया  है  :  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  क्रारण  हैं  ओर  इन्हें  कब  तक  रोजगार  दे  दिया

 इस्पात  मंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  सल्सोध  मोहन  :  ओर  राउरकेला  इस्पात
 संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  उड़ींसा  सरकार  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रहण  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  2901

 परिवार  विस्थापित  हुए  जबकि  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  प्रमंधन  हारा  कुल  4401  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 ऐेजगार  दिया  जा  युका  है  ।

 निर्माताओं  को  घृगतान

 8925.  झ्ी  दित्तास  मुल्सेम्रणार  :  क्‍या  झूथला  और  प्रश्तार्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 -  करेंगे  कि

 क्या  दूरदर्शन  ने  कथित  वित्तीय  संकट  के  कारण  अनेक  निर्माताओं  का  घुगतान  रोक
 लिया  हे

 यहि  तो  इन  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इनकी  कितलमी  धनराशि  बकाया  हे  और  यह  कब
 '

 से  रुकी  हुई  है

 क्‍या  दूरदर्शन  ने  वित्तीय  संकट  को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  अपने  ध्यय  मेंਂ  कटौती  की  -

 और

 यदि  तो  तत्संजंधी  ब्योरा  क्‍या
 °

 :  सूचना  और  प्रश्मारता  मंत्रालय  में  उप  मेश्री  गशिरिजा  ,
 हीं  ।

 यद्  सवाल  पेदा  ही  नहीं

 और  दूरदर्शन  के  सभी  केन्द्रों/क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  अनुदेश  दे  दिये-ग्रए-हैं  कि  थे  समयोपरि
 टेलीफोन  यातायात  लागत  और  स्थानीय  एवं  आहरी  दौरों  पर  जितना  संभव  हो  कम

 खर्च  करें  |.

 विद्युत  क्षेत्र  में  पूंजी  निधेश

 8926.  श्री  भीबत्सक्म  पाणिप्रह्ी  :  क्या  जिल्युत  ओर  गेर-परम्परागत  उर्जा  ब्योस  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 विद्युत  क्षेत्र  में  पुजी  निवेश  के  लिए  भारतीयों  ठथया  अनिवासी  दोनों  के  कितने

 पत्र  सरकार  के  पास  क्षम्वित  पड़े

 इन  आवेदम-पत्नरं  पर  कब  तक  निर्णय  लिया  और

 tn)  जल  एवं  रैस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  वर्जा  छलोत  मेश्नालय  के  राज्य  मेत्री  कक्यमाथ  :  से

 जबकि  भारतीय  एवं  नॉन-हडियन  निजी  क्षेत्र  उच्चमियों  से  17  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैਂ  इस  2

 ताप  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  किए  जाने  हेतु  निजी  क्षेत्र  उद्यमियों  द्वारा  प्रस्तुत  वध्यवह्ार्यता  रिपोर्टों  की  केन्द्रीय

 -
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 विद्युत  प्राभ्रिकरण  हारा  जाँच  की  जा  रही  है|  लिगनाइट  आधारित  ताप  विज्युत  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  के
 सम्बन्ध  में  प्राप्त  तीसरा  प्रस्ताव  विचाराधीन  हे  ।  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिए  जाने  मेंਂ  छगने  वाला  समय
 विभिन्‍न  निवेशों  को  सुनिश्चित  किए  जाने  पर  निर्मर  करेगा  |  इन  परियोजनाओं  का  अलग-अलग  ब्यौरा  इस
 प्रकार  हे  :--

 ताप  विद्युत  11
 जल  विद्युत  3

 गैस  3

 एअर  इंडिया  का  णेड़ा  प्रअंध  कार्यक्रम

 8927.  झ्ली  प्रकाश  जी०  पाटील  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एअर  हड्ििया  हेतु  कोई  विस्तृत  बेड़ा  प्रबंध  कार्यक्रम  तेयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या  है

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्दा  अर्जित  होने  की  आशा  हे

 कथा  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  ओर

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मागर  विमानल  ओर  पर्यटम  सेश्री  माध्यराज  :  से  (x)  सरकार  मे  20  वर्ष
 की  अवधि  के  आद  विमानों  को  सेवा  से  हटांपे  जाने  की  वर्तमान  पढ़लि  के  स्थान  दस  वर्ष  कै  अवधि  के  भार
 विसानों  को  सेवा  से  डडटाने  से  संबंधी  एअर  इंडिया  के  प्रस्ताव  पर  अपना  अनुमोदन  दे  हिया  है  ।  अधिक

 आधुनिक  और  चुस्त  विमान  बेड़े  रखरखाव  मेंਂ  कम  विमान  उपयोगिता  मेंਂ  वृद्धि  उथा  परਂ
 निष्पादन  एवं  बेहतर  ग्राइक  अपील  होने  की  आशा  है  ।  एअर  ईंडिया  ने  एक  थैकेतक  विमान-ब्ेेड़ा  नवीकरण
 योजना  तेयार  की  है  और  वह  इसे  विमानों  तथा  संसाधनों  की  ठप्लब्धता  के  आधार  पर  कार्यान्वित  करेगा  ।  इस
 समय  खरीद  संत्रंघी  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  अवस्था  मेंਂ  संभावित  विदेशी  मुद्दा  आय  को  आंकना

 संभव  नहीं  है  ।

 हवाई  अड्डों  का  सुधार

 8928,  ही  राम  क्या  मागर  लिमरामनम  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  मे  दिल्ली  तथा  मद्रास  हवाई  अड्डों  पर  समुचित  सूचना  मुद्दैया
 सामान  की  बेहतर  व्यवस्था  करने  और  कर्मचारियों  दारा  उचित  व्यवहार  करने  जैसे  सुधार  करने  हेतु  यात्रियों  से

 कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  गौहाटी  और  जोरड्ाट  हवाई  अड़डों  पर  होने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  उपाय  करने  हेतु  अध्ययन  करने  तथा  सिफारिशें  करने  के  लिए  किसी  अध्ययन  दत्त

 का  गठन  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंश्री  साध्जहरावत  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ग्

 और  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  हेंदराबाद  और  गुवाहाटी  हवाई  अड़डों  को

 ढन  12  हवाई  अड़डों  की  सृची  में  शामिल  किया  गया  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  विमानपत्सन  प्राधिकरण  द्वारा  माल

 हवाई  अड्डों  के  रुप  विकसित  किया  जाना  हे  ।

 टी०  वी०  सीरियलों  का  निर्माण

 8929.  श्री  सृरजभानु  सोलंकी  |

 भी  एम०  सईद  \
 :  क्‍या  झूथना  ओर  प्रच्चारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि
 1

 बी

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  प्रायोजित  और  कमीशन  आधारित  सीरियल  योजनाओं  के  अंतर्गत  एक
 से  अधिक  सीरियल  का  निर्माण  करने  वाले  निर्माताओं  और  निर्माण  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  राष्ट्रीय  नाट्य  विद्यालय  और  भारतीय  फिल्म  और  टेलीविजन  संस्थान  के  स्नातकों  ने  भी

 टी०  वी०  सौरियलों  का  निर्माण  किया  ओर

 यदि  तो  सत्संभंधी  ब्योरा  कया

 सूचना  ओर  प्रश्चारण  मेश्राल्लय  में  ठय  मंत्री  गिरिजा  ब्योरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  हे  ।

 और  वध्पि  दूरदर्शन  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  द्वारा  प्रसारित  घारावाहिकों  के  साथ  राष्ट्रीय  माट्य
 विद्यालय  और  भारतीय  फिल्म  और  टेलीविजन  संस्थान  के  कई  स्मातक  भिन्न-भिन्न  रूपों  में  सम्बध्द  रहे  हैं

 लेकिन  ऐसे  हनातकों  का  ब्यौरा  समेकित  रूप  में  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  रखा  जाता  ।

 विवरण

 क्रम  निर्माता  कम्पनी

 सै०

 1...  घ्ुनौल  मेहता  सिनेवेष्टा  एड्स
 2  विनय  धूमले  मृरल  आर्ट

 3  मैजु  सिंह  नेटवर्क -7
 4  श्रीधर  क्षीरसागर  एस्टा  टेलीकास्ट
 5  ए०  भलभीर  एंड  बी  वीडियो
 6  म्रूषण  सृरी  फोकस  मीडिया

 थी०  आर०  चोषड़ा  जो०  आर०  चोपड़ा  प्रोडक्शन

 है  मोहन  कृष्णन  ओडीसी  हि
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 प्रान्ध्  प्रदेश  में  गेस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 8930.  श्री  अर्मभिक्षम  :  ओर
 डा०  वाई०  एस०  रेड्डी  )

 क्या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  बोत

 पैत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आन्श्र  प्रदेश  में  फिलहाल  कितनी  विज्युत  परियोजनाएं  कार्यरत

 राज्य  में  कितनी  विद्युत  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 क्‍या  सरकार  को  आठवीं  योजना.अवधि  के  दौरान  आन्श्र  प्रदेश  मेਂ  कुछ  नए  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 (8)  सरकार  हारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  एए  हैं  ?

 विद्युत  ओर  गैर-परम्परागल  उर्जा  श्लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्यमाथ
 :  इस  समय  आन्श्र  प्रदेश  में  कुल  मिलाकर  ।5  ताप  विश्युत  एवं  जल  विद्युत  केन्द्र  प्रचालन

 में  हैं  ।

 आन्श्र  प्रदेश  की  निर्माणाधीन/स्वीकृत  ताप  विद्युत  एवं  जल  विद्युत  स्कीमों  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  हे  :-

 क़०  स्कीम  का  नाम  क्षमता
 सै०

 1.  विजयवाड़ा  29  210

 2.  मुढ़वानृर  2X  210

 3.  पैन्ना  अहोब्िलिम  (sof)  2x  10

 4.  अपर  (Hof)  2960

 5.  श्रीसेलम  बांया  तट  विद्युत  घर  29  60

 6.  श्रीसेलम  गन्सृर  नहर  2x

 (2)  गन्सतूर  नहर  2  2  2.25

 ?.  बलिमेला  2  9  30

 |  नियम

 (n) से  (४)  आठवीं  योजना  को  अभी  अतिम  रूप  महीँ  दिया  गया  है  आठथीं  योजना  के  दौरान
 31115  मे०्बा० की  क्षमता  जोड़े  जाने  सम्भन्धी अनुमान  के  आधार  पर  आस्ख  प्रदेश  मे  1553.3  मे०वा०  क्षमता  जोड़े

 जाने

 की  परिकल्पना  कौ  गई  हे  जिसमें  1240  मे०्वा०  ताप  विद्युत  और  313.5  जल  विद्युत  क्षमता  शामिल

 हे  ।
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 स्करेप  का  आयात

 8931.  श्री  जगरमात  चिंह  खरार  :  क्‍या  हष्प्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मेटल  स्क्रेप  टेड  कारपोरेशन  देश  में  लघु  इस्पात  उद्योगों  की  इस्पात  की  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  इस्पात  का  आयात  करता

 क्‍या  सरकार  की  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  गैर-सरणीक्दद्द  मदों  की  सूची  में  स्क्रेप  आयात  को

 शामित्त  किए  जाने  के  कारण  हस  संस्थान  के  कार्यभार  में  काफी  कमी  आ  गई  और

 यदि  तो  इस  संस्थान  को  सरकार  हारा  कौन  से  नये  उत्तरदायित्व  सौंपे  गए  हैं  ?

 इस्यात  मेत्रालय  के  शाउय  मंत्री  सन्‍सोध  मोड़न  :  सप्ती  हस्पात  उद्योगों  मेਂ  इस्तेमाल
 के  पिए  इस्पात  गलन  स्क्रेप  का  आयात  मेटल  स्क्रेप  टेड  कारपोरेशन  छि०  के  माध्यम  से  किया

 और  स्क्रेप  क ेआयात  को  असरणीबच्द  करने  के  बाद  भी  मेटरत  स्क्रेप  टेड  कारपोरेशन  लि०  ने  छोटे
 प्रयोक्ताओं  की  ओर  से  स्क्रेप  का  आ्ञायात  करना  जारी  रखा  हुआ  है  ।  यद्यपि  ऐसे  आयात  की  मात्रा  कम  हे  ।  मेटल
 स्क्रेप  टेड  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  स्वदेशी  व्यापार  का  काफी  कारोबार  है  ओर  इस  क्षेत्र  मेਂ  इसके  कार्य  निरन्तर  बढ़
 रहे  हैं  ।

 म्रह्दानगर  टेज्नीफोन  निगम  लिप्रिटेड  का  दर्जा

 8932.  श्ली  मोहन  राखते  :  क्‍या  सेचार  मंत्री  30  27  1092  क॑  अतारांकित  प्रइन  सं  5295

 और  7987  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  1992  को  लाइसेंस  समाप्त  होने  के  बाद  महानगर  टेलीफोन  निगम
 ज़िमिटेड  के  प्रचालनन  को  बंद  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  निगम  के  लाइसेंस  की  अवधि  कितने  समय  के  लिए  बढ़ाई  गई  है  ?

 हंचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी  वी०  :  जी  सरकार  ने  महानगर
 टेल्लीफोन  निगम  को  3।  मार्च  (992  के  आद  समाप्त  करने  का  निर्णय  नहीं  जिया  है  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  का  लाइसेंस  आगे  30-9-1992  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 आन्छझय  प्रदेश  में  व्रिल्युत  उत्पादन  की  क्तागल

 8913.  श्ली  रामकुष्ठा  कोताला  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  छ्लोत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आख्ध्  प्रदेश्ा  में  राज्य  द्वारा  निर्मित  विज्युत  परियोजनाओं  की  प्रति  यूनिट  विद्युत
 उत्पादन  ल्ञागत  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  तथा  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  हारा  स्थापित  विश्युत

 यूनिटों  से  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  ह
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 क्या  उत्पादन  ज्ञागत  कम  करने  हेतु  राज्य  सरकार  का  मार्ग  दर्शन  करने  के  लिए  राष्टोय  ताप

 विद्युत  निगम  तथा  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  में  अनुसंधान  तथा  विकास  एण्ड  कार्यों  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  श्लोत  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 और  आन्च्र  प्रदेश  राज्य  विज्युत  बोर्ड  के  उत्पादन  की  ज्ञागत  1990  मेंਂ  41.19  पेसे/कि०  वा०  घं०  से  87.89

 पेसे/कि०  वा०  घं०  के  बीच  हे  ।  आन्च्र  प्रदेश  मे  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  के  रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र
 की  उत्पादन  की  अनुमानित  लागत  62.32  पेसे/कि०  वा०  घ॑०  है  ।  राष्ट्रीय  जलन  विद्युत  निगम  की  आन्ध्र  प्रदेश  में

 कोई  परियोजना  नहीं  हे  ।

 और  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  तथा  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  उत्पादन  की  लागत  कम  करने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  का  मार्गदर्शन  नहीं  करती  हैं  ।  तथापि  केन्द्रीय  बिच्चुत  प्राधिकरण  समय-समय  पर  सभी

 राज्य  विद्युत  बोड़ों  को  उत्पादन  की  लागत  में  कमी  लाने  के  लिए  अनुषंगी  खपत  में  ईघन  खपत  में

 कटौती  तथा  संयंत्र  भार  गुणांक  को  बढ़ाने  आदि  जैसे  उपाय  करने  हेतु  दिशा  निर्देश  जारी  करता
 है  ।

 राजस्थान  में  श्रिजज्षी  का  उत्पादन

 8934.  प्रो०  राह्मा  सिंह  राषत  :  कया  विद्युत  और  गेर-परम्पागत  ऊर्जा  छोल  मेत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  बिजली  के  उत्पादन  के  कौन-कौन  से  स्रोत  हें  और  ऐसे  प्रत्येक  स्लोत  से  कितने

 प्रतिशत  ब्रिजल्ली  का  उत्पादन  किया  जाता

 राज्य  की  कुल  बिजली  की  आवश्यकता  कितनी  है  और  यह  मांग  कौम-कोन  से  स्लोतों  से  पूरी  की

 जाती

 राज्य  मे  बिजली  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कौन-कौन  सी  विभिन्‍न  बिजली  उत्पादन

 योजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  और

 कितनी  योजनाओं  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  और  ऐसी  कितनी  योजनाओं  को  चालू
 किए  जाने  की  सम्भावना  हे  और  कब  तक  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  झोस  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  कत्पवमाथ

 वर्ष  1991-92  के  संबंध  में  अपेक्षित  ब्यौरा  निम्मानुसार  है  :--

 श्रेणी  लक्ष्य  Ao)  वास्तविक

 ताप  विद्युत  3900  6122  157.0

 न्यूक्तीय  1600  1159  724

 जल  1175  1390  118.3

 जोड़  6675  8671  129.9
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 वर्ष  1991-92  के  राजस्थान  मेंਂ  ऊर्जा  की आवश्यकता  13220  मिलियन  यूनिट  जबकि

 विभिम्न  स्रोतों  से  उपक्तष्धता  13030  मिलियन  यूनिट

 इस  राजस्थान  राज्य  से  संबंधित  कोई  जत्त-विद्युत  स्कीम  केन्द्रीय  विधुत  प्राधिकरण  के

 विचाराधीम  नहीं  है  ।  निम्नलिखित  नई  ताप  विद्युत  स्कीमों  के  भारे  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  :--

 (1)  भौलपुर  ताप  विद्युत  3५210...  में*  राजस्थान  राज्य

 बिजली  ओोर्ड  ।

 (2)  चितौढ़गढ़ें  ताप  विद्युत  केन्द्र  12500  500  में०  वा०-मेसर्स  सेंचुरी  टेक्सटाइल

 इन्डस्टरीज  कि०  ।

 वर्तमान  5  मेगावाट  (22.5  में०  क्षमता  वाली  जाखम  क्घु  जल-विशुुत  परियोजना  ही

 एकमात्र  स्वीकृत  जल-विश्वुत  स्कीम  है  जिसका  राजस्थान  में  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  राज्य  में

 क्रियान्वयनाधीन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया
 लत  epumennansean’ ०कमकमममवभावकाम

 परियोजना  क्षमता  चालू  करने  का  संभावित

 कार्यक्रम

 राज्य  क्षेश्र
 कोटा

 2.  रामगढ़  गैस  टर्बाइन  3
 3.  सृरतगढ़

 ध्थ्या
 250  के
 250

 केम्ड्रीय  क्षेत्र

 बरसिंहसार
 कीਂ

 |  ५
 /

 मुख्य  संयंत्र  तथा  उपस्कर  के  रिए  अभी  आईर  दिया  जाना  अतः  इस  समय  इन  यूनिटों  को  चात्तू  किये  जाने  संभंधी
 कार्यक्रम  का  निर्धारण  कर  पाना  कठिन  हैं  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 8935.  झमसी  दीपिका  एच»  टोपीवाला  :  क्या  विज्लुत  और  गेर-परम्पशागत  ऊर्जा  छोल  मंत्री
 पह  बठाने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  और  विद्युत  चातित  पम्पसेट  लगाने  के  लिए  क्क्ष्य  निर्धारित  करने  में
 प्रामीण  विज्ुतीकरण  निगम  का  वर्तमान  दृष्टिकोण  भारत  सरकार  द्वारा  मिगम  को  वृष्टिकोणਂ
 अपनाने  हेतु  दिए  गए  निदेश  से  मेल  खाता  और

 यदि  तो  सरकार  दारा  इस  भात  को  सुनिश्चित  किए  के  क्षिए  कि  प्रामीण  वि  झ्ुतीकरण  के
 लक्ष्य  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  क्षक्ष्यों  के  अनुरूप  निर्भारित  किए  जायें  यदि  कोई  कदम
 वुठाये  जाने  का  विचार  हे  तो  वह  क्‍या
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 जिछ्युत  ओर  गेर-परंपरागत  ऊर्र्जा  झोत  संश्रालय  के  राज्य  मेत्री  कक्यनाथ  :
 और  फ्राम  विद्युतीकरण  तथा  पम्पसेट  ऊर्जायन  के  लक्ष्यों  का  निर्धारण  ग्राम  चिद्युतीकरण  निगम  हारा  नहीं
 किया  जाता  अपितु  इसका  निर्णय  योजना  आयोग  ढारा  प्रति  वर्ष  राज्य  सरकारों/राज्य  विद्युत  बोढ़ों  के  साथ
 परामर्श  करके  लिया  जाता  हे  ।  स्कीमें  प्राम  विद्युतीकरण  मिगम  हारा  परियोजना  दृष्टिकोण  के  आधार
 पर  ह्वीकृत  की  जाती  स्कीमों  के  अन्तर्गत  निर्माण  कार्यों  समग्र  आथंटन  के  भीतर  राज्य  सरकारों/राज्य

 विद्युत  बो्डों  दारा  मृल्यांकित  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  उनके  हारा  चरणबढ़  किया  जाता  प्राम

 विद्युतीकरण  निगम  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  राज्य  सरकारों/राज्य  विद्युत  बोर्डों  हेतु  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध
 करवाने  के  लिए  स्कीमों  को  स्वीकृति  प्रदान  करके  उन्हें  सहयोग  देता  हे  ।

 शाज्य  जिश्वुत  जोड़ों  द्वारा  प्रामोश  विश्वुतीकरण  निगम  को  सुगतान

 8936.  ब्लीमसी  रीता  वर्मा  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  द्योल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  विद्युत  बोई  ढारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  को  ऋण
 उक्षयणी  और  ब्याज  अदायगी  के  रूप  में  कितनी  राशि  का  घुगतान  किया

 क्या  ग्रामीण  विश्युतीकरण  निगम  द्वारा  राज्य  विद्युत  बो्ों  को  किसी  वित्तीय  वर्ष  में  सामग्री  की

 खरौद  ढेतु  स्वीकृत  किए  गए  त्रूण  को  उसी  विल्तीय  वर्ष  में  लौटाना  होता  हे/समायोजिल  किया

 जाता

 प्रत्येक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  दारा  गत  तीन  वर्षों  में  सामग्री  ऋ्रूण  को  लोटाने  मेंਂ  प्रत्येक  वर्ष  कितनी

 राशि  की  चूक  की  गई

 क्या  राज्य  विद्युत  बोड़ों  दारा  पहले  किए  गए  निर्माण  कार्यों  के  आधार  पर  प्रस्तुत  किए  जा  रहे

 अदयगी  दावों  का  ग्रामीण  विद्युतौकरण  निगम  ढारा  धुगतान  नहीं  किया  जा  रहा  हे  जिससे  वित्तीय  संकट  खड़ा
 हो  गया  हे  ओर  ग्रामीण  विज्वुतीकरण  का  कार्य  बुरी  तरह  से  प्रमाविस  हो  सा  ओर

 29  1992  तक  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  घुगतान  न  किए  गए  कितने  अक्षयगी

 काये  पड़े  थे  तथा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  उपक्षण्य  नवीन  राज्य-वार  ठांकड़े  क्‍या

 विद्युत  और  गेर-परम्परागल  ऊर्जा  द्योत  मंत्राक्षय  के  रात्य  मंत्री  क्रल्पमाथ

 पिछले  तौन  वर्षों  के  ढैरान  राज्य  बिजली  बोर्टों  दारा  घुगतान  की  गई  ऋण  राशि  एवं  ब्याज  राशि  का

 राज्यवार  ब्यौरा  संज्रन  में  दिया  गया  हे  ।

 ग्राम  विशुतीकरण  निगम  के  माल  सामग्री  सम्बन्धी  ऋण  को  उसी  वर्ष  में  समायोजित
 किया  जाना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 पिछले  तौन  वर्षों  के  रा०  जि०  बोढ़ों  दारा  माल  सामग्रौ  सम्बन्धी  भ्रुण  को  छुगलान  न  कौ

 गई  राशि  का  राज्यवार  ज्योरा  संकग्न  में  दिया गया
 और  (&)  राज्य  बिजली  श्रो्टों  द्वारा  प्रस्तुत  दावों  की  वर्ष  के  लिए  अनुमोदित

 राज्य  बिजली  कोडों  से  वसूल  की  जाने  वाली  राशि  सम्बन्धी  स्थिति  द्रादि को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  कौ  जाती है  ।

 29-2-92  की  स्थिति  के  वर्ष  1991-92  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  बावोंਂ  की  तुलना  में  असंधितरित  राध्ि

 का  ब्यौरा  संक्न  विवरण-]!|  में  दिया  गया  हे  ।
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 झूश  की  राष्टि  तथा  राज्य  भिजली  बोड़ों  द्वारा  सुगतान  किया  गया  वब्याज

 क़०  ओर्ड  का  नाम  1989-9 =  1990-91.  1991-92*
 सै०

 ।.  आखा  प्रदेश  रा०  लि  ओर  4100  *  4786  5565
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  39  126  178
 3.  असम  रा०  लि०  ओर्ड  1256  1751  1930
 4.  बिहार  रा०  थि०  ओई  1739  3408  2286
 $.  गुजरात  थि०  बोर्ड  1871  2722  3108
 6.  हरियाणा  रा०  बि०  बोर्ट  1296  2013  2034
 7.  हिमाचल  प्रदेश  रा०  थि०  थोई  980  1160  1364
 8.  जम्मू  एवं  कप्मीर  नि०  बोर्ड  495  681  744
 9...  कनटक  बि०  बोर्ड  3068  2430  2952

 10.  केरल  रा०  थिं०  बोर्ड  877  1141  1410
 11.  मध्य  प्रदेश  रा०  लि०  बोर्ड  4077  9121  10750
 12.  मद्दाराष्ट  रा०  थि०  ओरोर्ड  3799  5568  6903
 13.  मणिपुर  90  303  367
 14.  .  मेघात्षय  रा०  मि०  बोर्ड  350  242  820
 15.  मिजोरम  45  95  150
 16...  नागाछैण्ड  263  301  406
 17,  उड़ीसा  रा०  वि०  बोर्ड  1663  323]  4251
 18.  पंजाब  रा०  मथि०  ओर्ड  2389  2729  3242
 19.  राजस्थान  रा०  मि०  ओर  2665  3256  3879
 20...  सिक्किम  169  200  3274
 21.  तमिलनाडु  नि०  बोर्ड  2272  2854  3370
 22...  त्रिपुरा  252  318  501
 23.  उस्सर  प्रदेश  रा०  भि०  बोर्ड  3849  2646  7885
 24.  प०  बंगाज्ष  रा०  बि०  बोर्ड  1483  3256  3969

 जोड़  39097  54338  68338
 eee

 व्वर्ष  से  सम्भन्ध्िस  हेलों  को  ग्रभी  अंतिम  कप  नहीं  दिया  गया  दिए  गए  आड़े  अनुमानों  पर  आधारित
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 ७3» कक  कथन  ++७+५७.+++  लक  ७-७०कमकाय कसम» 3७-3०»

 पिछले  तीन  वर्षों  के  माल  सामग्री  सम्शन्धी  लकाया  ऋण  से  सम्बन्धित  स्थिति

 रुपये

 क़०  राज्य  31-3-90  की  स्थिति  31-3-91  की  स्थिति  31-3-92  की  स्थिति

 से०  के  अनुसार  के  अनुसार  के  अनुसार

 1989-90  1990-91  1991-92  -92

 आन्ध्  प्रदेश  ||  ~  जज

 2.  बिहार  1816  1779  1781
 3...  मध्य  प्रदेश  392  लक  ~

 4...  मेघालय  292  न  80

 5.  उड़ीसा  1678  879  879

 6.  राजस्थान  354  न

 7.  उत्तर  प्रदेश  5933  2350  2350

 8.  प०  बंगाल  316  --  --

 जोड़  10782  $008  $090

 विवश्णा-ाा

 29-2-92  की  स्थिति  के  स्वीकृत  दावों  की  तुलना  में  असंविलरित  धनराशि  धम्बन्धी

 स्थिति
 a  नन फ+ननन+भ+++।त।7ऋपतं+त3दखत+>पस्‍त  नल  लत  लीन  वतन  न  न  लत  ननन  जलन  तन  +्औत  तह  लत  लत  nett  *5++<

 क़०  शाज्य  राशि  रूपये

 सं०

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  3

 2...  हरियाणा  233

 3.  जम्मू  एवं  कश्मीर  105

 4.  कनटिक  176

 5.  मध्य  प्रदेश  2706

 6...  महाराष्ट  245

 7.  मेघालय  7

 8.  मिजरम  122

 9.  उड़ीसा  4

 10.  पंजाध  174
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 a फ७्र्र्ऊ्ऊ्ऊ्ऊ्र् आऔऑ७?हो

 क्र  राशि  रुपये

 चं०

 11.  सिक्किम  192

 12.  तमिलमादु  43

 13.  त्रिपुरा  44

 14.  Qo  बंगाल  85

 जोड़  4139

 संगलोर  झुपर  ताप  जिजली  परियोजना

 8937.  श्लीमती  चम्द्रप्रला  अर्स  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्पशगत  ऊर्जा  द्योत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नन्‍्दीकुर  में  2400  में०  वा०  मंगलोर  सुपर  ताप  बिजली  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  वर्ष

 1989  में  रूस  और  भारत  के  बीच  किसी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  का  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  की  स्वीकृति  के  पश्चात  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो

 विद्युत  और  गैर-परंपरागल  ऊर्जा  छोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कक्पनाथ  :
 और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  हारा  क़ियान्वित  की  जाने  वाली  मंगलोर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना

 (22210  में०  के  चरण-एक  के  लिए  प्रस्ताव  को  भारत  सरकार  तथा  तथाकथित  सोवियत  संच  के  बीच
 20-11-88  को  हस्ताक्षरित  अन्सः  सरकार  प्रोटोकाल  के  अन्सर्गत  दिपक्षीय  सोवियत  सहायता  के  लिए
 परियोजनाओं  में  से  एक  परियोजना  के  रूप  में  अभिज्नात  किया  गया

 कसी  संध  ने  उत्तच  स्तरीय  मंत्राल्ीय  प्रतिनिधि  मण्डल  को  जब  इसने  जनवरी  ,  1992  में  रूस  तथा
 उक्रेन  का  झोरा  किया  बलाया  था  कि  ऋण  की  मात्रा  तथा  निबन्धन  के  संबंध  में  पारस्परिक  समझते  की  झठों
 पर  मंगकोर  परियोजना  समेत  करार  मेंਂ  शामिल  परियोजनाओं  के  राज्य  से  राज्य  को  तथा  वाणिव्यिक  ऋण  की
 उपलब्धता  बनी  रहेगी  ।

 इस  परियोजना  के  चरण-एक  के  लिए  प्रथम  210  मे०  वा०  की  यूनिट  को  मुर्य  संयंत्र  तथा
 उपस्करोंਂ  के  लिए  अवार्ड  देने  की  तारीख  से  4  वर्षों  की  अवधि  में  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  तथा
 तत्पशचात  दूसरी  यूनिट  6  महीने  के  अन्दर  चालू  की  जाएगी  ।  इस  परियोजना  के  त्लिए  अधार्ड  इस  परियोजना
 को  प्रैजी  निवेश  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  पश्चचात  ही  दिया  जा  सकता

 दामोदर  छाटी  मिगनम  के  इंजीनियरों  के  थेजा  सम्बन्धी  मामते

 8938.  श्री  उपेन्ध्र  माय  वर्मा  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-पदम्परागत  ऊर्जा  झ्योल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  में  कार्यरत  इंजीनियर  अपनी  सेवा  सम्बैन्धी  शिकायतें  लेकर  न्यायालय
 गए

 यदि  तो  ढामोदर  घाटी  नियम  के  प्राधिकारी  कितने  मुकदमे  हारे

 गत  पाँच  वर्षों  के  दौरान  दामोदर  छाटी  निगम  का  ऐसे  मुकदमें  लड़ने  में  कुल  कितना  धन  खर्च

 हुआ  और

 इंजीनियरों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  निगम  के  प्रािकारियोंਂ  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  ?

 विश्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  झोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्यमाथ  :
 से  सृचमा  एकन्र  की  जा  रही  हे  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिजली  के  क्षेत्र  में  संसुकक्‍्स  उच्चयम

 8939.  श्ली  आर०  सुरेन्द्र  रेइडी  :  क्या  विज्वुत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  छोल  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बिजली के  क्षोत्र  मेंਂ  देश  में  संयुक्त  ठच्चमों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  करने

 वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  निगमों  को  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्भन्ध  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया

 ऐसे  संयुक्त  उद्यम  कौन-कौन  से  राज्यों  मेंਂ  स्थापित  किए  जामे  का  प्रस्ताव  और

 इन  प्रस्तावों  पर  काम  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्मावना

 विद्युत  ओर  गैर-परंपरागल  ऊर्जा  छोत  मंत्रालय  के  राज्य  मैश्री  कल्यजाय  :  से

 एक  नई  संयुक्त  क्षेत्र  कम्पनी  के  माध्यम  से  एक  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  सम्बन्धित  पक्षों  की  मंशा

 की  पुष्टि  करने  के  लिए  स्विट्ज़रलैण्ड  की  आसिया  ब्राउन  बोबेरी  तथा  राष्टीय  ताप  विद्युत  निगम  के  बीच  एक

 समझौसत  ल्ापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।  प्रस्तावित  संयुक्त  क्षेत्र  कम्पनी  की  रूपात्मकताएं  तथा  ब्यौरों  का

 निर्धारण  नहीं  किया  गया  हे  ।

 दूरदर्शन  हारा  प्रधारित  विज्ञापनों  में  अशिरंजना

 8940.  श्रीमती  प्रतिभा  देखीशिंह  फटीका  :  क्या  सूचना  और  प्रश्चारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारित  किए  जा  रहे  विज्ञापनों  की  अतिएंजना

 अथवा  वास्तविकता  की  जांच  करवाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1991  में  और  मार्च  1992  तक  प्रसारित  विज्ञापनों  की  अतिरंजना  के  बारे  मेंਂ  कितनी  शिकायतें
 प्राप्त  हुई

 हस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कराई  गई  जांच  का  ब्योरा  क्‍या  और
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 ee  सुनिश्चित  ॒  क्‍ल्‍छठ_अनफ्ि9अ5इ9७  हारा

 (2)  विज्ञापनों  की  वास्तविकता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  हारा  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 झृचमा  ओर  प्रसारण  मैत्रातय  में  उप  मैत्री  गिरिजा

 महीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 »  इस  अवधि  के  दौरान  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं

 (2)  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  दोनों  ही  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  विज्ञापन  से  इलेक्ट्रानिक  मौडिया

 पर  विज्ञापनों  के  नियंत्रण  हेतु  सरकार  ढारा  तेयार  की  गई  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  लिए  संडिता  के  प्रावधानों  का

 अतिक़मण  न  हो  ।

 एच  टी०  डी०  कॉँलों  के  प्रभार  का  निध्यारिणा

 8941.  झ्ली  पी०  झी०  क्या  झंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिन  के  विभिन्‍न  समयो  के  लिए  एस०  टी०  डी०  कॉलों  के  प्रभार  का  किस  तरह  से  निर्धारण  किया
 जाता

 क्या  एस०  टी०  डौ०  सुविधा  के  दुरूपयोग  के  कारण  कतिपय  प्रयोक्‍ताओं  को  अत्यधिक  राशि  के
 पित्त  भेजे  जाने  की  शिकायतें  मिली

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  उपचारात्मक  तैत्र  विश्वमान  और

 यहि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या

 सेचार  मंत्रालय  में  उप  प्ेश्नी  पी०  जी०  रंगय्या

 एच्ा०  टी०  डी०  शुल्क

 पत्सच  की  अधषधि  शेकेण्डोਂ  मे

 अरीय  दूरी  काम  के  दिनों  मेंਂ  रियायती  दर
 0800  बजे  से

 1900  बजे  तक  काम  के  दिनों  सप्ती  दिनों  में
 0600  बजे  से  0800  2200  बले  से
 बजे  तक  ओर  1900  0600  बजे
 बजे  से  2200  बजे
 तक  तथा  रविवार  और
 राष्ट्रीय  अवकाश  के
 दिनों  मेंਂ  0600  बजे  से
 2200  बजे  तक
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 1  2  3  4

 किम्री०  36  48  48
 किमी०  12  24  48

 किमी०  है  16  36
 किमी०  4  है  16

 किमी०  3  12
 1000  किमी०  से  ऊपर  2  8

 (i)  वितरण  केन्द्रों  को  बन्द  करना

 (0)  एस०  टी०  डी०  डायनामिक  नियंत्रण  सुविधा  प्रदान  करना

 (iti)  एस०  टी०  डी/आई०  एस०  डी०  सुविधा  के  प्रयोग  और  कॉल  पढति  की  प्रवृत्ति  पर  दृष्टि  रखने  के

 लिए  टेलीफोन  लाइन  की  जांच  करना

 (९)  सतर्कता  सेल  द्वारा  उन  मामलों  की  जांच  करना  जिनकी  सतर्कता  की  दृष्टि  से  जांच  करना

 आवश्यक  है  ।

 महाराष्ट्र  से  आक्राशवाणी  केन्द्रों  की  जाणशिज्यिक  उपादेयता

 8942.  ली  धर्मण्णा  मोंडयया  क्या  सूचना  ओर  प्रचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  कुछ  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  वाणिज्यिक  उपादेयता  का  मृक्ष्यांकन
 किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 झृूचथना  और  प्रश्मारण  मंत्रालय  में  उप  मंश्री  गिरिजा

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  |

 केन्द्रीय  दृत  का  जोकारो  इस्पात  झ्ोयंत्र  का  दौरा

 8943.  झी  राम  टह्कस  चौधारी  :  क्‍या  इस्याल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  भ्रष्टाजार  व्याप्त  होमे  के  आरोप  की  तथा  इसमें  हो  रही  लगातार

 हानि  की  जांच  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  एक  केन्द्रीय  बल  भेजने  का

 यदि  सो  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  सरकार  हारा  इस  सम्भन्धथ  में  किए  जाने  वाले  अन्य

 उपायों  का  ब्योरा  क्‍या
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 TS  पक  कमर  कक

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोध  मोहन  नहीं  |

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 ह्टीज़  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लि०  की  निगमित  सतर्कता  के  रूप  में  पर्याप्त  प्रशासनिक  तथा

 सतर्कता  मशीनरी  और  अन्य  सरकारी  एजेंसियां  जांच  और  छानबीन  करने  और  अनियमितताओं  एवं  प्रष्टाचार  के

 की  जांच  तथा  ठन  पर  कार्रवाई  करने  के  त्तिए  विद्यमान  हैं  ।  ऐसी  कोई  अवस्था  अथवा  स्थिति  नहीं

 आई  है  कि  फशचार  के  क्रिस  आरोप  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई  दल  भेजना  पढ़ा  हो  ।

 हस  संजंध  में  निरन्तर  एवम  नियमित  सतर्कता  बरती  जाती  है  ।

 लिसा  अपेक्षित  योग्यता  के  प्रशिक्षकों  की  निम्ुक्सि

 8944,  ह्ली  म्रमोर॑जल  क्या  लागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  अनुपयुक्त  पाए  गए  इेडियन  एयरलाइंस  के  कुछ  पायलेटों  को  सी०  टी०

 ई०  हेवराबाद  में  बिता  अपेक्षित  योग्यता  के  प्रशिक्षक  नियुक्त  किया  गया

 इसके  क्या  कारण

 उनकी  संख्या  कितनी  हे  और  क्‍या  उन्हें  वही  वेतनमान  मिल  रहा  ओर

 गदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हे  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम

 ढठाए  गए

 मागर  विन्ामन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माघवरात  से  स्वास्थ्य  की  दृष्टि
 से  अनुपयुक्त  दो  एक्जिक्यूटिव  विमानचालकों  का  उपयोग  सिमुलेटर  अनुदेशकोਂ  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ।
 यह  मारतीय  वाणिज्यिक  विमानचातक  संघ  के  उस  करार  के  अनुसार  हे  जिसके  अतर्गत  उड़ान  इयूटी  के  किए
 स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  जो  चिमानचआाज्क  अनुपयुक्त  शए  जाते  हैं  और  जो  ब्रार्थिती  के सिए  विकल्प  नहीं  देते
 उन्हें  ठाधिचर्षिता  कौ  आयु  प्राप्त  करने  ठनके  द्वारा  अंतिम  फ्िए  गए  पूल  वेतन  के  कम  से  कम  75%  तक
 समेकित  वेतन  पर  ठपयुक्त  ग्राउंड  इयूटी  पर  लगाया  जाता  हैं  |  सिभुल्तेटर  अनुदेशकों  के  रूप  मेंਂ  नियुक्त
 वर्तमान

 लाहसेंसघारी विमानचालक ठड़ान भत्ते के लिए भी पान् होते हें । फैक्श मशीनें 8945. हरी तरांज : क्या साोझार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश मेंਂ फेक्स की कुछ कितनी फैक्टियां हें ओर इनमें से कितनी फेक्टियां कार्य कर रही हैं तथा प्रत्येक फेक्टी की वार्षिक उत्पावन क्षमता कितनी इस समय देश में प्रत्येक वर्ष इन मशीनों की कितनी खपत ओर स्वदेशी मशीनों और आयातित मशीनों के मृत्य मेंਂ कितना ओतर हजार मैत्रालय में उप मंत्री पी० जी० रैगय्या देश में फेक्स मशीन अनाने वालौ दो कंपनियां हैंਂ जिनके नाम इलेक्ट्रानिक्स क्ारपोरेशन ऑफ ड्ेडिया लिमिटेड और स्केनटेल इंडिया
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 डि,स?७ि:ोखखोनपनननिननना-  ह॑ा॑ारनीभाााााााााााााआ कक  इललल

 लिमिटेड  हैं  ।  प्रत्येक  में  प्रतिवर्ष  2000  मशीनें  बनाने  की  लाइसेंसशुद्द  क्षमता  है  ।  दोनों  वाणिड्यिक  ठल्पादन
 हो  रहा  हे  ।

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 स्वदेशी  ओर  आयातित  फेक्स  मक्षीनों  की  क्ौमतों  में  अतर  सुविधाओं  और  विशेषताओं  पर  निर्भर
 करता  हे  इसलिए  इनको  एक  जैसा  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।

 विदेशी  मत्स्य  नोकाओं  पर  लगाया  गया  जुर्माना

 8946.  झ्ी  जिश्वमाथ  क्‍या  रात  प्रश्ंस्करणा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कथा  गत  तीन  वर्षों  के  केरान  भारतीय  जल  सीमा  मेंਂ  मछलियां  पकड़ते  पाये  गये  अन्य  देशोंਂ  के
 जहाओं  पर  जुर्माना  क्षगाया  गया  और

 !/  यहि  तो  इस  प्रकार  कितनी  धनराशि  एकत्र  की

 खाज्य  प्रधंस्करण  उच्लोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जंगात  की  खाड़ी  की  तट  रेखा  पर  हौपसमूहठ  का  जिततुप्स  हो  जाना

 8947.  श्ली  विजय  नवल  कया  जक्ष  ध्ैद्याधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  घरकार  का  ध्याम  बंगाल  की  खाड़ी  में  तट  रेखा  के  साथ-साथ  लगी  अधिकांश  मूमि  के  कटाव  की

 ओर  दिल्लाया  गया

 यदि  तो  बंगाल  की  खाड़ी  की  तट  रेखा  पर  कितने  ढीपसमूड्ठ  विद्ुप्त  हो  गए

 क्या  भूमि  के  निरंतर  कटाव  से  कत्तकत्ता  और  हत्दिया  पत्सन  के  नौसंचाललन  चैनलों  पर  बाधा  उत्पन्न

 हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  ने  बंगाल  की  खाड़ी  की  तट  रेखा  को  भृमि-कटाव  से  बचाने  के  लिए  क्या  कबम

 उठाये  हैं  ?

 जला  संश्ाघन  मैश्री  विद्याचरण  :  तटवर्ती  रेखा  और  नवमुख  के  साथ-साथ  कटाव

 एक  प्राकृतिक  क़िया  है  समुदवर्ती  राज्यों  द्वारा  बंगातत  की  खाड़ी  तटीय  रेखा  के  साथ-साथ  छुटपुट  कटाव  कौ  सूचना
 दी  गई  है  ।

 ओर  भगीरथी  प्रणाली  के  असंख्य  चैनकों  ने  भंगाल  की  खाड़ी  में  निर्मम  मार्ग  बनाने  के  लिए
 24  परगना  में  सुन्दरवन  क्षेत्र  के  ढेल्टा  क्षेत्र  को आडा  तिरछ्ा  काट  दिया  है  ।  इन  चैनलों  में  निरन्तर  गाद  भरती  जाती

 है  और  इनके  नये  नये  मार्ग  बनते  जाते  हैं  ।  इस  प्रक्रिया  में  य ेनौवडन  पर  प्रभाव  डालते  हैं  और  विद्यमान  ढेछ्टा  भूमि
 मेंਂ  कटाव  उत्पन्न  करते  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  330  करोड़  रूपए  की  अनुमानित  लागत  पर  छुन्दरचन  में  स्थल  किमारों

 और  नदमुख  और  24  परगना  और  मिदनापुर  जिलों  में  तटीय  पहुंचा  की  सुरक्षा  देतु  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  की
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 कमदम्याका

 हे  ।  इसौ  समुड॒वर्ती  राज्यों  ढारा  जिसमें  बंगाल  की  खाड़ी  के  राज्य  सम्मिलित  है  ।  कटाब-रोधी  ठपायों  का

 विचार  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  हे  ।

 कर्नाटक  में  यू०  एच०  एफ  उपकरण

 झ्लौ  एच  डी०  देवगौड़ा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (ws)  क्या  अत्टा  ऐश  फ़ीक्थेन्सी  30/60/120  प्रणालौ  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कर्माटक  में
 टेलीफोन  प्रणाली  के  नेट  कार्यक्ररण  में  देरी  हुई  हे  :

 क्या  यू०  एच०  एफ०  30/60/120  टांसमिशन  प्रणाली  की  सप्लाई  के  आबंटन  में  कोई  देरी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झंचार  मंेआ्रालय  में  उय  मंश्री  पी»  जी०  रंगयया  नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्सन  डी  नहीं  उठता  ।

 घिदेशी  निवेश  डेलु  शीर्ष  स्तरीय  दत

 श्री  शाम  हिंह  कपवां
 झी  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 }

 :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  द्योल  मंत्री  यह

 क्या  एक  मंत्रिमण्डल  सचिव  की  ठाध्यक्षता  में  एक  शीर्ष  स्तरीव  तीन  सदस्यीय  दल  ने  भारत  में
 विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  निवेश  जुटाने  हेतु  हाल  ही  में  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  कई  देझों  का  दौरा
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  दल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जिश्चुत  और  गेर-परंपरागत  उऊरर्जा  छोत  मंश्राल्य  से  राज्य  मंत्री  कल्यमाथ  :
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12.00  मध्याहइल

 प्ौमली  गौता  सुखर्जी  :  यद्यपि  सैफुददीन  चोधरी  जो  कहने  वाले  हें  वह  में  जानती  हूं
 और  में  पडले  ही  उसका  समर्थन  करती  लेकिन  में  एक  दूसरा  मुढ़दा  उठा  रही  क्योंकि  घिगत  दो  दिनोਂ  से

 प्रणिपुर  से  टेलीफोन  पर  मुझे  यह  सूचना  मिल  रही  है  कि  वहां  स्थिति  अत्यंत  गंभीर  डो  रही  हे  ।  आपको  पता  है  कि
 आठवीं  सूची  में  मणिपुरी  भाषा  को  शामिल  करने  के  लिये  वहां  बहुत  बढ़ा  आंदोज्नन  चल  रहा  है  ।  इसलिये  वास्तव  में
 अत्यंत  गंभीर  स्थिति  मणिपुर  में  पैदा  हो  गई  है  ।  पहले  से  ही  परिवहन  डड़तास्‍्त  चल  रही  हे  ।  में  आपके  माध्यम  से
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 प्रानव  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मेत्री  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहती  हूं  कि  यह  संभावना  हे  कि  इस  आंदोहन
 का  उपयोग  उप्रवादियों  द्वारा  किया  जाएगा  और  यह  प्रक्रिया  शुरू  हो  चुकी  हे  ।  इसीलिये  यदि  आप  मणिपुर  में  ऐसी
 स्थिति  से  बचना  चाहते  हैं  तो  मैं  ग्रापको  अगाह  करती  हूँ  कि  मणिपुरी  भाषा  को  आठवीं  सूची  में  शामिल  करने  के  लिये

 तुरंत  कार्रवाई  करें  ।

 झ्ी  निर्मल  कान्शि  चटर्जी  मणिपुरी  और  नेपाली  दोनों  भाषाओं  को  ।

 प्रीमती  गीता  स्वाभाविक  ही  हे  कि  दूसरी  भाषा  भी  ठसमें  शामित्त

 शी  लोकनाथ  चोघरोे  गृह  मंत्री  न ेअपने  माषण  के  क्रम  में  इसे  शामिल्त  करने  पर  अपनी

 सहमति  जताई  थी  ।  लेकिन  यदि  सरकार  इस  पर  अपना  जबाब  देने  से  इंकार  करती  हे  तो  मेरे  विज्वार  में  इससे

 म्रणिपुर  की  स्थिति  पर  प्रभाव  पड़ेगा  .......

 भरी  मदन  लाल  खुरामा  :  मणिपुरी  के  बारे  में  हमारी  पार्टी  ने  भी  प्रस्ताव  पास  किया

 है  ।  हम  भी  इसका  समर्थन  करते  हैं  ।

 झी  राम  कापसे  गैरसरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  भी  पड़ा

 श्री  मदन  काल  स्घुराना  :  अध्यक्ष  में  आपके  सामने  एक  बार  आज  पुनः  दिल्ली  का  मामला  रखना

 चाहता  हूँ  ।  दिसम्बर  के  महीने  में  जिस  समय  दिल्खी  का  बिल  आया  था  उस  समय  वायदा  किया  गया  था  कि

 6-8  महीने  में  दिल्‍ली  के  चुनाव  करवा  दिए  जायेंगे  ।  यह  तो  आद  की  चीज  है  ।  असेम्बली  का  बिल  बन

 उसके  बाद  कद्दा  गया  कि  असेम्बली  के  अलावा  कुछ  और  बिल  कारपोरेशन  के  बिल  को  अमेण्ड  करना

 नई  दिल्ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  के  ब्रित  को  अमेण्ड  करना  डेसू  का  बिल  लाना  और  इसका  बोई  बनना

 डी०  टी०  सी०  का  बोर्ड  बनना  वाटर  स्वेज  का  बोर्ड  बनना  डी०  डी०  ए०  का  बनना  इन  सबके  बारे  में

 कह्ा  गया  था  कि  हम  अगले  सेशन  में  ये  सारे  के  सारे  जो  एक्ट  है  या  अमेण्डमेंट  हैं  उनको  इस  हाऊस  में

 लायेगे  ।  लेकिन  इनकी  चर्चा  कहीं  नहीं  हे  ।

 एक  सप्ताह  पहले  मैने  होम  मिनिस्टर  साहब  से  निवेदन  किया  था  कि  आप  दिकली  की  जितनी

 पाल्तिटीकल  पार्टीज  हैं  उनको  उनसे  उनसे  कोई  सुझाव  मांगिए  कि  दिल्ली  के  बारे  में  थे  क्या

 करना  चाहते  हैंਂ  ।  एक  तस्वीर  आनी  चाहिए  ।  लेकिन  बिल्कुल  बैठे  हुए  हैं  ।  पता  नहीं  दिल्ली  के  चुनाव  होंगे

 या  नहीं  ।

 इस  सारे  ढांचे  के  एक्ट  का  क्या  होता  है  ।  पांच  साल  से  दिकली  के  लाखोਂ  लोगों  के  पास  हाऊस  टैक्स

 के  बिल  बीस-बीस  ओर  पचास-पचास  गुना  आए  हुए  हैं  ।  श्री  विजय  कुमार  मत्होत्रा  जी  की  अध्यक्षता  में  1989

 मेंਂ  इस  संबंध  में  एक  कमेटी  बेठी  थी  ।  ठस  कमेटी  की  सिफारिशों  को  दिल्‍ली  प्रशासन  मे  मान  लिया  ।  उस

 समय  यह  कहा  गया  कि  दिल्ली  कारपोरेशन  ऐक्ट  के  ओवर  कुछ  संशोधन  करने  हैं  ।  संशोधन  करने  के  लिए
 आज  तीन  साल  हो  गए  हैं  ।  लोगों  के  पास  बिल  आए  हुए  लेकिन  ठसका  कुछ  ऐसा  नहीं  हो  पा  रहा  हे  ।  में
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 en  फ्  ्  ्  रख्खछ्ख् है

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  सेशन  का  केवल  एक  सप्ताह  रह  गया  है  तो  इस

 सेलन  में  चाइते  है  या  नहीं  ।  ये  सब  बातें  हमें  पार्लियामेंट  में  उठानी  पढ़ती  हैं  ।  यहां  पर  श्री

 अर्जुन  सिंह  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  बैठे  हुए  हें  तो  यह  सदन  दिल्‍्लीवासियों  को  विश्वास  में  ले  ।  जितनी

 पोलिटीकक्त  पार्टीज  हैं  तो  उनको  भुलाकर  के  उनसे  राय  करनी  चाहिए  कि  दिल्ली  के  भावी  ढांचे  के  बारे  में  क्या

 करना  चाहते  है  और  वह  बिलल  सदन  में  कब  आने  वाला  है  ।  हाऊस  टैक्स  की  तलवार  दिल्ली  के  लाखोंਂ  लोगों

 पर  लटक  रही  उसके  लिए  जो  एक  लाईन  का  अमेंडमेंट  उसको  लाना  इसके  बारे  में  मैं  जानना

 भरी  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मैं  खुराना  जी  के  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  बल्कि

 उनका  समर्थन  करना  चाहता  हूं  और  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जितना  विलंब  चुनाव  में  और  बोईस  के

 गठन  में  होने  जा  रहा  हे  तो  इससे  विललीवासियों  को  परेशानी  हो  रही  हे  और  यहां  पर  अफसरशाही  छाई  हुई  हे

 और  कोई  किसी  की  बात  नहीं  सुष्र.रहा  हे  ।  आप  सरकार  को  निर्देश  दें  कि  इस  पर  तुरन्त  कार्यवाह्दी  करें  ।

 "५००००  दिल्‍सी  विधान  सभा  के  चुनाव  कराने  की  तिथि  की  धोषणा  करें  ।

 औ  याहम  सिंह  प्ुमनाम  :  मणिपुरी  भाषा  मांगਂ  समन्वय  समिति  के  तीन

 एक  मणिपुर  का  तथा  दो  प्रतिनिधि  असम  के  मणिपुरी  भाषा-मभाषी  से  आमरण
 अनशन  पर  है  ।  वे  अब  भी  जनपथ  चौरहें  पर  भूखे  बैठे  हैं  तथा  गर्मी  ओर  बारिश  का  सामना  कर  रहे  हें  ।

 उन्होंने  आमरण  अनशन  शुरू  कर  दिया  हे  ।  आज  सुबह  तक  उनकी  स्थिति  अत्यंत  गंभीर  हो  गई  है  ।  मुझे  भय
 है  कि  यदि  वे  मर  जाते  हैਂ  तो  एक  ऐसी  स्थिति  ठत्पन्न  हो  जाएगी  जिसमें  पूरा  मणिपुर  उलझ  जाएगा  ।  इससे
 जो  स्थिति  उत्पन्न  होगी  उसका  लाभ  राज्य  में  उप्रवादियों  हारा  उठाया  जाएगा  और  वे  अधिक

 कठिनाई  पेदा  करेंगे  ।

 इसके  अलावा  माननीय  सदस्य  गीताजी  ने  जो  कुछ  भी  अभी  सभा  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  स्थिति

 बहुत  गंसीर  हो  चुकी  हे  ।  मैं  इस  महान  समा  का  ध्यान  इस  गंभीर  समस्या  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं
 और  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  संबंध  में  सरकार  कोई  वक्‍त्य  दे  ताकि  अनशन  पर  बैठे  लोगों  को  हम  यह
 कह  सके  कि  वह  अपना  अनशन  वापस  ले  ले  ।  .

 ह

 भी  सुआशा  चम्स  नायक  :  *अध्यक्ष  में  इस  महान  सभा  और  साथ  ही  भारत
 सरकार  का  ध्यान  उड़ीसा  के  कालाहण्डी  जिला  की  दयनीय  आर्थिक  स्थिति  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 आज  देश  में  सभी  जगह  कालाहण्डी  में  अत्यंत  गरीबी  का  जिक्र  होता  हे  और  प्रत्येक  समाचार  पत्र  का
 यह  सुरुष  समाचार  बना  है  ।  पूरे  विश्व  के  संचार  माध्यमों  ने  यह  घोषणा  कर  दी  है  कि  काल्ाहण्डी  निर्धनता  से
 प्रस्त  जिला  हे  ।  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  इस  जिले  का  दौरा  करने  तथा  यहां  के  लोगों  की  गरीबी
 कौ  स्थिति  को  देखने  के  पश्चात  गरीबी  का  उन्मूलन  की  आवश्यकता  सहसूस  की  तबनुसार
 ए०ही०ए०पी०टी०  योजना  बनाई  गई  और  उनके  प्रधान  मंत्रित्व  काल  मेंਂ  ठस  जिले  में  ज्ञायू  किया  गया  ।  इस
 योजना  का  उद्देश्य  गरीबों  के  लिये  रोजगार  पैदा  करना  था  ताकि  वे  अपनी  जीवकोपार्जन  कर  सकेਂ  ।  लेकिन  दुख
 की  बाक्ष  यह  हे  कि  भारत  की  तत्कास्‍्लीन  जनता  दल  सरकार  ने  इस  योजना  को  बंद  कर  दिया  ।  कालाहण्डी  की
 स्थिति  बह्ुत  बुरी  हो  गाई  है  ।  लोग  रोजगार  के  बिना  घरों  में  बैठे  हें  ।  भूखों  मरने  के  भय  से  बहुत  सारे  लोग
 काम  की  तलाए  में  दूसरे  राज्यों  में  जा  रहे  हैं  ।  गरीबी  से  प्रस्त  ह्लौर  पलायन  कर  गए  लोगोंਂ  की  दुखद  स्थिति
 का  समाचार  स्थानीय  ओर  राष्ट्रीय  प्रेस  में  आ  चुका

 ेअ+>««+मकभम ऊन
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 मैं  भारत  सरकार  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  वह  उड़ीसा  के  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दे  कि  वह  फिर
 से  काल्ाहण्डी  जिले  में  ए,डी०ए०पी०टी०  योजना  को  लागू  करे  ।  यदि  योजना  को  लागू  कर  दिया  जाता  हे  तो

 लोगों  की  गरीबी  दूर  हो  जाएगी  ।  जनता  को  काम  मिलेगा  ।  पलायन  को  रोका  जा  सकेगा  |  वे  अपना
 जीवकोपार्जन  कर  सकेंगे  ।  आपके  माध्यम  से  में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कब्र  तक  उस  योजना
 को  फिर  से  लागू  करेगी  ।  यदि  हमें  इस  सभा  में  यह  बता  दिया  जाए  तो  हम  कालाहण्डी  के  लोग  आप  के
 आपमारी

 भी  हन्नान  मोत्लाह  यूंकि  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यहां  पर  उपस्थित

 इसलिये  मैं  एक्र  खत्यंत  महत्वपूर्ण  मामले  की  ओर  उनका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाइता  हूँ  ।

 आपको  पता  है  कि  संसद  के  अधिनियम  के  तहत  हमने  इंदिरा  गांधी  छुला  विश्वविद्यालय  कौ

 स्थापना  की  है  ।  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  में  शिक्षा  के  लिये  सुदूर  शिक्षा  के  माध्यम  से  शिक्षा  का  प्रसार  करने  का

 उद्देय  था  और  देश  में  सभी  सुदूर  शिक्षा  पाठ्यक्रमों  का  शीर्षमिकाय  का  रूप  प्रदान  करने  का

 विचार
 |

 इसे  शुरू  करने  के  समय  से  ही  यह  दिक  घ्रमित  हो  गक  और  यद्द  अपना  उद्देश्य  करौण  करीज
 खो  चुका  हे  ।  कई  पाठ्यक्रमों  की  पाठ्य  सामग्री  छात्रों  को समय  पर  नहीं  मिलती  है  ।  जिस  पिषय  का
 वे  अध्ययन  कर  रहे  हैं  उस  पर  सामग्री  उन्हें  नहीं  मिलती  है  ।  इसके  पठन  सामग्री  भेजने  में  भी

 कई  अनियमितताएं  हैं  ओर  परियोजना  एवं  संचार  प्रकोष्ठों  के  पास  कोई  गहन  अध्ययन  केन्द्र  नहीं  हे  और  वहां

 कोई  श्रव्य-दृश्य  केसेट  उपज़ब्ध  नहीं  हें  ।  करीब  30  ताख  रुपये  खर्च  करके  ध्वनि  रोधी  स्टूडियो  बनाया  गया
 जो  ठीक  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।  तीन  स्कूलों  में  निदेशक  नहीं  हे और  कई  विभागों  एवं  धंकायों  में  पदों

 को  मनमाने  ढंग  से  समाप्त  कर  दिया  गया  हे  ।  1988  में  घोषित  कई  कार्यक्रमों  को  अभी  तक  शुरू  नहीं  किया
 गया  हे  ओर  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  शैक्षिक  एवं  प्रशासनिक  कर्मचारी  को  तेनात  करने  संजंधी  कोई  नौति  नहीं  है  ।

 कई  वित्तीय  अनियमितताएं  हैं  ।  सी०  पी०  डब्स्यू०  डी०  को  छह  करोड़  रुपये  की  राशि  ही  गई  हे  पर॑तु
 एक  ईंट  भी  नहीं  आई  हे  ।  स्नातक  उपाधि  के  छात्र  सामग्री  की  के  कारण  परौक्षा  में  नहीं  बैठ
 सके  ।  यह  सब  कुछ  वहां  हो  रहा  हे  ।  मनमाने  दैग  वहां  सब  कुद्च  जे  रहा  है रहा  है  ।  मेरा  माननीय
 मंत्री  से  यह  निवेदन  हे  कि  वह  इस  पर  ध्यान  दें  और  मेरी  यह  मांग  हे  कि  हंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुक्ा
 विश्वविद्यालय  में  हो  रही  अनियमितताओं  के  संबंध  में  सी०  बी०  आई०  की  जांच  कराई  जाए  ।  साथ  ही  मामव

 साधन  विकास  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  पी  आकृष्ट  करमा  चाहता  हूँ  कि  इस  विश्वविद्यालय  का  गाम

 ईंदिरा  गांधी  के  नाम  पर  लेकिन  यदि  आपने  तुरंत  हस्तक्षेप  नहीं  किया  तथा  सभी  प्रष्टाचारों  और

 अनियमितताओं  की  जांच  नहीं  करा  दी  गई  तो  इसका  उद्देश्य  ख़त्म  हो  जाएगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी

 इस  पर  ध्यान

 भरी  भ्रीधक्सभ  पाहिग्रही  :  यह  दुभग्यपूर्ण  है  कि  उड़ीसा  में  राजनैतिक  उत्पीड़न

 एक  नयी  ऊंचाई  पर  पहुंच  गया  हे  और  इसके  नये  पहल्ु  सामने  आए  हैं  ।  जब  वहाँ  की  वर्तमान  सरकार  ने

 बहुत  बड़ी  संछया  में  कंग्रिस  नेताओं  और  कार्यकर्ताओं  को  अभाधुंभ  निराधार  गिरफ्तार  कर  लिया  है  ।  यहां  तक

 कि  ठड़ीसा  कप्रिस  कमेटी  के  अध्यक्ष  और  भूतपूर्व  घुख्य  मंत्री  तथा  वर्तमान  विधान  सभा  मेंਂ  कप्रिस  पार्टी  के

 श्री  उक्ताका  को  सतर्कता  विभाग  द्वारा  भ्रष्टाचार  के  आरोप  में  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  मैंਂ  यह  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  हम  भी  स्वच्छ  सार्वजनिक  जीवन  के  समर्थक  लेकिन  इसका  भी  एक  तरीका  होता

 है  ।  दो  वर्ष  पूर्व  उनके  घरों  पर  छापा  मारा  गया  था  लेकिन  केवल  अब  जबकि  पंचायत  चुनाव  सामने  हे  तो  ठन्हों

 गिरफ्तार  किया  जा  रहा  हे  ।  राज्य  में  पंचायत  चुनाव  कौ  प्रक्रिया  जारी  हे  और  जब  कि  प्रदेश  क्रिस  कमेटी  के
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 नए  अध्यक्ष  पूरे  राज्य  का  दौरा  कर  रहें  हैं  और  राज्य  के  वर्तमान  नेता  और  वर्तमान  सरकार  के  भ्रष्टाचार  और

 घपलों  को  उजागर  कहर  रहे  वर्तमान  नेता  आर्थात  मुख्य  मंत्री  भयग्रस्त  हो  कर  यह  बदले  की

 कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ।  भूतपूर्व  सुरृय  मंत्री  एवं  प्रदेश  कप्रिस  कमेटी  के  अध्यक्ष  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  हे  तथा

 एक  प्रेस  वक्तव्य  जारी  किया  है  कि  वे  सभी  आरोपों  का  सामना  करने  के  लिये  तेयार  हैं  ।  जेकिन  खतरा  उनके

 ऊपर  अधिक  समय  तक  नहीं  होना  ।  मुझ्ते  और  इस  सभा  को  भी  ऐसे  उत्पीड़नों  की  निन्‍दा  करनी  चाहिये  ।

 बोफोर्स  कांड  की  तरह  वे  इसे  लम्भे  समय  तक  लटकाए  रखना  चाहते  हैं  ।  साथ  ही  राज्य  में  अनिश्चय  की

 स्थिति  पैदा  करना  चाहते

 हरी  राम  नगीना  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  पेट्रोलियम  मंत्री  का  ध्यान

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  ......

 झ्री  के०  पी०  झिंह  देव  :  अध्यक्ष  आज  उड़ीसा  से  प्रष्टाचार  समाप्त  करने  का

 पुद्दा  **  झूठ  है  ।  यह  यदि  राजनेतिक  लोगों  का  अपमान  और  परेशान  करने  का  कार्य

 पंचायत  चुमाव  के  समय  होता  है  तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।  हम  जनता  को  शक्ति  प्रदान  करना  चाहते  क्योंकि  हमारी

 अधिकतर  पविकासात्मक  गतिविधियां  .........

 *०  अध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्ग्रवाही-वृतांत  जो  निकातन  दिया

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैंने  उनका  नाम  पुकारा  है  और  वह  भोल  भी  रहे  हैਂ  ।  आप  श्री  पाणिग्रही  के  समर्थन  में
 बोल  सकते  थे  ।

 ही  के  पी०  सिंह  देज  :  मै  ऐसा  ही  कर  रहा  हू  ।  बोफोर्स  का  मुद्दा  विगत  पांच  वर्षों  से  लटका  है  ।  हम  यह

 नहीं  कहते  कि  जो  प्ष्टाचर्‌  के  दोषी  है  उन्हे

 *
 छोड़  दिया  जाए  ।  उन्हें  सजा  मिलनी  चाहिये  पर  इस  तरष्ट  नहीं  ।  वे

 शजनैतिक  चाए  चत्त  रहे  हैं  और  अपमान  ठीक  पंचायत  चुनाव  से  पहले  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  इस  पूरे
 प्रामले  में  दिलाई  बरत  रहा  है  ।  ......

 ह

 भी  राम  जिलारा  पाय्मणान  :  अध्यक्ष  इसी  सदन  में  कई  धार  कह्दा  है  कि  या  तो  तय  हो  जाये
 कि  सब  ह्टेटों  के  चौफ  मिनिस्टर्स  के  संबंध  में  आप  बातचीत  कर  सकते  हैं  या  मान  छोते  हैਂ  कि  कोई  सदस्य  कोई
 परामत्ा  उठाता  है  और  उठाते  यहां  तक  चले  जायें  कि  फाउंटेन  हैड  ऑफ  करप्यान  तक  चत्ते  जायें  तो  मैं  यह
 समझता  हूँ  कि  यह  आक्षेप  हे  ।  इसलिए  आप  इसको  देखकर  ठीक  करें

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ध्यानपूर्वक  देखूँगा  कि  क्या  इसमें  कोई  बात  आपत्तिजनक  है  ।  मैंਂ  महीं  समझता  हूँ
 कि  उन्होंने  यह  कहा  हे  ।

 भी  राम  कापशे  :  उन्होंने  1961  के  भारे  में  और  यह  सब  कहा  हे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  इसमें  कोई  बात  है  तो  में  देखूँगा  ।

 प्री  चम्तजील  यादव  :  उन्होंने  उनका  नाम  भी  लिया  है  ।
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 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  किसी  को  भी  निर्दोष  करार  नहीं  देगा  चाहिए  लेकिन  क्या  संसः
 पं  इस  पर  चर्चा  होगी  ?  यही  मुद्दा  मैं  समय-समय  पर  उठाता  रहा  हूँ  ।  जब  सभी  बातों  पर  चर्चा  की  जा  रही  है  7

 यह  स्पष्ट  हो  जाता  हे  ।  हमारी  सीमाओं  की  तरह  ही  अब  सप्ती  कुछ  स्पष्ट  हो  गया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  शत  प्रतिशत  सही  है  ।  हर  व्यक्ति  को  इसे  याद  रखना

 चाहिए  ।

 भी  सोममाथ  चटर्जी  :  में  किसी  को  भी  बचाने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  हे  कि  संसद
 किस  हद  तक  इन  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  की  अमुमति  देगी  ।

 झी  पी०  चिंड  देश  :  लोकतंत्र  को  कुचला  जा  रहा  है  और  जो  प्री  राज्य  सरकार  के  विरूढ

 आवाज  उठाता  है  ठसे  परेशान  और  भ्रष्टाचार  का  आरोप  क्षगा  कर  गिरफ्तार  किया  जा  रहा  हे  ।  यह  और

 कुछ  नहीं  बह्कि  राजनीतिक  घड़यंत्र  है  ।  यदि  हम  इस  पर  ध्यान  महीँ  देते  हे  हो  यह  इस  देश  में  लोकतेत्र  की

 विफलता  होगी  ।

 श्री  श्रीकास्स  जेना  :  अध्यक्ष  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  और  श्री  पाणिग्रही  जी  यह  भात  अच्छी
 तरह  से  जानते  हैं  कि  चिगत  10  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  क्या  होता  रहा  है  ।  उस  राज्य  के  लोगों  ने  प्रदेश  कप्रिस

 प्रमिति  के  जिसके  नाम  का  उठरेला  अब  पे  कर  रहे  को  प्रष्टाचार  के  मुद्दे  पर  अस्वीकार  कर  दिया  था  ।
 यह  उड़ीसा  जनता  दल  का  जनावेश  था  ।  णोगों  ने  वहाँ  के  नेतृत्व  जो  वहाँ  घिगत  दस  वर्षों  स ेकायम  प्रष्टाचार
 के  मुद्दे  पर  अस्वीकार  कर  दिया  ।  आरोप-पत्र  के  आधार  पर  यदि  सतर्कता  विभाग  के  अधिकारियों  ने  उनके  घर  पर
 छापा  मारा  ओर  उन्हें  गिरफ्तार  किया  हे  तो  आप  इस  मुद्दे  पर  इस  सभा  में  चर्चा  क्‍यों  कर  रहे  हैंਂ  ?  कानून  के  अन्तर्गत

 उन  पर  घुकदमा  चलाया  गया  है  और  इसमें  कुछ  भी  गल्तत  नहीं  हे  ।

 झी  राम  नगीना  मिश्र  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  पेटोलियम  मंत्री  का  ध्यान  ठत्तर  प्रदेष्ा
 के  पूर्वी  जिलों  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  आज  दो  हफते  हो  गये  पूर्षी

 गाज़ीपुर-में  पेटोल  और  डीजल  की  भारी  कमी  के  कारण  लोगों  ओर  खासकर  किसानों  में  हाहाकार  मचा  हुआ  है  ।

 वहां  पर  जो  सप्लाई  होती  किन्हीं  कारणों  से  वहां  बाधा  पढ़  इससे  सारा  काम  चौपट  हो  गया  है  क्योंकि  गन्ने
 की  खेती  सूख  रही  बिजली  की  कमी  के  कारण  ।  इसलिए  डीज़ल  के  अभाव  में  हाड्ाकार  मचा  हुआ  है  ।  अभी  हमारे

 मूतपूर्व  गवर्नर  श्री  सुखदेव  जी  इस  बात  का  रोना  रो  रहे  थे  ।  चूंकि  करोड़ोਂ  लोगों  की  जिन्दगी  डीजल  और  पेटोल  पर
 निर्भर  है  तो  में  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पेटोल  और  डीज़ल  की  कमी  को  देखते  हुए
 आप  निर्देश  करें  कि  जहां  तक  हो  सके  इन  पूर्वी  जिलों  में  पेटोल  और  डीजल  की  सप्लाई  की  जाये  ।  यद्यपि  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  ने  भी  लिखा  है  कि  यहां  पर  डीजल  की  भारी  कमी  है  लेकिन  भारत  सरकार  ने  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  है  ।  करोड़ों  लोग  उससे  पीड़ित  हैं  ।  इसतिए  में  आपके  माध्यम  से  डाथ  जोड़कर  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  किसानों  को
 छोती  के  लिए  शीघ्र  ही  ढीज़न  की  सप्लाई  की  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  सदस्य  महोदय  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  वास्तव  में  चिन्ता  का  विषय  है  ।
 क्या  आप  इसे  सम्बद  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बता

 झाहदीय  कार्य  मंश्री  गुलाम  नथ्री  :  जी  महोदय  ।
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 हिन्दी|

 ञ्ी  हरपात  पंवार  :  माननीय  अध्यक्ष  में  आपका  ध्यान  ठत्सर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  द्वारा

 किसानों  के  गन्ने  के  छुगतान  की  समस्या  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  गंभीर  समस्या  है  ।  पिछले

 बार  महीने  से  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  गन्ना  उत्पादकों  को  उनका  घुगतान  नहीं  हो  पा  रहा  है  और  करोड़ों  रूपया

 मिलों  पर  बाकी  हे  ।  नेक  बार  लिखने  के  बाद  कहने  के  आद  भी  उत्सर  प्रदेश  की  सरकार  के  कान  पर  जूं  नहीं

 ऐाती  है  ।  वहाँ  किसान  त्राहि-त्राड़ि  कर  रहे  हैं  ।  जन-प्रतिनिश्चि  अपने  क्षेत्रों  मेंਂ  नहीं  पहुंच  पाते  ।  करोड़ों  रूपया

 ग्रकाया  है  चार  महीने  और  खास  तौर  पर  मेरठ  मंहल्त  में  गन्‍्ने  की  पेदाबार  के ऊपर  किसान  निर्भर  करते  हैं  ।  मेरा

 आपके  माध्यम  से  कडना  हे  कि  आप  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  निर्देश  दें  कि  चार  महीने  से  पेमेंट  क्‍यों  नहीं  हो  रही

 है  और  जो  इतनी  बड़ी  तादाद  में  पेमेंट  रोकी  गई  है  उस  पर  ब्याज  भी  मिलना  चाहिए  ।  यह  बहुत  बड़ी  समस्या  हे  चूंकि
 उत्तर  प्रदेश  गन्ना  उत्पादक  राज्य  है  और  वहां  छोटे  किसान  को  पैसा  नहीं  मिलेगा  तो  किस  प्रकार  से  वह  अपना

 गुज़ारा  चला  यह  आप  भी  अच्छी  तरह  से  समझते  हैं  ।  मेरी  आपसे  प्रार्थना  हे  कि  इसका  निर्देश  तुरंत  दिया

 जाना  चाहिए  कि  ये  पेमेंट  किसानों  को  उचित  ब्याज  समेत  होनी  चाहिए  ।

 भी  राजवौर  हिंडह  :  अध्यक्ष  वाकई  एफ०सी०आई०  ने  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  का

 घुगतान  नहीं  किया  है  ।  इसके  कारण  वहाँ  अत्यंत  कठिनाई  हो  रही  हे  ।  आप  केन्द्र  सरकार  के  मंत्री  को  निर्देश  दें  कि

 है  इसके  धुगतान  के  क्षिए  शीघ्र  निर्देश  दें  ।  ..

 भी  रामझागर  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  राजनीतिक  बदले  की  भावना  से  प्रेरित  होकर

 उत्सर  प्रदेश  की  सरकार  समाजधादी  जनता  पार्टी  के  प्रदेश  अध्यक्ष  और  पूर्व  मुख्य  मंत्री  माननीय  मुलाग्रम  सिंह  यादव
 और  उनके  परिवार  को  जान-माल  से  नुकसाम  पहुंचाने  की  साजिश  कर  रही  है  ।  माननौय  अध्यक्ष  सभसे  पहले
 उनके  परिवार  के  हिए  जो  सुरक्षा  लाइसेंस  दिए  गए  उनको  वहां  कौ  सरकार  ने  जमा  करा  लिया  और  उसके  बाद
 उनके  सगे  भाई  को  इसी  2७  अप्रैल  को  पकड़कर  सिविल  थाने  ले  गए  ओर  उन्हें  जान  से  मार  देना  चाहते  थे  ।

 .  .  माननीय  अध्यक्ष  यह  जानकारी  जब  वहां  लोगों  को  हो  गई  तो  करीब  2000  लोगों  ने  वहां
 याने  को  घेर  लिया  तब  जाकर  उनकी  सुरक्षा  हो  पाई  ।  ..  .  .

 श्री  राजबीर  सिंड  :  की  हत्या  कर  पुत्तिस  जांच  गिरफ्तार  करेगी  तो  लोक  सभा  में
 उसके  लिए  शोर  मचाया  जाएगा  और  अध्यक्ष  यद्द  मामला  विधान  परिषड़  में  भी  उठा  हे  ओर  विधान  परिषद
 के  स्पीकर  ने  भी  व्यवस्था  दी  ह ैऔर  उसके  आध्यर  पर  काम  शुरु  हो  गया  है  ।  क्या  ये  सारी  बातेਂ  लोक  सभा  में  उठाई
 जाएंगी  ?  ..  .  .

 मरी  रामझागर  ;  माननीय  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  कि  यह  मामक्ता
 उनकी  सुरक्षा  का  पहले  यहां  सदन  में  आया  था  और  आज  उनका  पूरा  परिवार  असुरक्षित  हे  ।  अगर  भारत  सरकार
 की  तरफ  से  हस्तक्षेप  न  किया  गया  होता  तो  उनकी  सुरक्षा  न  हो  पाती  ।  में  आपसे  मांग  करता  हूं  कि  वहां  की  जो
 सरकार  एक  साजिश  के  तहत  उनके  परिकर  को  नुकसान  पहुंचाना  चाहती  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  उनके
 परिधार  की  और  उनकी  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  यही  मेंਂ  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता

 है  ।

 थी  ई०  अहमद  :  हस  सम्बन्ध  में  माननीय  गृह  मंत्री  श्री  एस०  थी०  चव्हाण  ने  इस  सभ्ता  को

 आश्वासन  दिया  है  कि  श्री  मुतायम  सिह  यादव  को  उचित  सुरक्षा  प्रदान  की  जायेगी  ।  हस  सभा  को  यह  आएवासन
 दिया  गया  था  ।
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 अब  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  यह  कहा  हे  कि  उनका  जीवन  ख़तरे  में  हे  और  उन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा
 परेश्ञान  किया  जा  रहा  है  ।  मेंਂ  भारत  सरकार  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  कया  श्री  मुलायम  सिंह  यादव  जी  के  जीवन  की
 रक्षा  ढी  जायेगी  और  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  किया  जायेगा  ?

 |

 झी  विक्षाक्ष  मुस्सेमवार  :  माननीय  अध्यक्ष  पिछले  दिनों  यहां  कई  माननीय  सदस्यों  ने

 महाराष्ट  में  जो  भीषण  सृक्षे  की  स्थिति  उस  पर  सूखा  राहत  कार्य  के  लिए  रकम  देने  की  मांग  लेकिन  खेद  की
 बात  हे  कि  पूछा  राहत  के  त्तिए  रकम  देने  कौ  बाल  तो  वहां  अभी  तक  कोई  भी  सेन्ट्ल  टीम  नहीं  मेजी  गई  हे  और

 इस  समय  मराठवाड़ा  और  विशेषकर  चिदर्भ  मेंਂ  सूखे  की  स्थिति  भयानक  है  और  उसमें  भी  पेयजल  की

 भीषण  समस्या  विद्यमान  हे  ।  पिछले  मानसून  में  वहां  पर्याप्त  माज़ा  में  वर्षा  नहीं  हुई  और  परिणामस्वरूप  भूमि
 जलस्तर  कम  हो  गया  हे  और  विदर्भ  क्षेत्र  में  खासकर  तीन  चंहपूर  और  गढ़चिरोली  में  सभी  कुएं  और
 तालाब  सूख  गए  हैं  ।  इन  जिलों  में  पानी  की आवश्यकता  प्रति  व्यक्ति  40  लीटर  हे  लेकिन  वहां  बड़ी  मुश्किल  से  तीन
 या  चर  लीटर  पानी  उपलब्ध  किया  जा  रहा  हे  ।  ओर  कई  गांव  वहां  ऐसे  हैं  जहां  पीने  के  पामी  तक  कौ  व्यवस्था  नहीं

 है  ।  वहां  राज्य  शासन  ढारा  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  की  प्रयी  जिसकी  वजद्द  स ेआज  वहां  बढ़ा  संकट  पेदा  हो
 गया  हे  ।  यद्यपि  राज्य  सरकार  ने  वहां  कुछ  जगहों  पर  टैंकर्स  की  व्यवस्था  की  परन्तु  वह  पर्याप्त  नहीं  हे  ।

 इसलिये  मेंਂ  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  विदर्भ  के  हर  जिले  को  10  करोड़  वहां  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने
 के  लिये  दिये  जायें  ।

 1972  में  जब  वहां  व्यकात  पड़ा  हुआ  था  तो  तकरीबन  हर  जिले  में  ज्गभग  3  ज्ाख  लोगों  को  मजदूरी  दी

 गयी  काम.पर  लगाया  गया  था  लेकिन  आज  जो  आंकड़े  उपलब्ध  मेਂ  उनमें  से  सिर्फ  तीन  जिलों  के  बारे  में  ही

 बताऊंगा  कि  भण्डारा  मेਂ  आज  केवल  55.000  चन्ह्रपुर  मेਂ  19  हजार  और  गढ़चिरोली  में  3.385  मजदूर  काम

 पर  लगाये  गये  ।  उसी  प्रकार  पीने  के  पानी  की  भी  वहां  समस्या  है  ।  में  आपके  माध्यम  से  अर्ज  कछूगा  कि  उस  दिन

 कई  सदस्यों  ने  यहां  महाराष्ट  में  सूखे  की  स्थिति  को  भयानक  बताया  था  ।  उसे  मद्देनजर  रखते  उन्होंने  मांग  की

 थी  कि  वहां  तुरन्त  घन  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  मंत्री  जी  न ेआश्वासन  भी  दिया  था  लेकिन  अभी  तक  कोई  टीम  वहां

 स्थिति  का  जायजा  लेने  के  र्तिये  नहीं  गयी  डे  ।  में  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  वहां  जयदी  से  जत्दी  केन्द्रीय  टीम  भेजी  जाये

 और  ठससे  पहले  एडहाक  भ्रेसिस  पर  महाराष्ट  की  सरकार  वहां  राहत  कार्य  खोलने  की  व्यवस्था  करे  और  विशेष  रूप

 से  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  आवश्यक  धरन  आप  उपलक्य  कराये  ।

 श्री  राम्न  कापसे  :  अभी  माननीय  सदस्य  ने  महाराष्ट्र  मेंਂ  अकाल  की  स्थिति  के  बारे  में  जो  कुछ  वहां
 वाह्तव  में  बहुत  भीषण  और  भयानक  अकाल  72  साल  बाद  महाराष्ट्र  मेਂ  इस  तरह  का  अकाल  पड़ा  है  ।  उससे

 पहले  कभी  नहीं  पढ़ा  ।  ऐसी  स्थिति  केन्द्र  हारा  अभी  तक  किसी  तरइ  की  राहत  या  धम  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी

 एक  नये  पैसे  की  मदद  भी  नहीं  पहुचायी  गयी  है  ।  पेयजल  की  समस्या  वहां  सबसे  ज्यादा  विदर्भ  और  मराठवाड़ा  में

 हे  ।  हसलिये  राहत  कार्य  खोले  जाने  की  बहुत  जरूरत  है  ।  मेरी  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  है  कि  यह  जल्द  से

 जल्द  कोई  निर्णय  लेकर  वहां  सहायता  भेजने  का  काम  करे  ।  में  अपेक्षा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  यहां  इस  पर  कुछ  कहेंਂ

 तो  ठीक  रहेगा  क्‍योंकि  स्थिति  वहां  बहुत  भयावह  मराठवाड़ा  और  उत्तर  महाराष्ट्र  हर  जगड  जहां  भौ

 आप  स्थिति  भहुत  भयानक  है  ।  थाउजेंढ  आफ  विलेजेज़  अकाल  से  प्रभावित  हैं  ।

 औ  डस्नान  भोस्लाह  :  मुझे  यह  अताने  की  अनुमति  दी  जाये  कि  नौ  राज्य  इन  समस्याओं  से

 जुक्न  रहे  हैं  लेकिन  सरकार  की  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  हे  ।
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 see  net  रमभभभ  TE  न  ५  ननमपनकीननननपिननननननयन-+-+-+-+ज-म  न

 |  न्दा  ||

 ध्री  राम  कापसे  :  गवर्नमेंट  को  यहां  रैस्पोंह  करना  बयान  आना  चाहिये  और  प्रधानमंत्री  का  वहां

 आना  जहूरी  है  ।

 झी  चम्ह  शेखार  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सवाल  यहां  उठाया  वष्ठ  अत्यन्त

 गम्भीर  है  ।  केवल  महाराष्ट्र  में  ही हालत  बहुत  खराब  नहीं  सात  राज्यों  में  पोने  के पानी  का  अमाव  है  ।  दुर्भाग्यवज्ञ
 मौसम  विशेषज्ञों  न ेकाक्त  है  कि अगला  मौसम  हम  स्तोगों  के  लिये  बहुत  हितकर  होने  वाला  नहीं  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है

 कि  अगले  एक-दो  महीनों  मेंਂ  और  लोग  प्यास  से  मरने  लगें  क्योंकि  पानी  की  भारी  कमी  है  और  पानी  की  कमी  से

 महामारियां  होंगी  ।  इसलिये  तुरन्त  कोई  आपातकालीन  योजना  बनाने  की  आवश्यकता  हे  ।  सवात्त  केवल

 बयान  देने  का  ही  नहीं  मई  महीने  में  अगर  इतनी  बुरी  हालत  है  तो  जून  आते-आते  दो  महीनों  में  क्या  होगा  केवल

 गढ़  सवाल  ठठ  यही  नहीं  होना  चाहिये  ।  सरकार  इस  पर  तुरन्त  अपने  विशेषज्ञों  को  बुलाकर  कोई

 आपातकालीन  योजना  बनाये  ।  एक-एक  जिले  को  ।0  करोड़  रूपया  देना  तो  उसके  लिये  सम्मष  नहीं  लेकिन  एक

 ऐसी  योजना  अव्टय  बननी  जिससे  पीने  के  पानी  की  कमी  को  रोका  जा  सके  और  उससे  जनित  अगर  कोई

 बीमारियां  होती  तो उनकी  ओर  ध्यान  दिया  जाये  ।  पूरे  राष्ट्र  के  लिये  यह  गम्भीर  मामला  है  जिससे  राष्ट्र  एक  बढ़े
 सैकट  में  पड़  सकता  है  ।

 भरी  चन्दजील  याद  :  अध्यक्ष  हसी  पर  मेंने  377  के  अतर्गत  आपको  नोटिस  दिया  था  कि

 आप  हमें  इस  पर  स्टेटमेंट  देने  की  इजाजत  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  377  का  नोटिस  तो  भ्ाद  में  आता  इसके  बाद  ।

 पी  चम्द्रजीस  यावव  :  आपने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  हे  लेकिन  आज  बाहर  जा  रहा  हूं  इसलिये  आपसे

 एक  मिनट  में  कुछ  निषेदन  करना  चाहता  हू  ।  मेरा  खयाल  है  कि  महाराष्ट  से  आने  वाले  हमारे  जो  माननीय  सदस्य
 वे  पिछले  दो-तीन  हफते  से  लगातार  इस  प्रप्नन  को  यहां  उठा  रहे  हैं  ।  यह  स्थिति  महाराष्टर  के  अलावा

 आन्श्न  बिहार  के  कुछ  उत्सर  प्रदेश  के  कुछ  मध्य  प्रदेश  के  मारे  मैंने
 कहा  ही  इन  सभी  राज्यों  मेਂ  यह  स्थिति  गम्भीर  रूप  धारण  कर  रही  जिसकी  ओर  हम  सदन  का  और  सरकार
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहते  हैं  और  कट्ठना  चाहते  हैं  कि  जो  हम  लोगों  को  सूचना  मिलती  हमारे  खाद्य  भण्डारों
 मेंਂ  आज  इतना  अनाज  नहीं  जितना  उनमें  सामान्य  रूप  से  रहना  चाहिये  ।  अनाज  की  आज  कमी  है  ।  आज  जो
 स्थिति  देश  में  पैदा  हो  रही  उसमें  प्रोक्योरमेंट  के  लिये  भी  पूरी  तरह  से  कोशिश  नहीं  हो  रही  हे  क्योंकि  एक  तरह
 से  पूरा  कन्फ्यूजन  पेदा  हो  गया  है  कि  कोन  कैसे  इस  तरह  ।  कोई  तारतम्य  केन्द्र  मेंਂ  और  राज्य
 पघरकारों  मेंਂ  नहीं  हे  ।  आज  के  अगर  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  के  सम्पादकीय  को  आपने  देखा  तो  वह  इसी  के  ऊपर
 लिखा  गया  है  ।  ठसने  एक  चेताषनी  दी  हे  कि  यदि  इसको  एक  राष्ट्रीय  संकट  समझकर  मारत  सरकार  तात्कालिक
 कदम  नहीं  तो  देश  के  सामने  इतना  भयंकर  खतरा  पैदा  होगा  कि  भुखमरी  हो  सकती  पशु  चारे  के  मगौर
 पर  रहे  पीने  के  ज्िए  पानी  नहीं  मित्त  रहा  हे  और  इस  बजट  में  प्रामीण  योजना  का  जो  पेसा  जिसमें  काम  होता

 वह  भी  काट  दिया  गया  हे  ।  यह  कुल  मिलाकर  हतनी  भयंकर  स्थिति  बन  गई  हे  जिसके  कारण  एकदम  से
 विपत्ति  आ  तो  मैं  जानता  हूँ  कि  उस  स्थिति  का  मुकाबला  नहीं  हो सकता  है  ।  इसलिए  अपी  केन्द्र  सरकार
 को  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाकर  और  इसके  किए  समुचित  धन  उपलब्ध  कराकर  के  और  तात्कालिक
 कूप  से  क्‍या  किया  जा  सकता  इस  बात  की  पूरी  व्यवस्था  हो  ।

 आपके  गत्ते  की  जो  पहले  ध्यवस्था  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  उसके  अन्तर्गत  जो  गहला  मिलता
 उसको  भी  आपने  सीमित  कर  दिया  है  ।  कुछ  ब्लॉकोंਂ  तक  पहले  जो  मिलता  था  ठसको  आपने  सीमित  कर  दिया
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 कीमत  बढ़ती  चली  जा  रही  जो  गोगों  के  बस  के  बाहर  होता  चला  जा  रहा  हे  ।  इसणिए  में  कष्ट  रहा  हूं  कि

 इसको  एक  राष्टीय  समस्या  समझकर  .  गम्भीर  समस्या  आप  भी  हिदायत  दें  कि  सरकार  फोरी  कार्रवाई
 उसके  मुताबिक  शुरू  यही  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  ।

 श्री  सुधीर  सालम्स  महाराष्ट्र  के  कुछ  जिलों  में  सूखे  की  स्थिति  की  घोषणा  कर  दी
 गयी  है  ।  लेकिन  इसमें  रत्नागिरि  और  सिन्घुदुर्ग  नामक  दो  जहाँ  आज  भीषण  झृखे  की  स्थिति  व्याप्त
 को  छोड़  दिया  गया  है  ।  हन  दोनों  जिलों  को  छोड़  देने  का  कारण  सूखे  की  स्थिति  की  चोषणा  करने  के  लिये

 पालन  किया  जाने  वांला  मानदंड  हे  ।  मेने  इस  सम्मानिय  सभा  में  यह  कहते  हुए  इस  मुद्दे  को कम  से  कम  आठ
 बार  उठाया  है  कि  अनावरी  जो  सूखे  की  स्थिति  की  घोषणा  करने  मेंਂ  लागू  होती  पूर्ण  रूप  से  दोषपूर्ण
 है  ।  यह  कहना  चाहूँगा  कि  इन  दो  जिलों  में  यदि  वास्तव  में  सूखा  पढ़ा  हे  तो  भी  इन्हें  सूखा  प्रस्त  कभी
 घोषित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  यही  कारण  हे  कि  में  केन्द्र  सरकार  से  यह  आनुरोध  करता  हूँ  कि  वहाँ  की

 स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक  दल  शीघ्र  ही  वहाँ  भेजा

 में  हाल  ही  में  वहाँ गया  हूँ  ।  मेंने  वहाँ की  स्थिति  से  माननीय  मुख्य  मंत्री  जी  को  अवगत  कराया
 है  और  उनसे  इन  दोनोंਂ  जिलों  को  भी  सृखा  प्रस्त  घोषित  करने  का  अनुरोध  किया  है  तथा  इन  दोनों  जिलों  में

 इस  दिशा  में  कार्य  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  हे  ।

 झी  अन्या  जोशी  :  अध्यक्ष  इनसे  पह्चले  जो  महाराष्ट  मेਂ  सूखे  की  विभीषिका  के  बारे  मेंਂ  बोला

 उसके  बारे  में  में  सहमत  दो  और  मुद्दे  मे ंउसमें  एड  करना  चाहता  हूँ  ।  पहली  बात  यह  है  कि  अभी

 तक  महाराष्ट्र  में  जितने  भी  अकाल  उन  सबमेंਂ  इस  साल  जो  अकाल  आया  है  वह  सबसे  गम्भीर  हे  ।

 उसकी  परिधि  सबसे  ज्यादा  है  और  जो  अफेक्टेड  लोगों  की  संख्या  हे  वह  ज्यादा  हे  ।  इसलिए  लोगोंਂ  को  कुछ
 काम  देने  के  लिए  केन्द्र  को  राज्य  सरकार  को  मदद  देनी  चाहिए  ।

 वूसरी  बात  यह  हे  कि  पिछले  सप्ताह  जब  इस  विषय  पर  यहां  चर्चा  हुई  तो  माननीय  कृषि  मंत्री  श्री

 बतसराम  जाखड़  जी  ने  सदस्यों को  आशवासन  दिया  था  कि  इस  बारे  में  टीम  भेजने  पर  थे  विचार  तो  मेरा

 आपके  माध्यम  से  निवेदन  है  कि  वह  टीम  भेजने  का  विचार  जत्द  से  जल्द  करें  और  महाराष्ट  मेंਂ  एक

 एक्सपर्ट  टीम  भेजें  ।  जब  वह  टीम  जाएगी  और  अपनी  रिपोर्ट  उस  वक्‍त  तक  बीच  के  समय  में  एडडॉक
 बेसिस  पर  कुछ  रकम  यदि  महाराष्ट्र  सरकार  को  मित्त  तो  यह  मसला  इल  हो  सकता  है  ।  मेरा  यही

 अनुरोध  हे  ।

 भरी  मुकछुल  जातकुष्ण  वाद्यमिक  :  अध्यक्ष  आप  भी  महाराष्ट  के  हैं  और  मेंਂ  आशा

 करता  हूँ  कि  इस  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  की  स्थिति  आप  महसूस  करते  होंगे  ।  वहाँ जो  समस्या  है  ठसे  आप

 महसूस  करते  होंगे  तथा  विगत  कुछ  सप्ताह  से  इस  समस्या  से  सम्बन्धित  मुद्दे  को  इस  सम्मानिय  सप्ता  में

 उठाने  का  अवचचर  इमें  मिल्रा  है  ।  लेकिन  यह  भहुत  ही  दु्ग्यपूर्ण बात  है  कि  इस  सम्मानित  सभा  मेंਂ  आर

 इस  मुठ़दे  को  उठाने  के  पश्छात  भा  सरकार  द्वारा  पेसा  उत्तर  नहीं  दिया  गया  हे  जैसा  इसे  देना

 चाहिए  ।
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 महाराष्ट  में  सृख्ये  की  स्थिति  इतनी  गंभीर  है  कि  इससे  दूर-दराज  के  गांवों  में  लोगों  के

 मात्त  का  छतरा  उत्पन्न  हो  शया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  यह  अनुमान  लगाया  गया  हे  कि  इस  सूखे  की

 स्थिति  से  निपटने  हेतु  8३4  करोड़  रूपयों  का  खर्च  आयेगा  ।  फेकिन  अभी  तक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सिर्फ  33

 करोड़  रुपये  की  सहायता  प्रदान  की  गयी  है  ।  मार्च  तक  500  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  ।  भविष्य

 में  और  अधिक  धनराशि  हस  हेतु  खर्च  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  |  इसलिए  स्थिति  की  गंभीरता  को  ध्यान

 मेंਂ  रखते  हुए  मेंਂ  आपसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  आप  सरकार  को  इस  आक्षय  का  निर्देश  जारी  करें  कि  महाराष्ट्र  में

 स्थिति  का  जायजा  लेने  हेतु  शी्र  ही एक  दल  भेजा  जाए  तथा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाए  एवं  चित्त  आयोग

 हारा  निर्धारित  नियमों  और  प्रक्रियाओं  मेंਂ  इस  समस्त  समस्‍या  को  ठतझाया  नहीं  जाए  ।  जैसा  कि  में  पहले  ही

 कह  चुका  हूँ  कि  यह  जीवन-मरण  से  सम्बन्धित  समस्‍या  है  ओर  हस  पर  इसी  प्रकार  की  गंभीरता  से  विचार

 किया  जाए  ।

 भरी  राम  विकास  अध्यक्ष  इमने  इस  मामले  को  27  तारीख  को  इसी  संदन  में

 उठाया  था  और  एग्रीकल्थर  मिनिस्टर  ने  जवाब  भी  दिया  था  ।  वे  सिर्फ  इतना  कहकर  निकल  गए  कि  नाईनथ
 फाईमेंस  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  हम  चार  भाग  में  देते  हैं  |  हम  पहला  भाग  दे  चुके  हैं  ।  लेकिन  में

 समझता  हूं  कि  मामा  इतना  ही  नहीं  है  और  सिर्फ  महाराष्ट्र  तक  ही  यह  मामला  नहीँ  रहा  है  ।  हम  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  से  गोरखपुर  और  सिहार्थ  नगर  से  आ  रहे  हैं  और  वहां  भी  अकाल  की  छाया  बनी  हुई  हे  ।  हिन्दुस्थान  का

 कोई  कोना  नहीं  बचा  हे  जो  इस  भार  अकाल  की  चपेट  में  नहीं  हे  ।  इस  बार  का  अकाल  कितना  भीषण
 होगा  हम  नहीं  जानते  ।  अभी  तक  हजारों  मवेशी  मर  चुके  लोगों  के  मरने  की  भी  छूचनाएं  आ  रही  हैं  ।

 डौजल  के  लिए  लाइन  कगी  हुई  है  ।  पानी  पीने  की  कुछ  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मेंने  उस  दिन  कहां  था  कि
 आदमी  तो  किसी  तरष्ट  से  पानी  का  जुगाड़  कर  सेता  हे  लेकिन  जानवरों  के  पानी  पीने  कौ  व्यवस्था  नहीं  है  ।  उस
 दिन  मंत्री  महोदय  नाईम्श  फाईनेंस  कमीशन  का  हवाक्ता  दे  रहे  थे  तो  हमने  कहा  था  कि  यह  तो  रेगुलर  आप

 खानापूरी  कर  रहे  हैं  लेकिन  हम  सरकार  से  कहना  चाहेंगे  कि  इसको  तत्काल  ले  ओर  जिन  राज्यों  में  सृखे  की
 स्थिति  हे  उन  राज्यों  को  अधिक  सहायता  देने  का  काम  करें  ।  अर्जुन  सिंह  श्री  आजाद  बेठे  सरकार  को

 इस  संबंध  में  गंधीरता  जतानी  चाहिए  ।

 मानव  संद्याघन  विकास  मंत्री  अजुंन  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  मेंਂ  सहभागी  हू
 और  आज  महाँ  से  जाने  के  पश्चात  मेंਂ  शीध्र  ही  यह  बात  माननीय  प्रभान  मंत्री  जी  के  ध्यान  मेंਂ  लाउगगा  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  सरकार  इस  मामते  में  सूखे  की  स्थिति  से  पीड़ित  लोगों  को  सहायता  पहुँचाने  के  लिए  ठसमी  ही
 चिन्तित  हैं  जितने  कि  अन्य  लोग  ।  परन्तु  मिश्चित  रूप  से  यह  सहायता  कुछ  मानवंडोंਂ  के  अन्तर्गत  प्रदान  की

 जायेगी  ।  लेकिन  जब  यह  इतनी  बड़ी  त्रासदी  हे  और  यह  स्थिति  इतनी  गंभीर  है  तो  मुझे  विश्वास  हे  कि  स्थिति
 की  गंभीरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  सहायता  प्रदान  कौ  जायेगी  ।

 डा  देवी  प्रद्याद  पाल  :  आपके  माध्यम  से  मैं  आज  समाचार  पत्रों
 मेंਂ  छपे  स्तल्य  कर  देने  वाले  एक  समाचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  भारत  में

 एशियाई  विकास  बेंक  में  दीर्घकालीन  भुगतान  के  आधार  पर  ब्याज  रहित  झुलभ  मुद्रा  ऋण  के  लिए  आवेदन

 किया  है  ।  चीन  हारा  भी  इसी  प्रकार  का  आवेदन  दिया  गया  है  ।  समाचार  पत्रों  से  ऐसा  जान  पढ़ता  हे  कि  जापान

 और  कनाडा  का  भी  भारत  के  प्रति  सह्ानुघृतिपूर्ण  समर्थन  हे  ।  लेकिन  संयुक्त  राण्य  अमरीका  ने  दीर्थ  कालीन
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 धुगतान  के  आधार  पर  ब्याज  रष्डित  सुलभ  मुद्रा  क्रण  मारत  को  उपलब्ध  कराये  जाने  का  विरोध  किया  है  ।
 जबकि  पाकिस्तान  को  सुलभ  मुद्दा  दीर्घकालीन  विकास  ऋ्रूण  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  सहायता  राशि  का  पचास
 प्रतिक्षत  मंजूर  किया  जा  चुका  है  ।  भारत  द्वारा  दिये  गये  आवेदन  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  हारा  विरोध  प्रकट
 किया  जा  रहा  है  यद्षपि  इसमें  कुछ  सदस्य  भारत  के  पक्ष  मेंਂ  हे  ।  यह  कदम  बहुत  ही  गंभीर  है  क्योंकि  यदि
 दीर्घ-कालीन  धुगतान  के  आधार  पर  भारत  को  सुलभ  मुद्दा  व्याज  रहित  ऋण  नहीं  दिया  जाता  हे  तो  भारत  का
 आर्थिक  विकास  प्रभावित  हो  सकता  है  ।  एशियाई  विकास  बैंक  मुख्य  रूप  से  एशियाई  देशों  के  आर्थिक  विकास
 से  सम्बन्धित  हे  ।  में  सरकार  का  ध्यान  इस  मुद्दे  पर  गंभीरतापूर्वक  कदम  डठाने  की  ओर  और  इस  धात  पर
 ध्यान  देने  की  ओर  आकर्षित  करता  हूँ  कि  सदस्य  देशों  दवरा  इस  आवेदन  का  समर्थन  किया
 जाए  ।

 प्रो  राखा  हिंह  राजल  :  अध्यक्ष  मेंਂ  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित
 करना  चाहता  हूँ  ।  वेसे  तो  सरकार  अल्पसंख्यकों  के  हितों  के  लिए  बहुत  कुछ  कहती  हे  लेकिन  ठसकी  करनी

 कुछ  दूसरी  दिखाई  देती  हे  ।  विश्वविद्यात  अजमेर  की  दरगाह  शरीक  की  व्यवस्था  कमेटी  भंग  होने  की  प्रथल
 संभावना  हो  गई  हे  ।  में  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  वह्द  इस  बारे  में  अधिलंब  कदम  उठाए  ।  अजमेर
 स्थित  विश्वविद्यात  ख्वाजा  मोईनुद्दीन  चिन्‍्ती  की  दरगाह  की  प्रशासनिक  व्यवध्या  संभालने  वाली  दरगाह
 कमेटी  के  कानूनी  पेच  मेंਂ  अलझ  जाने  की  संभावना  है  ।  दरगाह  ऐक्ट  जो  केन्द्रीय  सरकार  ने  भनाया  और  जो
 19%  से  लागू  उसके  लागू  होने  के  36  वर्षों  बाद  पहली  बार  ऐसी  पेचीदा  स्थिति  सामने  आई  हे  कि  कमेटी
 के  भंग  होने  की  आशंका  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  दरगाह  कमेटी  में  कुल  नौ  सदस्य  होते  हैं  जिनमें  अध्यक्ष  और

 उपाध्यक्ष  भी  शामिल  हैं  ।  किन्तु  पिछले  एक  वर्ष  से  कमेटी  के  सदस्यों  की  संख्या  घटकर  केवल  5  रह  गई  है  ।

 सदस्यों  की  नियुक्ति  का  कार्य  केन्द्रीय  कक््याण  मंत्रा्षय  ढारा  किया  जाता  हे  ।  यह  उन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  का  केन्द्र

 है  इसलिए  में  सारी  स्थिति  नटशैत्त  में  सामने  रखना  चाहता  हूँ  ।  वर्तमान  अध्यक्ष  का  कार्यकाल  25  मई  को

 समाप्त  हो  रहा  हे  ।  25  मई  को  4  सदस्यों  का  कार्यकाल  और  भी  समाप्त  हो  जाएगा  ।  केवज्त  एक  सदस्य  शेष

 रह  जायेगा  ।  17  1992  को  दरगाष्ट  कमेटी  के  बजट  प्रस्तावों  पर  मीटिंग  हे  ।  उन्हें  आने  वाले  वर्षों  का

 बजट  पास  करना  लेकिन  कत्याण  मंत्रालय  द्वारा  सदस्यों  की  नियुक्ति  की  अभी  तक  कोई  सूचना  नहीं  होने

 के  कारण  असमंजस्य  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।  25  1992  से  पहले  अगर  कल्याण  मंत्रां्षय

 द्वारा  सदस्यों  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  तो  दरगाह  कमेटी  भंग  हो  जायेगी  ।  अगर  केन्द्र  सरकार  ने  प्रशासन

 नियुक्स  किया  तो  दरगाह  रुवाजा  ऐक्ट  में  संशोधन  करना  पढ़ेगा  ।  पिछले  11  महीनों  से  नाजिम  का  पद  खाली
 है  और  प्रशासन  का  पद  जो  दरगाह  की  आंतरिक  व्यवस्था  की  जिम्मेदारी  सेता  उसके  लिये  साक्षातकार  लो

 लिये  पैनल  अन  गया  लेकिन  ।।  महीनों  से  जगह  खाली  हें  ।  हु

 भरी  घेयद  शाहाखुद्दीन  :  स्पीकर  यह  बहुत  अ्ठम  मसला  उठाया  है  ।  मेने  इसमें
 वेलफेयर  मिनिस्टर  साहब  की  तवज्जह  दिलायी  थी  कि  एडमिनिस्टेटर  की  जगह  खाली  चेयरमैन  की  जगह

 खाली  होने  वात्ती  मेम्बरों  की  जगह  खाली  हे  और  इंतजाम  मेंਂ  बहुत  परेशानियां  हो  रही  हैं  ।  लिड्ाजा  जत्द  से

 जहूद  उनको  न  ये  के  खाली  जगह  भरती  चाहिये  बस्करि  पूरे  ऐक्ट  के  ऊपर  जो  36  साल  पुराना  हो  गया  है  तजुर्थे
 की  रोशनी  में  फिर  से  निगाह  डालनी  चाहिये  और  उसमें  जरूरी  तरमीम  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।

 वेलफेयर  मिनिस्टर  यहां  मौजूद  में  चाहता  हूँ  कि  वह  इसके  बारे  मेंਂ  खातिर  खाद्द  यक्षीन

 हहानी  दें  ।
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 गन्ने  की  आपूर्ति  हेतु  अनुमति-पत्र  जारी  नहीं  किये  जाने  मेंਂ  बरती  गयी  उपेक्षा  तथा  उसके  साथ  अमानवीय
 व्यवद्यार  किये  जाने  एवं  कुछ  अन्य  कारणों  से  हुई  है  ।  आत्महत्या  हारा  हुई  इस  मृत्यु  की  घटना  के  कारण  मेरे
 निवचन  क्षेत्र  में  किसानों  में  भारी  उत्तेजना  फैल  गयी  है  और  अब  एक  आन्दोलन  हो  रहा

 —_————___—_—

 भी  सैफुद्दीन  चोधरी  हमारे  देश  के  भूतपूर्ष  मुख्य  न्यायाभीश  .  .  .  ,

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  आपने  कुछ  अन्य  मुद्दे  ठठाने  का  नोटिस  दिया  हे  ।  मेਂ  आपको  सिर्फ  उस

 मुग्दे  पर  ही  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा

 भी  सैफूददीन  चौधरी  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुढ़दा  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिना  नोटिस  आप  इसे  नहीं  उठा  सकते

 भरी  सैफुददीस  चोध्यरी  :  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुढ़दा  उठाने  की  अनुमति  देने  के  कारण  मैं
 आपका  बहुत  ही  आसभारी

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  पश्चात  जिस  वंगे  ने  पूरे  देश  को  हिला  दिया  था  उस  मामले  में
 बीन  करने  वाले  आयोग  की  अध्यक्षता  श्री  र॑गनाथ  मिश्र  ने  की  हे  ।

 अध्यक्ष  आपने  किसी  अन्य  मुद्दों  के  सम्धन्ध  में  नोटिस  दिया  हे  ।

 भरी  सैफुददीन  चोधरी  :  उतकर  जनरलिस्ट  एसोसिएशन  की  मीटिंग  को  सम्भोधित  करते  हुए  उन्होंने

 इस  तथ्य  पर  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  की  कि  उनके  हारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  सबसे  महत्वपूर्ण  भाग  अर्थात

 दूसरा  भाग  जिसमें  उन्होंने  हस  बारे  में  कुछ  सिफारिशेंਂ  की  थी  कि  इस  प्रकार  के  दंगों  कौ  पुनरावृत्ति  को  केसे
 रोका  जनता  में  साम्प्रदायिक  आपसी  भाईचारे  की  भाषना  केसे  पेदा  की  जा  सदन  के

 सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  हे  ।  यह  एक  प्रकार  का  अध्यारोपण  हे  ।  हमारा  क्या  कर्तष्य  जो  उन्होंने
 कहा  है  उस  पृष्ठभूमि  में  जो सरकार  पर  जो  आरोप  लगाया  गया  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  में  मिश्रा  आयोग  की
 रिपोर्ट  का  दूसरा  भाग  सभा  पटल  पर  रखने  को  मांग  करता  हूँ  ।  मेंਂ  वरिष्ठ  मंत्री  से  उत्तर  चाहता  हूँ  जो  इस
 समय  यहाँ  उपस्थित  है  ।

 अध्यक्ष  मड्ोदय  :  आज  माननीय  सदस्यों  ने  हस  अवधि  के  दौरान  शानदार  सहयोग  दिया  है  ।  में  उन्हें
 धन्यवाद  देता  हूँ  और  कार्यसूसी  के  दूसरी  मद  पर  आता  हँ-सदन  के  सभापटल  पर  रखे  जाने

 वाले  पत्र  ।

 मं०  re

 हभ्ता  पटल  पर  रखो  गये  पत्र

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  लिमिटेड  और  विज्युत  भारत  सरकार  के

 झीच  वर्ष  विद्युत  के  लिए  समझोता  ज्ञापन

 विद्युत  ओर  गैर-परं॑परागतल  ऊर्जा  स्प्रोस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पमाद  में

 एष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  हमिटेड  और  विद्युत  भारत  सरकार  के  बीच  वर्ष  के  समझौता  ज्ञापन
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 कलम

 की  एक्र  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटरा  पर  रखता  हूँ  ।

 प्रिंधालय  में  रस्या  गया  ।  देस्प्रिये  संख्या  एल०  टी०  1886/92]

 अलर्राष्ट्रीय  विमान  पलन  प्राधिकरण  1971

 अन्यर्गतल  जारी  अधिसूचनाएं

 जागर  विप्तामम  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राउ्यमंत्री  एम०  ओ०  एच  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  अतर्राष्टीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  1971  की  धारा  37  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी  :-

 भारतीय  अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  1990.  जो  2।

 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संछया  सा०  का०  नि०  719  में  प्रकाशित  हुए  थे

 तथा  व्याख्यात्मक  टिप्पण  ।

 भारतीय  अतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  कर्मचारी  अनुशासन  ओर  संशोधन

 1991,  जो  2।  1992  के  भारत  के  राजपत्र  मेਂ  अधिसूचना  संख्या

 पर्स/एससी/3/73-खंड-]५  418  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 टिप्पण  ।

 भारतीय  अंतर्राष्टीय  विमान  पतन  प्राधिकारण  पसनों  का  संशोधन  विनियम  ,
 1991.  जो  1S  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सचिवालय
 101/5/82  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याध्यात्मक  टिप्पण  ।

 भारतीय  अंतराष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  अशदायी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार

 पेंशन  संशोधन  1991,  जो  28  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  पर्स/।114/75-खंढ-५1  मेंਂ  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 टिप्पण  ।

 प्रिथयालय  में  रखो  गये  ।  देखिये  संख्या  एक०  टी०  1887/92]

 प्रहामगर  टेलिफोन  निगम  किमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वार्धिक  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा

 हचार  मेश्रालय  में  उच  मैश्री  पी०  जी०  रंगैया  :  में  कम्पनी  1956  की  भारा
 की  उपभारा  (1)  के  अंतर्गत  निम्नतिश्लित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल

 वर  रखता  हूँ  :

 (2)  महानगर  टेजिफोन  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के  ढार्यकरण  की
 सरकार  ब्वारा  समीक्षा  ।

 (3).  महानगर  टेलिफोन  निगम  नई  दिलखी  के  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक
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 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रंथालय  में  रस्ते  गये  ।  देखिये  घंझूया  एल०  टी०  1888/92]

 12.43%  मर  प०

 राज्य  समा  से  संदेश

 म्ठाइ्यचित्र  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को
 देनी  हे  :--

 ()  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचाक्षन  नियमों  के  नियम  |!  के  उपबन्थों  के  अनुसरण  मुझे
 राज्य  सप्ता  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपबंधों  के  अनुरूप  29  1992  को  हुई  अपनी

 पेठक  मे  पारित  संविधान  विधेयक  1990  की  एक  प्रति  संशग्न  करने  का

 निदेश  हुआ  हे  ।"

 (1)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  11]  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे
 राज्य  सभा  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपभंधों  के  अनुरूप  29  1992  को  हुई  अपनी

 बेठक  में  पारित  संविधान  विधेयक  1992  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश

 हुआ  है  ।”

 12.43%  भर  प७

 राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारिल  विधेयक

 महाद्यचित्र  :  मे  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  निम्नलिखित  विधेयकों  को  सपा  पटल  पर

 रखता  हूँ  :--

 (1).  संविधान  1990

 (2).  संविधान  1992

 12.44%  न  Go

 कृषि  समिति

 प्रथम  प्रतिणेदन  शयणा  कार्यजाही  सारा

 झी  चोकका  राज  :  में  वित्त  मंत्रालय  कार्य  बेकिंग

 कृषि  ऋूणों  के  वितरण  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  भूमिका  संबंधी  कृषि  समिति  का  पहला  प्रतिवेदन
 तथा  लंग्रेजी  तथा  इससे  संबंधित  समिति  की  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत

 235



 वायु  निगम  का  उतरण  और  1992  4  1992

 12.45  म०  दाष्ट्रीय  अक्यसंख्यक  आयोग  विधेयक*

 कक्याश  मंत्री  सीताराम  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि
 अल्पसंख्यक  आयोग  के  गठन  तथा

 उससे  संसकत  या  आनुर्षगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे  :

 कि  अल्पसंख्यक  आयोग  के  गठन  तथा  उससे  संसक्त  या  आनुष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रच्शाज  स्वीकृत  हुआ

 झी  सौताशाम  केसरी  :  में  विधेयक  **
 पुन:स्थापित  करता  हूँ  ।

 *दिनांक  4-5-92  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2.  खष्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 *व्राध्ट्पति  की  सिफारिश  के  साथ  पृर  स्थापित  ।

 12.45%  मल  प७

 वायू  निगम  का  अलरण  और  विधेयक*  1992

 सागर  जिमानस  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  ओ«  एच  :  श्री  माधव

 सिधिया  की  ओर  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  इंडियन  एयरलाहैस  और  एअर  इंडिया  उपक्रमों  का  हैडियन

 एयरलाइंस  लिमिटेड  और  एअर  इंडिया  लिमिटेड  के  रूप  बनी  और  रजिस्टीकृत  कंपनियों  को  अतरण  और  उनमें

 निहित  करने  का  तथा  उनसे  संसक्स  या  उनके  आनु्षगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  के  लिए  ओर  वायु  निगम

 1953  का  निरसनम  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 क्षध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  इंडिया  उपक़मों  का  क़मशः  इंडियन  एयरलाईस  लिमिटेड  और  एअर
 बंडिया  लिमिटेड  के  रूप  में  बनी  और  रजिस्टीकृत  कैपनियों  को  अंतरण  और  उनमें  निह्चित  करने  का
 तथा  उनसे  संसक्स  या  उनके  आनुर्षगिक्त  विधयों  का  उपबंध  करने  के  त्िए  और  वायु  निगम

 1953  का  निरसन  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”
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 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  में  इस  विधेयक  को  पेश  करने  का  विरोध

 करना  चाहता  है  ।  में  हससे  सेश्रंधित  तीन  आते  आपके  सामने  रखना  चाहता  है  ।  पहली  थात  तो  यह  है  कि

 लैजिस्लेशन  इनकम्पलीट  हैं  ।  आपके  हाथ  में  यह  बिल  की  कॉपी  हे  या  नहीं  में  चाहूंगा  कि  आप

 इसको  देख  लें  ।  आप  अगर  इसके  गहले  ही  वाक्य  को  तो  पायेंगे  ।

 एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  उपक्मों  का  क्रमशः  बैंडियन  एयर  लाइंस  ज़िमिटेड  और  एञआर

 इंडिया  लिमिटेड  के  रूप  में  गठित  और  पैजीकृत  कंपनियों  को  ओोतरण  और  उनमें  निश्चित  करने  का  उपबन्ध
 करने  वाला  विधेयक  ।”

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  मृल  पा०  संबंधी  अशुदि  मृत्ष  पा०  संबंधी
 गलती  ।

 झ्री  जॉर्ज  फर्नास्डीज  :  अर्थ  यह  हो  रहा  हे  कि  यह  कंपनी  बन  चुकी  हे  ।  अगर  आप  इसके  स्टेटमेंट  आफ

 आष्जैक्ट्स  और  रीजन्स  पर  अपनी  नज़र  ले  तो  आप  इसके  पहले  पेराग्राफ  में

 नई  आर्थिक  नीति  के  अश्वीन  गतिशीजञ  उदारता  के  भाग  के  रूप  विमान-परिवहन  सेक्टर  में

 प्राइपेट  सेक्टर  द्वारा  विनिधान  करने  की  अनुजा  दे  दी  गई  है  ।  इस  अधिनियम  का  निरसन  करना

 आवश्यक  समझा  गया  हैं  ।

 2.  विधेयक  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :

 क्के  क््के  कक

 निगमों  के  उपक्रमों  का  दो  प्रस्तावित  कंपनियों  में  ,  .  .  "

 यानि  कि  कंपनी  बनी  नहीं  हे  और  विचार  दो  कंपनीयां  बनाने  का  ।  वही  बाल  को  आप  ठागर  सम-क्लाज-तीन  में

 देखेंगे  कि  इसमें  क्या  आता  है  ।

 एयर  ईंडिया  लिमिटेड  और  इंडियन  एयरलाइंस  लिमिटेड  ।  ऐसा  करने  से  दोनों  निगमों  की  आह्तियां

 और  दायित्यों  का  दोनों  प्रस्ताव्रित  कम्पनियों  को  अतरण

 सभी  लाइसेंस  .  कोटा  तथा  छूटों  के  बारे  मेंਂ  यह  समझा  जायेगा  कि  वे  प्रस्तावित  क्रेपनियां  को

 दी  गई  हे  :

 कर  की  छूटें  कम्पनियों
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 सी  और  चार  जगहों  यह  प्रपोण्ड  कंपनी  त्रापके  सामने  है  ।  एक  तो  इसका  अर्थ  यह  लगाया  जा  सकता

 अभी  तय  नहीं  हुआ  है  कि  कंपनी  बनेगी  या  नहीं  ।  मुझे  तो  इसमेंਂ  घोल्ा  नज़र  आ  रहा  है  ।  यह  मामला  केवल

 डाफटिंग  का  नहीं  है  ।  जेसा  सोमनाथ  जी  ने  में  इसको  वहीं  तक  सीमित  नहीं  रख  रहा  यह  मामा  थॉटलैस

 हाफटिंग  का  नहीं  है  ।  ..  यह  इनकम्पत्तीट  तौजिस्लेशन  यह  में  इसलिए  भी  मानता  हूँ  कि  अगर

 आप  इसके  पेराग्राफ  पर

 “3.  उस  तारीख  जो  केन्द्रीय  राजपत्र  मेंਂ  अधिसूचना  नियत  करे —

 इंडियन  एयर  ताईस  और

 एयर  इंडिया

 को  इेडियन  एयरलाइंस  के  उपक्रम  और  एयर  इंडिया  के  उपक्रम  का  अंतरण  किया  जायेगा  और  वे  उसमें
 निहित  होगे  ।

 ये  क्‍या  चीज़ें  हैं  ?  हम  जानते  कंणनी  इनकारपोरेट  करने  के  लिए  कोई  भी  पांच  लोग  जाकर  आज  आपने

 नाम  से  कंपनी  को  रजिस्टर  करा  सकते  हैं  ।  कल  का  दिन  पूरा  होने  से  पहले  में  स्वयं  जाकर  एयर  इंडिया
 लिमिटेड  करके  कंपनी  को  फ्तोट  कर  सकता  है  या  न्यू  एयर  इंडिया  लिमिटेड  करके  कंपनी  फ्लोट  कर  सकता

 कोई  भी  कर  सकते  हैं  ।  आपकी  एयर  इंडिया  लिमिटेड  कंपनी  बनी  हैं  या  नहीं  अनी  है  ?  इंडियन  एयर

 लाइन्स  लिमिटेड  कंपनी  बनी  है  ?  या  नहीं  बनी  हे  :  हसलिए  हनकम्पलीट  लैजिस्लेशन  का  जो  अधूरापन
 इस  बारे  में  पदचत्ता  वाक़्य  बता  दिया  और  एम्स-ऐड-आब्जैक्ट्स  के  कन्फयूजन  को  आपके  सामने  रखा  ।  अगर
 हम  लोगों  हस  सदन  को  जानकारी  नहीं  मिलती  तो  हम  एयर  कारपोरेशन  1953  को  रिपील  करने
 के  लिए  सरकार  को  केसे  इजाजत  दे  सकते  हैं  |  वह  कानून  मात्र  कानून  नहीं  एयर  इंडिया  के  कामकाज  को
 देखने  बाला  इेडियन  एयर  लाइन्स  के  कामकाज  को  देखने  वात्ता  ये  दो
 जिनकी  कुल  मिलाकर  चार-पांच  हज़ार  करोड़  रूपए  दौलत  है  और  एसेट्स  हैं  ।  कल  उसके  रिपील  का  सवाल

 तो  उससे  भी  ज़्यादा  पेजी  का  सवात्त  हे  ।  अगर  आप  उसको  केपिटलाइज़  करने  की  बात  करेंगे  तो  अपनी

 समझ  से  ठस  कंपनी  के  पास  जो  आज  उसकी  दौलत  उसको  नए  सिरे  से  खरीदने  की  बात  तो  14-15

 हज़ार  करोड़  रुपए  की  बात  हो  सकती  हे  ।  इतनी  पूंजी  को  आप  हमें  दो  वाक््योमे  कह  रहे  हैंਂ  कि  रिपील
 तो  आप  इसको  किसके  हाथों  मेंਂ  देने  जा  रहे  यह  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  जब  तक  यह  स्पष्ट  नहीं  होता
 यह  दौलत  कहां  किसके  हाथों  में  तो  अध्यक्ष  इसका  अधघूरापन  बहुत  स्पष्ट

 है  ।

 इस  आधार  पर  कि  यह  एक  अधूरा  कानून  हे  ।

 आपको  इसको  होड़ यूस  करने  की  इजाजत  नहींਂ  देनी  न॑०  1.  मैं  न॑०  2  पर  आता  हूँ  ।  अध्यक्ष
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 मेरी  अपनी  समझ  से  यह  मनी  बिल  हे  और  बड़  मनी  बिल  मैं  केसे  आपके  सामने  रखता  चाइता  हूं  ।
 अध्यक्ष  अनुच्छेव  110(1)  में  यह  उल्लेख  किया  गया

 अध्याय  के  प्रयोजन  यदि  किसी  विधेयक  में  निम्नमिक्षित  सभी  प्रावधानों  अथवा  किसी  भी  एक

 प्रावधान  से  मामलों  का  समावेश  होता  तो  इस  विधेयक  को  धन  विधेयक  माना

 जाएगा

 भारत  सरकार  द्वारा  किसी  किस्म  की  कोई  गारन्टी  देना  अथवा  गुण  लेने  संबंधी
 आथवा  भारत  सरकार  हारा  वहन  किये  गये  अथवा  बहन  किये  जाने  वाले  वितौय  शायित्वों  के

 संबंध  में  कानून  में  संशोधन  ।"

 लय++

 खब  अध्यक्ष  मेरा  यह  कहना  हे  कि  वहन  किये  गये  अधवा  वहन  किये  जाने  वाले  दोनों  ही  मामले  में

 यह  बिता  मनी  बिक्ष  हो  जाता  हे  ।  मेरे  पास  यहां  पर  बड़  कानून  है  जिसको  एयर  कार्पोरेशन  एक्ट  1953,
 मई  1953  में  इस  सदन  में  पारित  किया  था  ।  अध्यक्ष  इसमें  सेक्शान  10  की  ओर  में  आपका  ध्यान
 ग्राकर्षित  करना  चाहता  हूँ  --

 सरकार  प्रत्येक  निगम  के  संबंध  इसकी  स्थापना  होने  तक  जो  भी  खर्च
 करती  हे  ओर  उस  खर्च  को  पूंजी  खर्च  घोषित  करती  तो  ऐसा  खर्च  ऐसी  पूंजी  माना  जायेगा  जो  केन्द्र
 सरकार  हारा  इस  निगम  को  प्रदान  की  हो  ।"

 वही  है  सेक्शन  10(2)  उसी  का  कुछ  और  अधिक  सफाई  करता  हे  ।  अब  मेरा  यह  ह्टे  कि
 अगर  आप  110  को  पढ़ेंगे  जो  पूंजी  गई  हे  यह  तो  कंसोलीडेटिड  फैड  से  गई  हे  इस  कम्पनी  यानी

 एयर  दोनों  एयर  कार्पोरेश्नंस  की  जो  पूंजी  हे  ।

 मेंਂ  केवज्ष  पूंजी  की  बात  कर  रहा  मे  चत्त  पूंजी  ओर  अझृण  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 भारत  सरकार  ने  ये  कार्पोरेशंस  को  बनाते  वक्‍त  इस  कानून  के  अंतर्गत  राष्टपति  के  माध्यम  से  इस

 कार्परेशन  को  पूंजी  देने  का  काम  किया  है  ।  एयर  ड्ैडिया  के  पास्त  आज  जो  केपिटल  हे  वह  बहुत
 केपिटल  नहीं  हे  और  यह  नहुत  चिन्ता  का  जिषय  इसलिए  उस  पर  में  अभी  नहीं  एयर  इंडिया

 का  पेडअप  केपिटप्त  हे  मात्र  89  करोड़  दो-ढाई  हजार  करोड़  की  दौलत  इस  वक्‍त  ठससे  ज्यादा

 और  यह  लैलत  जैसा  मैंने  कहा  कि  अगर  आज  नए  सिरे  से  खरीवने  जाओगे  तो  पांच-सात  हजार  करोड़

 की  हो  जाएगी  ।  एयर  ड्ष्टिया  का  केपिटल  है  मात्र  89  करोड़  रुपया  और  इंडियन  एयर  लाइंस  का

 कैपिटल  हे  मात्र  54  करोड़  अथ  5५4  करोड़  का  इैडियन  एयर  लाइंस  और  89  करोड़  का  एयर

 यह  जो  पूंजी  हे  यह  पूंजी  कंसोलीडेटिड  फैड  से  राष्ट्रपति  के  नाम  से  शेयर  के  तोर  पर  आज
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 कषनों  कार्पोरेशंस  में  पड़ी  है  तो  अनुख्छेद  110  अध्यक्ष  बहुत  ही  स्पष्ट  है  ।  इस  पर  कोई  विवाद  के

 लिए  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 इसमे  कहा  गया  है  :-

 सरकार  द्वारा  किसी  किस्म  की  कोई  गारन्टी  देना  अथवा  ऋण  लेने  संबंधी

 अधवा  कानून  में  ."  अब  आप  कानृन  में  संशोधन  कर  रहे  निरसन  का  मतलब

 है  कानून  में  संशोधन  उस  कानून  में  संशोधन  है  जो  किये  गये  वित्तीय  दायित्वों  के  संबंध  में  है  ।

 भारत  सरकार  ने  वित्तीय  दायित्व  वहन  किये  हैं  ।  दो  निगमों  में  राष्ट्रपति  जी  का  अपना  भी  शेयर

 है  और  ये  शेयर  आप  हर  किसी  को  नहीं  दे  सकते  यद्द  संसद  विनियोजन  विधेयक्र  पारित  कर

 चुकी  है  ।  आप  किसी  भी  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिये  विनियोजन  विधेयक  के  दारा  ही  धनराशि
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  क्‍या  वितमंत्री  अथवा  नौकरशाही  या  फिर  अधिकारीगण  कक्ष  यह  कह

 सकेंगे  कि  यह  धनराशि  उन्होंने  किसी  प्रकार  संसद  से  प्राप्त  की  है  और  वे  हत  धनराशि  को

 जिस  किसी  को  भौ  वितरित  कर  सकते  है  ?  आपके  पास  ऐसा  करने  का  अधिकार  नहीं

 है  ।  इस  संभ्रंध  में  अनुच्छेद  110  बहुत  ही  स्पष्ट  है  ।

 मगर  उसमें  जो  गारंटी  का  सषाल  उसको  प्री  आप  देख  यह  कांनुन  गारंटी
 देता  है  ।

 यदि  आप  इस  जोकि  पुर:स्थापित  किया  जाना  के  संगत  धारा  4  को  तो  इसमेंਂ  यह
 कहा  गया  है  :-

 किसी  निगम  के  किसी  उपक्रम  का  धारा  3  के  अन्तर्गत  किसी  अन्य  कंपनी  के  अन्तर्गत
 स्थानान्तरण  कर  दिया  जाता  है  तो  यह  माना  जायेगा  कि  इस  निगम  के  ऐसे  उपक्रम  के  स्वामित्व
 अथवा  अधिकार  भारत  मेंਂ  अथवा  भारत  से  आहर  जो  भी

 विशेषाधिकार  तथा  सभी  किस्म  की  चातत  और  वास्तविक  अथवा  व्यक्तिगत  संपति  आदि  ओर

 इसके  साथ-साथ  उस  उपक्रम  से  जुड़े  बही-खाते  तथा  दस्तावेज  व  ऐसे  सभी  दायित्व  आदि
 जोकि  इस  समय  तिगम  के  उस  उपक्रम  से  जुड़े  होते  वे  भरी  स्थानान्तरित  हो
 जायेंगे  ।'

 यानि  फिर  कारपोरेशन  के  हाथों  में  जो  आज  जिम्मेदारी  जो  भारत  सरकार  के  केपिटल  के
 कंसोलीडेटिड  फण्ड  से  दिए  गए  पैसे  के  आज  जो  दोलत  हे  उसको  टांसफर  करने  का  काम
 आप  कर  रहे  हो  तो  मेरा  कहना  हे  कि  अनुच्छेद  110  पर  भी  आपको  बाकायदा  मनी  बिज्ञ  के  तौर
 पर  आपके  सामने  विभेयक्र  को  लाना  अति-आवश्यक  था  ।  इसलिए  यह  मनी  बिल  है  ।  इसलिए

 समझता  हूँ  कि  राष्टपति  की  रिकमेंडेशन  के  अलावा  यद्ट  बिल  सदन  में  नहीं  आ  सकता
 क्योकि  जिस  सदन  ने  पेसा  दिया  हे  आज  वह  उस  पेसे  को  और  कहीं  भी  पहुंचाने  का

 काम  करना  हो  तो  बाकायदा  आपको  ध्ू्‌  ए  मनी  बिल  ओऑडर  अनुच्छेद  110  आना

 जरूरी  है  ।
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 मेरा  विरोध  करने  का  तीसरा  कारण  है  व  यह  हे  कि  आउटसाईड  दब  लेजिस्सेटिव  काम्पीटेंस  ।  मैं
 जानता  हूँ  आप  इस  पर  हमें  टोक  सकते  मगर  कैसे  लेजिस्लेटिय  काम्पीटेंस  के  बाहर

 इसको  आपको  सामने  में  सदन  मेंਂ  इसका  कोई  मतलब  हे  या  जब

 यह  पास  किया

 यह  तो  नहीं  जानता  कि  क्या  ये  न्यायोचित  हें  अयपा  कानून  से  बाहर

 मुझे  नहीं  मालूम  ।  क्योंकि  विशेष  परिस्थिति  मेंਂ  यह  फण्डामेंटल  इयूटीज  नाम  की  एक  चीज
 हमारे  संविधान  मेंਂ  जोड़ने  का  काम  किया  था  ।  में  उसको  आपके  सामने  इसक्षिए  रख  रहा  हूं  कि
 कभी  कभी  हम  हसको  भी  याद  करें  ।  आज  जो  सारी  नीतियां  देश  मेਂ  चल  रही  हैं  और  जो  तर्क
 मंत्री  जी  ने  स्टेटमेंट  ऑफ  आब्जैक्शन  एण्ड  रीजन्स  मेंਂ  दिए  हैं  उसको  मद्देनज़र
 रखते

 *ैं  संविधान  मेंਂ  वर्णित  कर्तव्य  से  कुछ  ठद्घूण  रखता  चाहता  हू  :--

 के  प्रत्येक  नागरिक  का  यह  कर्तव्य  होगा  कि  वह  संधिधान  का  पालन  करे  और  इसके
 आदशों  और  संस्थाओं  का  आदर  करे  .  .  .  .  .  तथा  स्वतन्त्रता  के  लिए  हमारे  राष्ट्रीय  आन्दोलन
 को  प्रेरित  करने  वाले  उच्च  आदशों  को  हृदय  में  संजोए  रखे  और  उनका  पाछ्तन
 करे  ।"

 डिन्दी|

 अध्यक्ष  स्वावलम्बन  की  बात  हम  लोग  करते  हैं  ।  यह  वह  चीजे  हैं  जिनको  हम  लोग  आज

 नयी  आर्थिक  नीति  में  भूल  जाने  का  काम  करते  है  ।  वी  मेरी  राय  मेਂ  कारण  है  कि  मंत्री  जी आज  इस  बिल  को
 हम  लोगों  के  सामने  स्‍्ता  रहे  हैं  यह  कह  कर  कि  हन  द  न्यू  इकोनामिक  पॉलिसी  प्राइवेट  सेक्टर  इनबैस्टमेंट  को
 हमको  लेना  है  यानि  पिछले  लगभग  40  सन  1953  आज  हम  1992  में  लगभग  40  सालों  में

 जिस  संस्था  पर  हम  लोगों  को  गर्व  एयर  इण्डिया  ओर  इंडियन  एयर  लाइन्स  में  बहुत  कमजोरियां
 ख़ामियां  दोष  सब  मुझे  मंजूर  लेकिन  आप  भी  काफी  घूमते  हम  भी  धूमते  सदन  मेंਂ  आम  तौर

 पर  सभी  लोग  घूमने  वाले  लोग  हम  लोगों  की  एयर  लाइन्स  और  विश्व  की  किश्ची  भरी  एयर  लाइन्स  की
 अगर  तुलना  करनी  है  तो  मेंਂ  इतना  कहीं  भी  खड़े  हो  कर  गर्ष  से  कह  सकता  हूँ  कि  इमारी  एयर  लाइन्स  के  बारे
 में  ऐसी  कोई  शिकायत  करने  जैसी  बातें  नहीं  हें  जो और  एयर  लाइन्स  में  हज्रिकायतें  हो  सकती  हैं  ।  तो  जिस
 संस्था  पर  इमेਂ  गर्व  जिस  संस्था  को  पब्लिक  सैक्टर  के  तौर  पर  यहां  पर  चलाने  का  काम  में  आपका
 ध्यान  डायरेक्टिव  प्रीसिपल्स  पर  अभी  इसलिए  खींच  रहा  हूं  कि  यहां  पर  दो  ऐसी  बाते  हे  जिसको  आपको  बड़ी
 गम्मीरता  से  लेना  हस  प्रकार  के  मामण्ते  यहां  आते  वर्मा  इमारे  जैसे  क़्ोगों  को कल  एक  हौ  सहारा

 अदालत  का  सहारा  ।  हम  नहीं  चाहेंगे  कि  सदन  में  रहते  हुए  अदालत  का  सहारा  छोने  की  जरूरत  आ

 जाए  ।  में  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हु  पैरा  39  की  ओर  ।

 राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्व  के  लिए  जनुच्छलेद  39  के  उद्धरण  प्रस्तुत  करता

 है  :-

 241

 ।
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 अपनी  नीति  इस  प्रकार  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप  से  समुदाय  की

 घौतिक  सम्पदा  का  स्वामित्व  और  नियन्त्रण  इस  प्रकार  बंटा  हो  जिससे  सामृहिक  हित  का

 सर्वोत्तम  रूप  से  साधन  हो  ।”

 मैं  आर्थिक  व्यवस्था  के  संचालन  के  लिए  अनुच्छेद  39  के  उद्धृण  भी  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  ।  यह

 बहुत  डी  महत्वपूर्ण  हे  ।

 व्यवस्था  इस  प्रकार  चहो  जिससे  धन  .  .  .  .  .  .  का  सेकेन्दण  न  हो  .  .  .
 ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कांस्टीच्यूएंट  असेम्बतौ  में  बहुत  चर्चा  हुई  हे  ।

 भी  जा  फर्मान्हीज  :  में  इसलिए  ही  छोड़  रहा

 भी  लिजय  एन«  पाटीता  :  अध्यक्ष  कया  इनको  आधा  धण्टा  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  निर्णय  आपने  नहीं  केना  है  ।  कृपया  बैठ  जाइये  ।  यश  एक  बहुत  हो

 महत्वपूर्ण  कानून  के  बहुत  ही  अच्छे  विषय  पर  ओल  रहे  हें  ।  इन्होंने  ऐसी  एक  भी  थात  नहीं  कह्ठी  जो  कि  विषय

 संदर्स  से  बाहर

 श्री  जाज  फम्मास्डीज  :  अध्यक्ष  मुझे  नीति  के  निदेशक  तत्वों  पर  अनुच्छेद  के  उद्धरण
 रखने  दीजिए  ।

 अपनी  नीति  इस  प्रकार  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप  आर्थिक
 व्यवस्था  इस  प्रकार  चतते  जिससे  धन  और  उत्पादन-साथमों  का  सर्वसाधारण  के  लिए  अहितकारी

 संकेन्नण  न  हो  ।”

 ;

 यह  कानून  इसके  विरूद्ध  जा  रहा  है  ।  अगर  कोई  कद्दे  कि  डायरेक्टिव  प्रिंसिपल  तो  मेरा  कहना  यह

 है  कि  आप  37  देख  लीजिए  ।  37  यह  कहता  है  :-

 भाग  में  अन्सर्विष्ट  उपयन्ध  किसी  न्यायालय  हारा  प्रवर्तनीय  नहीं  होंगे  किन्तु  फिर  भी  इन  में

 अधिकथित  तत्व  देश  कें  शासन  में  मृलमूत  हैं  और  विधि  बनाने  मेंਂ  इन  तत्वोंਂ  को  लागू  करना  राज्य  का
 कर्तष्य  होगा  ।"

 1.00  म«  पे

 अदालत  अलग  चऔज  हम  लोग  उततग  चीज  हैं  |  मेरी  आपके  सामने  यह  सबमिशन  हे  कि  इस
 प्रिंसिपल  को  स्टेट  इस  कानुन  को  लाते  चक्त  छोड़  रहा  हे  ।  क्योंकि  जहां  सरकार  के  हाथ  में  कोई  भी  प्रतिष्ठान
 रहा  और  जिस  पर  हम  लोगों  को  गर्व  हे  ।  इस  प्रतिष्ठान  को  उठाकर  नीचे  हाथ  में  देने  का  काम  करने  जा  रहे

 242



 14  1914  वायु  निगम  का  अतरण  और  1992

 डायरेक्टिव  प्रिंसिपल्स  का  सीधा  आदेश  था  स्टेट्स

 न्यायात्षय  द्वारा  प्रवर्तन  तो  एक  अत्लग  बात  हे  किन्तु  राज्य  द्वारा  विधि  बनाने  में  इन  तत्वों  को  लागू  करना

 इससे  अलग  बात  हे  ।

 आप  इसका  इनम  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  क्षमता  का  संबंध

 प्रिंसपलज  आपने  बताया  तो  इस  बिल  की  थर्ड  स्टेज  पर  आप  जरूर  कह  सकते  हैं  ।

 और  आप  अपनी  बात  रख  सकते  हे  ।

 शी  सोमनाथ  धन  विधेयक्र  की  बात  का  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  धन  विजेयक्र  की  योजना  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  जहां  तक  इस  कानून
 की  क्षमता  का  संबंध  हमें  तीनों  सृतियों  को  देखना

 भरी  मुहस्मद  यूसुस्  घालीम  श्री  फर्नान्‍न्डीज  जी  ने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संवेधानिक
 विषय  उठाया  ऐसे  उचसरों  पर  अध्यक्ष  महोदय  को  मडहान्यायवादी  से  भी  पूछने  की

 आवश्यकता  हो  सकती  हे  ...  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  में  आवश्यक  समझ्लंगा  तो  में  उसे  कछूंगा  ।  मुझे  अपने  विषेक  का  इस्तेमाल

 करने  दीजिए  ।

 प्री  मु्म्मद  यूनुस  यह  केवल  धन  का  ही  मामला  नहीं  है  बह्कि  संविधान  की

 व्या्या  भी  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मुझे  कुछ  संकोच  होता  तो  मेंਂ  इसे  करूंगा  और  यदि  मुझे  विश्वास  हो  जाता

 हे  तो  में  इसे  नहीं

 झ्री  जा  फर्मान्डीज  :  में  दो  ओर  घाराओं  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  जहां

 तक  लेजिह्लेटिव  केपीटेंस  का  सवाल  है  :--

 संविधान  के  अनुच्छेद  266(3)  भारत  और  राज्यों  की  संचित  निश्चियां  और  लोक  खाते  के  अन्तर्गत  यह

 ठए्सेख  किया  गया
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 की  संचित  निधि  या  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कोई  घनराशियां  विधि  के  अनुसार  तथा  इस
 संविधान  में  उपबस्धित  प्रयोजनों  के  लिए  और  रीति  से  ही  विनियोजित  की

 अन्यथा  नहीं  ।

 यह  मैंने  आपको  बश्रताया  कि  मनी  बिल  के  तौर  पर  यह  पेश  नहीं  हुआ  |

 ही  अश्मद  उस  दिन  ही  हमने  विनियोजन  विधेयक  को  अनुमोदित  किया  है  जिसके  ढ्वारा

 इस  मंत्रालय  को  भी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ।  ये  लोग  केवल  उस  धनराशि  का  ही  विनियोजन  कर  रहे  हैंਂ

 जिसकी  हमने  पहले  से  ही  स्वीकृति  दे  रखी  है  ।

 भरी  जाज  फर्नान्‍्डीज  :  आपको  इसके  बारे  मेंਂ  जानकारी  नहीं  है  ।  इसमें  मी  दूसरों  को  देना  हे  ।  .  .  .  .

 ।  मनी  बित्त  के  तौर  पर  जो  तर्क  वह  आपके  सामने  रखा  है  ।  में  इस  कांस्टीट्यूएनली  मुद्दे  को

 यहां  पर  उठा  रहा

 में  इसे  अनुच्छेद  283  के  साथ  पढ़ता  हूँ  ।  अनुच्छेद  283(1)  मेंਂ  यह  कह्ा  गया  है  :--

 की  संचित  निधि  और  भारत  की  आकस्मिकता  निश्चि  की  ऐसी  निधियों  में  घनराशियों
 के  उनसे  घनराशियों  के  निकाले  ऐसी  निन्चियों  में  जमा  धनराशियों  से  मभिन्‍न  भारत
 सरकार  हारा  या  उसकी  ओर  से  प्राप्त  लोक  धनराशियों  की  भारत  के  लोक  खाते  में

 उनके  संदाय  और  ऐसे  खाते  से  घनराशियों  के  निकालते  जाने  का  तथा  पूर्वोकक्‍्त  विषयों  से  संबंधित
 या  अनुर्धगिक  अन्य  सभी  विषयों  का  संसद  द्वारा  बनाई  गई  विधि  द्वारा  किया  जाएगा

 जश्चन  तक  इस  निमित्त  इस  प्रकार  उपबन्ध  नहीं  किया  जाता  हे  तथ्य  तक  राष्ट्पति  ढारा

 बनाए  गए  नियमों  द्वारा  किया  जाएगा  ।"

 हिस्दी|

 मेरा  यह  कहना  है  कि  पैसे  का  किस  तरह  से  हस्तेमाल  हो  ।  हिन्दुस्तान  की  जनता  का  पैसा  सरकार  के
 पास  होने  का  मतत्तब  है  कि  एक-एक  पाई  का  किस  तरह  से  इस्तेमातत  हो  ।  यह  अनुच्छेद  283  ओर  266(3)  में

 बहुत  स्पष्ट  किया  हे  ।  मेरा  अनुरोध  हे  कि  जहां  मैंने  हायरेक्टिय  प्रिंसिपएस  कौ  बात  की

 यह  राज्य  का  कर्तष्य  यह  राज्य  का  दायित्व  है  ।  जहां  तक  राज्य  का  संबंध  इसके  लिए  उसके

 पास  अन्य  कोई  पिकलप  नहीं  हे  ।

 यह  आर्टिकल  में  है  कि  पेसे  का  इस्तेमाल  किस  तरह  से  बहुत  है

 ।
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 यह  भी  विधायी  क्षमता  से  आहर  की  बात  हे  ।  इस  विशेष  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करना  और  इस
 विधेयक  पर  इस  तरह  से  चर्चा  करना  इस  सभा  की  विधायी  क्षमता  से  बाहर  की  बात  हें  ।

 श्री  सोमनाथ  क्या  आप  मुझे  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 ही  सोमनाथ  चटर्जी  :  में  अपने  साथी  फर्नान्डीज  को  बधाई  देता  हूँ  जिन्होंने  इस  चरण  में  भी  इस

 महत्वपूर्ण  विषय  को  उठाया  है  ।  इनमें  से  कुछ  प्र.्न  हमें  सटीक  लगे  हैਂ  ओर  हमने  यह  सोचा  हे  कि  इन  प्रश्नों
 को  हम  बाद  में  उठायेंगे  ।

 मुझे  ओलने  का  अवसर  देने  के  लिए  में  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  श्री  फर्नान्डीज  जी  ने  जो

 कहा  में  भी  वहीं  कहूँगा  ।  मूल  प्रश्नों  में  से  एक  तो  यह  है  ।  यह  कानुन  इस  बात  की  व्याख्या  करता  है  कि

 सरकारी  उपक्रमों  को  सृची  सम्पतियों  और  परिसम्पतियों  सह्दित  ऐसी  दो  कंपनियों  मेਂ  समाहित  किया  जायेगा  जो

 कि  ठास्तित्व  मेंਂ  ही  नहीं  हें  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  आत  हे  ।  कृपया  खण्ड  3  को  इसमें  यह  कहा
 गया  है

 सरकार  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  के  तड़त  जो  तिथि  निश्चित  करती  इस  तिथि  को

 स्थानानतरित  होकर  निम्नलिखित  में  समाहित  हो

 हेडियन  एयरलाइन्स  इंडियन  एयरलाइन्स  का  और

 एयर  हैडिया  एयर  इंडिया  का  उपक्रम  ।"

 कंपनी  अस्तित्व  में  ही  नहीं  है  ।  हस  केपनी  को  क्‍या  गठना  मेंਂ  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  यह

 सार्वजनिक  क्षेत्र  मेंਂ  होती  अथवा  क्या  संयुक्त  क्षेत्र  में  होगी  या  फिर  यह  निजी  क्षेत्र  में  होगी  ।  इस  कंपनी  की

 पूंजी  क्‍या  होगी  ?  इस  कंपनी  के  निदेशक  कौन  होंगे  ?  इसके  बारे  मेंਂ  कही  भी  कुछ  निर्धारित  महीँ  है  ।  मेंਂ  इसे

 पढ़  रहा  था  और  कही  प्री  यह  निर्धारित  नहीं  हे  ।

 इसी  प्रकार  एअर  इंडिया  लिमिटेड  के  बारे  में  कुछ  भी  निर्धारित  नहीं  है  ।  यह  पहले  ही  मान

 लिया  गया  हे  कि  मोजूदा  कंपनियों  में  इन  दो  निगमों  की  परिसंपत्तियां  निड्ठित  होंगी  ।

 आप  उद्देश्य  एवं  कारणों  के  विवरण  को  देखें  ।  यह  सष्ठी  कहा  गया  है  कि  उद्देश्य  और  कारणों  के

 विवरण  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  के  उपक्रमों  को  दो  प्रस्तावित  कंपनियों  मेਂ  मिद्ठित  किया

 जाएगा  ।"  परन्तु  मुख्य  भाग  में  इसका  कहीं  भी  जिक़  नहीं  किया  गया  हे  ।  उद्देश्य  और  कारण  इसके  संविधान
 के  अग  नहीं  हैं  ।  यदि  इसमें  कोई  जटिलता  होती  तो  इसकी  ओर  ध्यान  दिया  जा  सकता  हे  ।  में  कोई
 जटिलता  नहीं  मौजूदा  कंपनियों  को  पहले  ही  मान  लिया  गया  है  ।  अब  संठद्  को  इस  डालत  मेंਂ  एक
 विधेयक  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।  जो  कि  अपने  आप  में  एक  अपूर्ण
 विधेयक  है  ।  संसद  कानून  पर  विचार  केसे  कर  सकती  है  जबकि  हम  यद्ड  यहीं  जानते  हैं  कि  क्‍या  यह

 विहितार्थी  के  बनाया  गया  है  या  उस  कम्पनी  के  लिए  जिसमें  परिसंपत्तियां  मिष्ठित  होंगी  और  वह  सार्वजनिक

 क्षेत्र  में  ढे  या  निजी  क्षेत्र  यह  बहुत  गंभीर  मामला  हे  ।
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 यह  ठीक  ही  कहा  गया  हे  कि  कया  लोगों  का  धन  निजी  क्षेत्र  में  जा  रहा  है  ।  हमें इस  करे  में  नहीं

 बताया  जा  रहा  हे  या  क्‍या  यह  संयुक्त  क्षेत्र  को  दूसरी  ओर  यह  दर्शाया  गया

 कृपया  आप  इसे  देखें  ।

 से  बजटीय  समर्थन  पर  नितान्त  रूप  से  निर्भर  रहने  के  बजाए  इक्विटी  निधियों  के  लिए
 बाजार  को  निर्यत्रित  करने  की  आवश्यकता  जैसा  कि  अधिनियम  में  कहां  गया  है  ।  नई  आर्थिक  नीति  के

 तहत  प्रस्ताव  में  ठदारीकरण  सेट  के  भाग  के  कृप  में  हवाई  परिवहन  के  क्षोत्र  निजी  क्षेत्र  को  भी  निवेश
 करने  की  अनुमति  दी  गई  हे  ।"

 इसकी  अनुमति  कहां  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  हवाई  टेक्सियों  की  अनुमति  दी  गई  हे  ।

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ऐसा  नीति  में  है  |  परन्तु  अधिनियम  के  बारे  में  क्‍या  हे  ?  यहां  पर  यह  बात

 स्पष्ट  हो  गई  है  कि  इस  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  यद्द  कानुन  बनाया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  अधिनियम  के

 मुख्य  भाग  मेंਂ  उन्होंने  कहीं  पर  भी  यह  बात  नहीं  कही  है  ।  हम  इस  खण्हित  हस  अपूर्ण  कानृन  से

 सहमत  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हे  कि  यद्द  बिना  सोचा-समझा  काम  हे  ओर  इसके  अलावा
 सिह्दान्त  रूप  से  हम  इसके  एकदम  विरुद्ध  हें  ।  क्योंकि  यद्ड  विदेशी  शक्तियों  के  कहने  पर  इस  देश  को  बेचना

 है  ।  मुझे  खुशी  हे  कि  आज  देवी  प्रसाद  पाल  ने  एशियाई  विकास  बैंक  पर  भारत  को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  न
 देने  के  बारे  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  दबाव  के  बारे  में  मामला  उठाया  वे  हरेक  मामले
 मेंਂ  ऐसा  कर  रहे  है  ।

 हम  3  बजे  जा  रहे  हैं  ।  में  पाल  और  सत्ता  पक्ष  के  उनके  मित्रों  को  3  बजे  अमरीकन

 दूतावास  के  सामने  हमारे  साथ  शामिल  होने  के  लिए  आमंत्रित  करता  हूँ  ।

 वह  सुन  नहीं  रहें  वह  कहते  हैं  मगर  झुनते  नहीं  वह  जाना  नहीं

 चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  सदन  के  आहर  निरम्मत्रण  दिया  जा  सकता

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  सारी  मुश्किल  तो  सदन  के  अन्दर  है  ।  वे  वहां  पर  जानी  चाहिए  ।  में  उन्हें  और
 उनके  दोस्सों  को  आमंत्रित  कर  रहा  हूं  ।  अति  महत्वपूर्ण  मामत्ा

 अध्यक्ष  म्लोदय  :  सोमनाथ  आप  दो  मुद्दों  पर  मेरी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  इृण्डियन  एअरलाईंस
 इंडियन  एअरलाईंस  का  एक  उपक्रम  है  ।  इसका  मतक्नय  है  कि  वह  किस  तरह  का  उपक्रम  होगा  ।

 क्या  यह  स्पष्ट  हो

 झी  सोमनाथ  म्रिलकुल  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इंडियन  एअरलाइस  लिमिटेड  इंडियन  एअरलाइंस  का  और  एअर  इंढिया
 एअर  हैंढिया  का  एक  उपक्रम  हमारे  पास  दो  निगम  मौजूद  हे  अर्थात  इंडियन  एजरलाइ
 एवं  एअर  हंडिया  |

 भी  सोसमनाध्य  चटर्जी  :  वह  नहीं  बन  सकती  हैं  ।  यह  मानता  हे  कि  अब  इंडियन  एअरजाईस  की  सभी
 परिसंपत्तियां  एअरलाइंस  लिमिटेडਂ  के  पास  होंगी  ।  हमे  मालूम  नहीं  हे  कि  क्‍या  इस  कानून  के  तहत
 समायोजित  किया  जाएगा  ।  इसका  संयोजन  केसा  हे  हमें  मालूम  नहीं  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  आप  मेरी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  अब
 सरकार  इंडियन  एअरलाहइस  लिमिटेड  और  एञर  इंडिया  लिमिटेड  बनाने  कै  प्रस्ताव  ताने  की
 कोशिश  कर  रही  हे  ।

 भी  छोमनाथ  इसका  इंडियन  एअरलाइंस  बनने  से  कोई  संबंध  नहीं
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  अधिनियम  से  यह  नहीं  बनता  हे  परन्तु  ऐसा  पढ़लों  ही  मान  क्तिया  गया  है  कि
 इंडियन  एअरलाईंस  लिमिटेड  और  एअर  इंडिया  लिमिटेड  बनेगा  ।

 भी  घोमनाथ  चटर्जी  :  नहीं  ।  यदि  मैं  ऐसा  कईहू  कि  इसमें  न  केवल  मौजूदा  निगर्मों  में

 इसे  निष्टित  करने  का  प्रावधान  दे  बल्कि  ऐसा  ही  होना  चाहिए  ।  साथ  ही  इसमें  यह  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि
 इस  कंपनी  को  जिसे  इंडियन  एअरलाइंस  कंपनी  लिमिटेड  के  नाम  से  गठित  किया  जाएगा  उसमें  भी  इसे  निहित

 किया जाए  ।  .  .  .  .  .  ..  .  किसी  भी  संविधान  के  तहत  कोई  कंपनी  गठित  नहीं  कौ  गई  है  ।
 यदि  थे  कंपनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ऐसा  कर  रहे  हें  तो  उन्हें  इसका  प्रावधान  करना  इसमें  ऐसा
 प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  इसमेंਂ  एक  मौजूदा  कंपनी  के  लिए  प्रावधान  किया  गया  है  और  इसे  एक  मोजूशा
 कंपनी  निश्चित  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  आपको  यह  बात  कही  नहीं  मिलेगी  और  यदि  एक  भार  कोई
 तिथि  निर्धारित  कर  ज्ञी  जाती  है  तो  निशड्चितीकरण  तत्काल  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसमें  निहित  अब  चष्ड  एक  समर्थ  कानून

 झी  घोममाथ  इस  अधिनियम  का  पूरा  आधार  यह  खण्ड  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हस  कानून  से  हंडियन  एअरलाईइंस  और  एअर  इंडिया  को  अपनी  परिसंपतियां

 ईडियन  एअरलाइस  लिमिटेड  और  एजअर  इंडिया  किमिटेड  को  अतरित  करने  में  सहायक

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  तिथि  निर्धारित  हो  सकती  हे  ।  .  .  .  एक  अति  गंघीर  मामला  हे  ।  संसद

 ऐसे  समय  में  इंडियन  एअरलाइंस  और  एअर  इंडिया  लिमिटेड  के  ठपक्रमों  के  निड्ठितकरण  का  अनुमोदन  करने
 वाली  है  जब  हम  हस  पर  विचार  कर  रहे  होंगे  ।  हमें  असी  भी  यह  मालूम  नहीं  हे  इंडियन  एडारलाईंस  लिमिटेड

 कया  हे  ?  इसका  स्वरूप  क्‍या  होगा  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  होगा  या  निजी  क्षेत्र  में  होगा  ?  अत  :  उसके  बाद  इस

 कानून  को  उनके  द्वारा  अपने  आप  पारित  कर  लिया  जाता  है  तो  वे  कंपनी  अधिनियम  के  तहत  एक  कंपनी

 बनाएंगे  और  यह  जाने  बिना  कि  हम  इस  कानून  को  पास  इसे  पूर्णकष  से  निजी  क्षेत्र  को  दे  देंगे  ।  यह

 मृक्ष  प्रघन  है  ।  मेंਂ  उनसे  अन्य  सदस्यों  हरा  उठाए  गए  वित्तविभेयक्र  और  अन्य  महत्वपूर्ण  मुढ़दोंਂ  क ेअलावा  इस
 पर  विचार  करने  का  विनम्न  निवेदन  करता  हूं  ।  अत  :  यह  मन  लगाकर  न  किया  गया  एक  तरह  ठपाय  है  और

 जो  उपाय  किया  जा  रहा  हे  वह  अपूर्ण  ठपाय  हे  ।  अत  :  सरकारी  राजपन्न  में  अधिसूचना  जारी  करने  से  पहले

 एक  ठरह  की  कंपनी  अस्तित्व  में  आ  जाएगी  ।  उन्हें  यद्ठ  केसे  मालूम  हुआ  कि  इंडियन  एअरलाइस  लिमिटेड

 नाम  की  कंपनी  होगी  ?  इसका  गठन  किस  तारीख  से  किया  जाएगा  ?  इसके  लिए  कानून  हें  ।  वे  निर्देश  नहीं  दे

 सकते  संसद  निर्देश  नहीं  दे  सकती  हे  ।

 अध्यक्ष  मड्ठोद्य  :  नहीं  एञअर  ढैंडिया  और  इंडियन  एअरलाईइंस  नाम  की  ।

 भी  धोमनाथ  ये  नाम  होगा  ।

 अध्यक्ष  मड्ोदय  :  में  हसी  बात  को  समझने  की  कोशिश  कर  रहा  था  |  इसमें  कहा  गया  है

 वा
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 एउरलाईस  अब्र  वह  कंपनी  इंडियन  एअरलाईस  लिमिटेड  नाम  से  इंडियन  एअरलाइंस  का

 एक  उपक्रम  हे  ।

 प्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इंडियन  एअरलाईस  को  अपनी  परिसंपत्तियां  मिल  गई  हैं  ।  उनमें  से  अनेक

 एरोप्लेनस  और  एअरक़ाफ़ट्स  भ्ेकार  हें  ।  अब  ये  हवाई  हरेक  सभी  परिसंपतियां  भवन

 इत्यादि  जो  भी  इंडियन  एडरताईस  के  नाम  पर  कृपया  देखें--“वह  तत्काल  इंडियन  एअरलाईंस  लिमिटेड  में

 निहित  हो  जाएंगी  ।"  यह  एक  प्रतिध्ठित  और  काल्पनिक  अवधारणा  है  ।  हमें  मालूम  नहीं  है  कि  यह  सब  क्या

 है  ?  यह  कहां  है  ?  यह  कब  गठित  होगा  ?  इसका  गठन  कौन  करेगा  ?  इसका  स्वामित्व  निजी  क्षेत्र  मेंਂ  होगा  या

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  होगा  ?  किसी  बात  की  जानकारी  नहीं  हे  ।

 अत  :  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  ने  एक  वैध  मुद्दा  उठाया  है  कि  उद्देश्य  और  कारण  विवरण  मेंਂ  इस  बात  का

 स्पष्ट  संकेत  दिया  गया  है  कि  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  से  निजी  क्षेत्र  मेंਂ  जाएगा  ।  जिस  तरह  से  इसे  किया  जा  रहा

 है  और  जिस  तरह  से  इसे  अस्तित्व  मेंਂ  लाग्रा  जा  रहा  यह  न  केवल  एक  खतरनाक  अवधारणा  ही  नहीं  है  बल्कि

 जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  उसे  मंजूरी  मिल  संसद  रबढड़  की  मोहर  मात्र  रह  जाएगी  वे  जो  छुछ  भी  इसके

 समक्ष  रखेंगे  संसद  कब  पारित  कर  हम  इसका  जोरदार  विरोध  करते

 इसको  सुस्पष्ट  तरीके  से  उठाने  के  किए  श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  के  प्रति  एक  बार  फिर  से  आपार  प्रकट

 करता  हूँ  ।  कृपया  ये  मुद॒दे  उन्हें  शुरूआत  करने  की  अनुमति  देने  से  पहले  जिनका  समाधान

 कियाਂ  जाना  चाहिए  ।

 श्री  मसुदेव  आचार्य  :  क्या  संसद  एआर  इंडिया  ओर  इंडियन  एअरलाईस  की  परिसंप्रत्तियों  को

 उस  कंपनी  में  निद्ठित  कर  सकती  हे  जो  अभी  तक  अस्तित्व  मेंਂ  ही  नहीं  आई  हे  ।  यह  अभी  अस्तित्वहीन  कंपनी
 कंपनी  का  तभी  गठन  नहीं  हुआ  हे  ।

 श्री  चन्त्‌  शोकार  :  अध्यक्ष  में  सबसे  पहले  तो  जॉर्ज  को  बचाई  दूंगा  कि  बिना  सफ्षता  के
 प्री  एक  ऐसी  घारा  का  विरोध  कर  रहे  ..  ,

 एक  माननीय  ..  .  सफलता  मिक्तेगी  ।

 भरी  चन्द्र  ...  मुझे  मालूम  हे  इसलिए  ..  .  ।  वह  लोग  जो  बैठे  हुए  हैं  उनसे  पृष्ठिए  ।

 अध्यक्ष  में  इसक्िए  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जिस  दिन  आर्थिक  नीतियों  का  इस  सदन  ने  समर्थन  कर
 उस  दिन  हमें  उसके  परिणामों  को  समझना  चाहिए  था  और  हर  हर  हर  कदम  इस  सरकार  का

 इसी  नाम  पर  आएगा  चूंकि  संसद  ने  लिबरत्ताइजेशन  को  स्वीकार  कर  लिया  हे  इसलिए  हम  इस  काम  को  कर
 रहे  हैं  ।  लेकिन  मेंਂ  आपके  धारा  केवल  इतना  ही  निवेदन  करता  हूं  कि  देश  की  मर्यादा  को  गिरवी  रखने  के  बाद
 यह  असंभव  सा  कगता  है  कि  इस  संसद  की  मर्यादा  रह  सके  लेकिन  इस  संसद  की  मर्यादा  को  रखने  का  कम  से
 कम  दिखावा  उनको  करना  चाहिए  ।  एक  दिन  में  आपसे  कष्द  रहा  था  कि  जब  सरकार  न  सुने  तो  आपके  ज़रिए
 देश  की  जनता  को  सुनना  हम  लोगों  का  फर्ज़  होता  है  ।  जिस  प्रकार  से  यह  विभ्ेयक  ज्ञाया  गया  है  और  जिस
 तरह  से  दो  कंपनियों  को  देने  की  बात  है  .  .  ,  |  यह  अकेली  बात  नहीं  में  समझता  हूँ  कि  कुछ  के  लिए  बित्त

 आए  हैं  जहां  जरूरत  नहीं  होगी  ।  हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  कि  एप्रोप्रिएशन  मेਂ  आएगा  मगर  एप्रोप्रिएशन  नहीं

 मिसएप्रोप्रिएशन  हे  और  इसको  लाना  सदन  का  काम  है  ।  में  आपसे  कट्दूंगा  कि  आप  लाख  कोशिश  कर
 जिनको  प्रसन्‍न  करने  के  लिए  यह  कदम  उठाया  वह  आपसे  प्रसन्न  नहीं  होंगे  ।  आपने  पिछले  तीन  दिनों  में
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 देखा  हे  ओर  अगले  तीन  मह्दीनों  में  आपकी  वही  हालत  होने  वाली  है  जो  गोबचोव  साहध  कहो
 आपकी  वही  हालत  होने  पाली  है  जो  पोलेण्ड  की  आपकी  बडी  हालत  होगी  जो  साउथ  अमेरिकन  कंटीज  की

 हुई  ।  अध्यक्ष  देश  की  मर्यादा  को  भेचने  के  आद  इस  सरकार  को  संसद  की  मर्यादा  बेचने  का  अधिकार
 आप  मत  इतना  ही  मेरा  आपसे  निवेदन  हे  ।

 श्री  चम्दजीत  यादव  सिर्फ  एक  बात  कह  रहा  में  पूरे  मुद्दे  का
 वर्णन  नहीं  करुंगा  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  जी  ने  बहुत  ही  कुशलतापूर्षक  सभी  बातों  का  उल्लेश  किया  है  ।  हम  उन्हें  दुहडराने
 नहीं  जा  रहे  हैं  ।  वे  बातें  बहुत  स्पष्ट  हे  ओर  हम  उनका  पूरजोर  समर्थन  करते  हे  ।  में  आपके  ध्यान  में  सिर्फ
 यह  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि  इस  सभा  को  अंधेरे  में  नहीं  रखना  चाहिए  ।  यह  इस  सम्मानिय  सभा  में  की  जा

 एक  प्रकार  की  धोखा  घड़ी  हे  ।  उतदृदेशय  और  कारणों  से  सम्बन्धिस  वक्‍तथ्य  हमेशा
 कम्पनियाँਂ  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  गया  हे  ।  में  जानता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  महोदय

 क्या  कहने  जा  रहे  हे  ।  बगैर  कोई  भात  छिपाये  उन्हें  इस  सम्मानिय  सभा  के  सम्मुख  आना  चाहिए  और  यह
 कहना  चाहिए  कि  ये  कम्पनियाँ  इस-हस  तारीख  को  निभ्नत्ित  हुई  हे  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  एक  गलत  वक्तव्य  हे  ।  में  यह  कष्ट  रहा  हूँ  कि  यह  एक  गलत  वक्‍तत्य  है

 और  सभा  को  इस  मुद्दे  पर  धोखा  दिया  जा  रहा  हे  और  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  कहने  के  लिए  यहाँ  बाध्य  हैं
 क्योंकि  निजि  तौर  पर  में  यह  जानता  हूँ  कि  ये  काम्पनियाँ  एझर  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  इण्डियन  एअरलाईनस
 लिमिटेड  दोनों  ही  पंजीबद्  है  ।  इसलिए  उद्देश्य  और  कारणों  से  सम्बन्धित  वक्तव्य  मेंਂ  ऐसा  नहीं  कड्ना  बहुत
 ही  गंभीर  बात  हे  तथा  घोर  आपत्तिजनक  है  ।  हस  सम्मानिय  सभा  को  इतने  हलके  तौर  पर  नहीं  लेना  चाहिए
 और  इससे  छल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यही  मेरी  आपत्ति  है  और  विशेष  रूप  से  इस  मुद्दे  पर  में  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण

 क्षदमी  नारायण  पाण्डेय  उध्यक्ष  मेरा  इस  संबंध  में  निषेदन  हे  कि  जिस

 प्रकार  से  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  मांगी  गई  वह  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  जिस  बात  को

 यहां  पर  कहा  गया  है  में  उसको  दोह़राना  नहीं  लेकिन  प्रस्तावित  कंपनी  की  बात  बार-बार

 प्रस्तावित  कंपनी  जो  कंपनी  हमारे  सामने  नहीं  हे  जिसका  उत्सेल  बिल  में  प्रस्तावित  है  ऐसा  कहा  गया

 हे  और  ..  .।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ..  अगर  ये  कंपनी  नहीं  हुई  तो  ये  टांसफर  कर

 कदमी  सारायण  पाण्डेय  :  किस  तरह  की  प्रस्तावित  क्या  उसका  विधि-विधान  यह

 सारी  जानकारी  संसद  के  समक्ष  नहीं  है  और  ऐसी  स्थिति  में  स्यायसंगत  नहीं  होगा  कि  सारी  जानकारी  के  अभाव

 में  इस  विधेयक  को  यहां  पर  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  ढी  मैं  इसका  विरोध  करता

 झी  शाम  कापचोे  उद्देश्यों  और  कारणों  के  के  अन्तर्गत  यह  स्पष्ट  कृप  से

 कहा  गया  है  :--
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 निगमों  के  उपक्रमों  का  प्रस्तावित  कंपनियों  में  जिनके  नाम  एयर  इण्डिया  लिमिटेड  और  इण्डियन

 एयरलाइंस  लिमिटेड  निहित  होंगे  ।  ऐसा  करने  से  दोनों  निगमों  की  आस्तियाँ  और  दायित्वों

 का  अंतरण  दोनों  प्रस्तावित  कंपनियों  को

 हमे  कंपनियाँ  नहीं  चाहिए  ।  संसद  ने  कंपनियों  के  पैजीकरण  के  लिए  एक  अधिनियम  पारित  किया  है  ।  उन

 कंपनियों  को  पंजीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  उनके  पंजीयन  का  प्रस्ताव  है  ।  वे  कंपनियाँ  अभी  तक  पंजीकृत

 नहीं  हुई  ।  आप  हमारे  सामने  सारी  सामप्री  प्रस्तुत  करें  ।  क्या  आपने  हमें  वष्ठ  सामग्री  प्रदान  की  है  कि  कंपनी

 का  दांचा  क्‍या  होगा  ।  यदि  यह  मसौदा  तैयार  तो  इसे  हमें  दीजिये  ।  हम  इसका  अध्ययन  करेंगे  ।  यदि  हमने

 इसका  समर्थन  करना  उचित  तो  सम्भव  हे  हम  आपका  समर्थन  करें  ।  संसद  प्रस्तावित  कंपनियों  के

 पक्ष  मेंਂ  और  विद्यमान  निगमों  के  बंद  करने  के  भारे  में  केसे  अंभाधुंध  मत  दे  सकती  है  ।  हमें  पता  होना

 चाहिए  कि  कंपनी  का  ढांचा  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  जार्ज  साहब  ने  जो  कह  दिया  बड़ा  इंटेलिजेंटली  कह्दा  ठसमें  आप  मत

 आईयेगा  ।  यदि  दूसरा  कोई  प्वांइट  है  तो  उस  दूसरे  प्वांइट  पर  आईयेगा  ।

 झी  राम  कापसे  :  ये  चार  तथ्य  जिनको  कि  ध्यान  में  रखना  ही  चाहिए  ।  हम  इस  विधेयक

 को  पुर:स्‍्थापित  करने  का  विरोध  करते  हैं  ।

 झी  हम्दहृजील  गुप्ल  में  एक  विशेष  मुठ्दे  पर  आपकी  व्यवस्था

 चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोन-से  मुढ़दे  पर  !

 अ्री  इस्द्रजील  गुप्ल  :  मुद्दा  यह  हे  कि  क्‍या  यह  सम्भव  हे  अथवा  इसकी  अनुमति  हे  कि
 एक  सार्पजनिक  क्षेत्र  की  कंपनी  अथवा  कम्पनियों  की  परिसम्पतियों  और  सम्पतियों को  उन  जोकि
 अभी  तक  पंजीकृत  नहीं  हुई  हैं  और  जिन्हें  यहां  कम्पनियोंਂ  कहा  गया  में  अतरण  किया  जा  सकता
 हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  एक  विशेष  मुद्दा  उठाया  हे  ।  मेंਂ  आपका  आधभारी  हूँ  क्योंकि  इससे  मुझे
 सहायता  मिछ्तेती  ।  कानुन  यह  कहता  है  कि  एयर  इंडिया  लिमिटेड  अथवा  इंडियन  एयरलाईनस
 लिमिटेड  होगी  ।

 झी  सोमसाथ  चटर्जी  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  कर  लेने  दीजिये  ।

 मी  इम्ट्रजील  गुप्त  :  जब  तक  वे  पंजीकृत  नहीं  वे  कम्पनियाँ नहीं  हो  सकती  ।  जब  तक  थे  पंजीकृत
 नहीं  हो  जाती  तर  तक  थे  कम्पनियाँ  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  केवल  इस  मुद्दे  पर  हूँ  ।  अन्य  मुद्ृदों  पर  में  कुछ  नहीं  कष्ट  रहा  हूँ  ।  यही  वह
 मुद्दा  जिसपर  मैंने  श्री  सोमनाथजी  को  सहायता  प्रदान  करने  और  मेरी  शंका  का  समाघाम  करने  के  लिए  कहा
 था  ।  इण्डियन  एयरलाईन्स  लिमिटेड  हण्डियन  एयरलाईनस  का  उपक्रम  हे  और  एयर  इण्डिया  लिमिटेड  एयर
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 इण्डिया  लिमिटेड  का  ही  उपक्रम  हे--श्री  जारज  फर्नान्‍्डीस  ठीक  ही  कष्ट  रहे  थे  कि  हमें  पता  नहीं  है  कि  इन
 काप्पनियों  मेਂ  कौन  हैं  ओर  मान  लीजिये  कोई  इण्डियन  एयरलाईनस  और  एयर  इण्डिया  के  नाम  से  एक  कम्पनी

 पंजीकृत  करवाता  तो  क्या  आप  ठस  कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  को  ओतरित  कर  देंगे  ।  लेकिन  यहाँ  विधान
 यह  कटद्ठता  हे  कि  इण्डियन  एयरलाईनस  लिमिटेड  को  इण्डियन  एयरलाईनस  का  एक  उपक्रम  होना
 होगा  ।

 शी  सोमनाथ  चटरजी  :  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  पढ़  दें  ।

 जौ  सोममाथ  यहाँ  जो  कहा  गया  हे  में  उसे  उचधृत  करता

 उस  तारीख  को  जो  केन्द्रीय  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  नियत

 इण्डियन  एयरलाइंस  इण्डियन  एयरलाइंस  का  उपक्रम

 इसका  अर्य  इण्टियन  एयरलाईन्स  के  उपक्रम  को  इण्डियन  एयरलाईनस  लिमिटेड  मेंਂ  अतरित

 अध्यक्ष  महोदल  :  नहीं  ।

 ही  लोसमाद  हसमें  कोई  संदेह  नहीं  खण्ह  4  के  अनुसार  :

 किसी  निगम  के  उणक्रम  के  बारे  जो  धारा  3  के  अधीन  किसी  कंपनी  को  अतरित  और  उसमे  निष्चित
 होता  यह  समझा  जाएगा  कि  उसके  अंतर्गत  सभी  हे

 उपक्रम  कम्पनी  में  निद्ठित  होने  अथवा  स्थानात॑रित  होने  जा  रही  है  ।  ऐसा  ही  घटित  हो  रहा  हे  ।

 इण्डियन  एयरलाईनस  इण्डियन  एयरलाईमन्स  का  एक  उपक्रम  नहीं  बन  सकता  ।  यह  स्थानांतरित
 किये  जाने  अथवा  उस  में  निद्चित  होने  का  प्रश्न  यह  कहता

 कार्पोरेशन  का  ध

 झी  जारज  फर्नान्‍्दीज  :  इण्डियन  एयरलाईनस  एक  कार्पोरेट  निकाय  नहीं  एयर  कारपोरेशन
 अधिनियम  के  अंतर्गत  दो  कापरिशने  इण्डियन  एयरलाईन्स  एक  कार्पोरेट  निकाय  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रथम  कानुन  था  जोकि  इसे  राष्ट्रीकृत  करने  के  लिए  पारित  किया

 गया

 झी  हन्द्रजील  गुप्स  :  यदि  एक  आर  इस  मामले  में  इसकी  अनुमति  दे  दी  तो  फिर  इसका  कोई
 अन्स  नहीं  होगा  |  यह  पिछले  ढार  से  समूचे  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  खण्डित  करने  का  तरीका  है  |

 हरी  बचुदेख  आचार्य  संसद  हसकी  अनुमति  केसे  प्रदान  कर  सकती  है  ?  आपको

 इसकी  अनुमति  नहीं  देनी

 शी  ई०  अहमद  :  माननीय  श्री  जार्ज  फनास्डीस  ने  एक  सुझबूझपूर्ण  तर्क  दिया

 नीजिकरण  के  बारे  मेਂ  उनके  दृष्टिकोण  की  जो  उन्होंने  कहा  की  बहुत  सराहना

 करता  हूँ  ।  ठनकी  दलील  अत्यन्त  वेभवशाली  हे  ।  ।  प्रस्तावना  यह  कद्दा  गया  हे  कि  यह

 विधेयक  इष्डियन  एयरलाईन्स  और  एयर  हढिया  के  उपक्रमोਂ  को  इण्डियन  एयरलाईनस  लिमिटेड  और
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 विर>म»अ«०>कानकमका»>

 एयर  इंडिया  लिमिटेड  के  रूप  में  बनाई  गई  और  पंजीकृत  कम्पनी  में  अंतरण  और  निरसन  का  प्रावधान  करता

 यहाँ  भी  उसके  परंवर्ती

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  तथ्यात्मक  बात  आप  उसे  मंत्री  महोदय  पर  छोड़  दीजिये  ।

 नली  ई०  अहमद  :  एयर  कार्पोरेशन  अधिनियम  के  तहत  दो  कापरिशनें  हैं  ।  एक  इण्डियन

 एगरज्लाईन्स  और  दूसरी  एयर  इंडिया  है  ।  ये  अब  एयर  कार्पोरेशन  अधिनियम  और  एयर  काप्रेरेशर
 1953  के  उपबंधों  के  अधीन  कार्यरत  हैं  ।  ।  जैसा  कि  आपने  सही  ही  संकेत  किया  हे  कि

 राष्ट्रकण  के  बारे  में  प्रथम  उस  विधान  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  कम्पनी  सरकार  के  अलावा  बाहर  से

 कोई  वित्तिय  सहायता  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकती

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  कृपया  ऐसा  मत  कहिए  ।

 भी  ई०  अहमद  :  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  यह  पहले  से  उल्सिखित  हे  कि  कार्पोरेशन  को

 निजी-निवेश  को  प्राप्त  करना  होगा  |  इसका  अर्थ  यह  नहीं  हे  कि  हसका  निजीकरण  हो  जायेगा  ।  एक
 सार्वजनिक  कम्पनी  49  प्रतिशत  तक  इक्चिटी  शेयर  प्राप्त  कर  लेने  पर  तब  तक  एक  निजी  कम्पनी  नहीं  बन

 जब  तक  कि  सरकार  द्वारा  5।  प्रतिशत  शेयर  नहीं  रख  लिया  जाता  हे  ।  जैसा  कि  श्री  जार्ज  फर्नान्डीस  ने

 कहा  पहले  तो  यह  एफ  घन  विधेयक  नहीं  है  ।  इसका  विधान  करने  की  इस  सप्ता  की  सक्षमता  का

 कोई  प्रशन  ही  नहीं  हे  ।  केवल  वे  कम्पनियाँ  जिनका  गठन  प्रस्तावित  है  और  जिनके  बारे  यह  सभा
 विधेयक  पर  विचार-विमर्श  के  समय  विस्तृत  चर्चा  कर  सकती  है  ।

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  एम०  ओ०  एस०  :

 इण्डियन  एयरलाईनस  लिमिटेड  ओर  एयर  इंडिया  लिमिटेड  को  एक  कम्पनी  के  रूप  में  1956  के  कंपनी
 अधिनियम  के  तहत  1-5-1992  को  ही  समाविष्ट  किया  गया  है  ।  यहाँ  में  यह  कद्दना  चाहता  यह

 बिल्कुल  स्पष्ट

 झी  जाज  मेंਂ  श्री  माघवराव  सिंधिया  के  विरुह  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  रख
 रहा  हूँ  ।

 भी  चन्द्र  श/ोखार:  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्‍या  आपने  ऐसा  कहा

 पी  चम्दर  धोखार  :  क्‍या  सभा  से  व्यवहार  करने  का  यही  तरीका  है  ?  ।  इसकी  कुछ  सीमा

 होनी  चाहिए  ।  ।  आप  क्या  बात  करते  हें  ?  क्या  मंत्री  महोदय  को  सभा  के  समक्ष  बोलने  का  कोई
 नैतिक  अभिकार  हे  ?  वह  कहते  हैं  कि  यह  एक  प्रस्तावित  कम्पनी  अब  वड़  कहते  हैं  कि  यह  निजीकरण  के

 अंतर्गत  पेजीकृत  की  गई  अध्यक्ष  इस  पर  में  आपकी  व्यवस्थाएँ  मांगना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चन्द्र  शेखर  आप  हमेशा  मेरी  व्यवस्थाओं  की  मांग  करते  हैं  ।

 क्री  चन्द्र  शेखार  :  इसके  अक्ावा  और  कोई  रास्ता  नहीं  हे  ।  मंत्री  महोदय  को  प्रस्ताव  ्पिस

 ले लेना चाहिये । उन्हें विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा 252
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 श्री  झोमनाथ  चटर्जी  :  आज  की  कार्यसृची  में  इस  निेेयक  को  पुर:स्थापित  करने  का  कार्य  हे
 क्योंकि  यह  विधेयक  इस  सभा  के  सामने  प्रस्तृत  कर  दिया  गया  डे  और  आपने  उन्हें  इसकी  अनुमति  भी  दी  हुई
 है  ।  जब  तन्होंने  इसकी  अनुमति  तथ्र  उन्होंने  सभा  को  यह  नहीं  बताया  कि  में  कंपनियाँ  पहले  ही  पंजीकृत
 की  जा  चुकी  हैं  ।  हससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  हे  कि  जब  ये  सभी  मुह्ददे  लिये  जा  रहे  हें  ओर  जब  इस  सपा
 का  हतना  अधिक  समय  लिया  जा  रहा  तो  वह  चुपचाप  क्यों  बेठे  हुए  हैं  और  सभा  को  क्यों  नहीं  बता  रहे
 हैं  ।  यह  जानबूझकर  सभा  को  गुमराह  करना  है  ।  इन्होंने  आपको  यह  नहीं  बताया  कि  उद्देश्यों  और  कारणों  के
 विवरण  में  हेरफेर  करने  की  आवश्यकता  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  संबंधी  प्रश्न  कया  किस  सांवेधानिक  नियम  अथषा

 प्रधा/परम्परा  का  उल्लंघन  किया  गया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  विधेयक  में  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरणों  को  क्‍यों  जोढा  जा  रहा
 है  ?  यह  विधेयक  का  एक  हिस्सा  हैं  ।  चाहे  यह  एक  अधिनियम  का  हिस्सा  न  ही  लेकिन  यह  एक  विधेयक
 का  अहम  हिस्सा  है  और  स्पष्ट  रूप  से  विधेयक  का  वद्द  अहम  हिस्सा  जिस  पर  उनके  ही  वक्तव्य  में  आज
 गलत-ब्यानी  निहित  है  ।  जिस  समय  उन्होंने  हस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  माँगी

 तब  उन्होंने  आपको  यह  बिल्कुल  नहीं  बताया  उन्होंने  यह  निठकुल  नहीं  कहा  हे  कि  इसे  सही  किया  जाना
 चाहिये  ।  उन्होंने  हमेਂ  जानभूझकर  एक  झूठा  जक्तण्य  दिया  हे  ।  इससे  अधिक  विशेषािकार  का  हनन

 और  कोई  नहीं  हो  सकता  ।

 ञभ्री  जा  में  नियम  222  और  नियम  227  दोनों  ही  की  बात  कर
 रहा

 अध्यक्ष  म्ठोदय  :  विशेषाधिकार  का  मामला  इस  प्रकार  से  मोखिक  रूप  से  नहीं

 ले  सकता  ।

 ञ्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  यही  बात  तो  मैं  कह  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  मेंਂ  मेंਂ  आपको  अनुमति  नहीं  देने  जा  रहा  हूँ  क्योंकि  यह  मेरा
 विवेक  है  ।  मैंਂ  मोखिक  रूप  से  आपका  विशेषाधिकार  का  मामला  भी  स्वीकार  कर  सकता  हूँ  ।  सैकिन  यह  एक
 जटिल  मुद्दा  आप  मोटिस  मेंਂ  इसे  देखूँगा  ।

 प्ली  जार्ज  फर्नान्डीज  :  चूँकि  में  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहा  इसलिये  मुझे
 निवेदन  करने  की  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  मौखिक  छूप  में  कर  रहे

 झी  जाज  में  नियम  227  के  अधीन  ऐसा  कर  सकता  कृपया
 नियम  227  Wea...

 ह

 अध्यक्ष  मडोदय  :  निमय  227  क्‍या  मुझे  सहमति  देनी  होती  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  नियम  227  मेंਂ  कहा  गया  इन  नियमों  मे  किसी  बात  के  अन्तर्विष्ट

 होते  हुए
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सहमति  देनी  पढ़ती

 श्री  जार  फर्नान्‍्डीज  :  मैਂ  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूँ  ।  इसलिये  पहले  में  अपना  निवेदन

 प्रस्तुत  कर  रहा  हूँ  ।  मेरा  क्ठना  यह  है  कि  जब  मेंने  पहले  पहल  इस  मुद्दे  को
 उठाया  था  तो  माननीय  मंत्री  के

 पास  देने  अवसर  था  ।  आखिर  में  तो  मूल  रूप  से  जो  विरोधास्पद  बात  थी  उसकी  ओर  इंगित  कर

 रहा  था  और  हम  उस  पर  यहाँ  बहस  भी  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?  मेंने  आपको  व्यवस्था  का  प्रशन  उठाने  की

 अनुमति  ही  थी  न  कि  किसी  मुद्दे  को  उठाने  आपने  कहा  कि  आप  व्यवस्था  का  प्रश्न

 उठाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  जाज  फर्नान्‍न्डीज  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  नियम  222  और  227  के  तहत  हे  ।  नियम

 227  के  मैं  नियम  222  के  अधीन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  नियम  222  पढ़ें  |  इसमें  कहा  गया  भी  अध्यक्ष  की

 अनुमति  से  एक  एਂ  आप  लिखित  में  विजिए  ।

 श्री  घोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  इस  प्रकार  सदन  की  अनुमति  को  अनिश्चित  माना  जा  सकता

 क्‍या  सदन  को  गुमराह  किया  जा  सकता

 भ्रौ  जा  फनस्हीज  :  नियम  ?27  के  अधीन  आप  सभी  नियमों  को  रद्द  कर  सकते  सारे

 नियमों  को  ताक  पर  रखा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  लिखित  में  दीजिए  ।  में  हसे  देखूँगा  ।

 भरी  बसुदेश  आचार्य  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  हे  ।

 अध्यक्ष  मद्लोद्य  :  में  आचार्य  जी  की  बात  अवधय

 क्ली  भचुदेज  आचार्य  :  कृपया  तारीख  देखिये  ।  वह  दिन  हे  27  1992  जिसके  बाद
 विधेयक  की  प्रतियां  बाँटी  गयीं  ।  में  समझता  हूँ  कि  आपको  भी  उसकी  एक  प्रति  पहली  मई  के  पहले  मिल  चुकी
 यी  ।  ।  मई  के  गभी  अभी  माननीय  मंत्री  ने  हमे  कहा  हे  कि  प्रस्तावित  कम्पनियाँ  प्रस्तावित  नहीं  हे  बल्कि

 उन  कम्पनियों  पहली  मई  जो  कि  एक  छुट्टी  का  दिन  पेजीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  यह  एक  बाद  की

 सोची  हुई  बात  हे  ।  जब  हस  मुद्दे  को  उठाया  गया  था  तो  उन्होंने  कद्दा  था  कि  दोनो  कम्पनियों  का  पंजीकरण
 पहली  मई  को  किया  जा  चुका  है  ।  जब  पहली  मई  को  इन  कम्पनियों  को  पंजीकृत  किया  गया  तो  इसे  सष्ठी  क्यों
 नहीं  किया  गया  ?  उन्हें  एक  सेशोधन  लाना  चाहिये  था  ।  उन्हें  सदन  को  भताना  चाहिए  था  ।  उन्हें  सदन  को

 गुमराह  नहीं  करना  चाहिए  था  ...........
 ,

 अध्यक्ष  आपका  व्यवस्था  का  प्रएन  क्या

 झी  मसुदेश  आचार्य  :  उद्देश्यों  और  कारणों  के  वक्‍तव्य  मेंਂ  स्पष्ट  कूप  से  कहा  गया  है  कि  :  के

 उपक्रमों  का  स्वामित्व  दो  प्रस्तावित  कम्पनियों  जिनके  नाम  हैं  एयर  हेडिया  लिमिटेड  और  ईंडियन  एयर  लाईनस
 निड्चित  होगा  ।  इसमें  गआस्तियों  और  उत्तरदायित्वों  का  अन्तरण  शामित्त  हे  ।"

 ५००५५:  यह  विधेयक  का  अर  महोदय  ।  उद्देश्यों  और  कारणों  का  वक्‍त  भी  एक  विधेयक  का

 शैग  होता  है  ...........
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 भी  घोमनाथ  चटर्जी  :  आधा  महोदय  ।  विधेयक  में  उद्देश्यों  और  कारणों  के  वक्‍तथ्य  से
 स्पष्टतया  यह  भारणा  बनती  हे  कि  एयर  इंडिया  लिमिटेड  और  इंडियन  एयर  लाईम्स  लिमिटेड  की  संरचना  अभी
 मी  अस्पष्ट  है  ।  हमें  नहीं  पता  कि  यह  कौन  सा  रूप  अखि्तियार  करेगी  ।  लेकिन  फिलहाल  हमेਂ  इनकी
 धरचना  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  यही  पता  नहीं  चल  पाया  हे  कि  यह  एक  सार्वजनिक  कम्पनी  हैं  या  निजी
 का्पनी  या  कि  संयुक्स  क्षेत्र  की  कम्पनी  और  उसके  सहयोगी  कौन  कुछ  भी  पता  नहीं  हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  सिर्फ  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  अनुमति  दी  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  जब  तक  में  ठठू  आप  बैठेंगे  नहीं  ।  कभी  आप  उठते  हें
 तो  मुझे  बैठना  पड़ता  हे  ।

 भी  बस्चुदेव  में  बेठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  श्री  फारुख  बोल  रहे  तो  मेने  ध्यवस्था  का  प्रघन  ठठाने  की  अनुमति  ही  थी  ।

 इसमें  क्‍या  इस  तरह  के  नियमित  भाषण  दिये  जा  सकते

 भी  बधुदेव  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  पूरा  नहीं  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 भरी  बचुदेव  आचार्य  :  जब  उद्देश्यों  और  कारणों  का  षक्तव्य  इसका  भाग  तो  इसे  सही
 क्यों  नड्डी  किया  गया  ?  वे  संसद  को  गुमराह  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  संसद  किसी  सार्वजनिक  क्षेत्र  कौ  कम्पनी  के

 उद्देश्यों  को बदलकर  उसे  किसी  अस्तित्वविद्ीन  कम्पनी  को  नहीं  दे  सकती  हे  ?  संसद  इसकी  अनुमति  कैसे  दे
 पघकती

 झ  मिर्मल  काम्स  चटर्जी  :  जिस  विधेयक  को  अभी  तक  पुर  डी  नहीं  किया
 गया  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  नहींਂ  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  उन्हें  इसे  वापस
 केना  पढ़ेश

 भरी  राम  माईक  :  मेरा  एक  औचित्य  का  प्रश्न  है  ।  इस  की  प्रति  हमारे
 बीच  27  अप्रेक्ष  को  चित्रित  की  गई  ।  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  कम्पनियों  को  पडली  मई  1992  को

 पंजीकृत  कर  दिया  गया  हे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  ओचित्य  का  प्रश्न  यह  हे  कि  जब  पहली  मई  1992  को  इतनी

 परहत्कपूर्ण  क्‍्टना  हुई  तो  सरकार  को  इस  सदन  में  आने  से  पूर्व  कम  से  कम  अपनी  ओर  से  हमे  इस  सम्भन्स  में

 प्ृत्तित  करने  की  झिप्टता  दिखलानी  चाहिए  उन्हें  हमे  सृचित  करमा  झ्िए  था|  सरकार  की  यह

 जिम्मेवारी  इस  मुद्दे  पर  सरकार  ने  इस  सदन  के  प्रति  शिष्टता  नहीं  दिखलायी

 श्री  मिर्मल  कान्स  चटर्जी  :  यह  कोई  जिम्मेवारी  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मुद्दा  मद्द  हे  कि  सरक्रार  ने

 ऐसा  विधेयक  पेश  किया  हे  जो  व्यर्थ  हे  ।  इसे  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  अलावा  कोई  दूसरा
 राष्ता  नहीं  हैं  ।

 255

 195./180/83



 कायु  निगम  का  अतरण  और  1992  4  1992

 हौसदौीय  कार्य  मंग्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 शज्य  मंत्री  +ंगशाजन  :  में  सोचता  हूँ  कि  मैंਂ  आमारी  होऊँगा  अगर  दूसरे  पक्ष

 के

 देवी  प्रसाद  पाल  उत्तर  :  यह  एक  पूर्णतया  विकृत  वर्णन  है  ।  हमे

 इस  विभेयक  के  उद्बेश्यों  तथा  कारणों  और  इसकी  धारा  2  को  देखना  चाहिये  ।  चिंतित  न  हो  ।  में

 इसे  पढ़  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  डॉ०  में  सिर्फ  तीन  प्रशन  उठा  रहा  हूँ  जिन  पर  सिर्फ  आप  ही  मुझे  रास्ता

 दिखायेंगे  और  उससे  मुझे  सहायता  मिलेगी  ।  पहली  बात  यह  है  कि  यदि  कोई  कम्पनी  अस्तित्व  में  ही  नहीं  हो

 तो  क्‍या  ऐसा  कोई  कानून  हो  सकता  हे  ?  यह  पद्ला  मुद्दा  है  ।  फिर  अगर  किसी  कम्पनी  की  स्थापना  की  गई  हो

 तो  उसकी  स्थापना  के  बारे  में  इस  सदन  को  पहले  ही  सृचित  करना  जरूरी  यह  पहली

 बात  है  ।

 दूसरी  बात  यह  हे  कि  श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  के  अनुसार  यह  एक  धन  विधेयक  है  जिस  पर  राष्ट्रपति  की

 स्वीकृति  लेना  अनिवार्य  होता  ह ैऔर  क्या  बिना  ठसके  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?  मुझे  अताया  गया  है  कि  अगर

 इसे  वित्त  विधेयक  माना  जाय  और  इसके  सम्बन्ध  में  शष्टपति  से  सूचना  प्राप्त  की  जा  चुकी  है  तो  फिर  धन
 विधेयक  और  वित्त  विधेयक  में  क्या  अन्तर  है  और  क्या  दोनों  मामलों  में  स्वीकृति  प्राप्त  करने  मेंਂ  कोई  अन्तर

 यह  दूसरा  बात  हे  ।

 तीसरी  बात  यह  हे  कि  क्या  यह  सदन  इस  प्रकार  का  कानुन  पारित  करने  में  सक्षम

 डॉ०  देखी  प्रसाद  पाल्त  :  मुझे  इसकी  व्याख्या  करने  मेंਂ  शायद  कुछ  समय  क्षग  सकता  हे  ।  लेकिन  में
 आपको  यद्द  बता  सकता  हूँ  कि  यह  एक  घन  विधेयक  नहीं  है  ।  संविधान  में  दी  गई  घन  विधेयक्र  की  परिभाषा
 के  वनुसार  यह  घन  विधेयक  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  कि  इन  बातों  को  भहुत  हल्के  दंग  से  न  तो  ।
 मैं  जानता  हूँ  कि  आप  लोग  विधिवेत्ता  हैं  ।  लेकिन  कानून  इतना  विस्तृत  है  कि  हम  इसकी  सभी  जटिलताओं
 को  जानने  का  दावा  नहीं  कर  सकते  मेਂ  माननीय  मंत्री  ओर  सदस्यों  से  भौ  अमुरोध  करता  हूँ  कि  वे
 मोजमाषकाश  के  बाद  मुझे  इसके  बारे  मेंਂ  अतलायें  ओर  ठसके  भाव  ही  मेंਂ  उस  पर  छपना  निर्णय

 हूंगा  ।

 मर  प७

 लसलत्पश्चात्‌  लोक-हसजणा  मध्याइन  भोजन  के  लिये  2.40  म०  प«  सक्  के  खिये
 छथगित  हुई  ।
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 2.43  छजे  मन  प०

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  लोक-भा  2.43  म०  प०  पर  पुनः  धमथेत  हुई  ।

 पीठाश्सीन

 वायू  निगम  का  अलरण  ओर

 श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  :  अध्यक्ष  आपने  जब  खाने  के  लिए  सदन  को  आज

 एडजॉर्न  तब  मनी  जिस  वाले  मामले  में  आपने  एक  बात  यहां  पर  कहष्टी  कि  राष्टपति  जी  से  फाइनेंस  बिल
 के  तौर  पर  आपके  सामने  या  सरकार  के  पास  कोई  दस्तावेज  आया  है  ।  अध्यक्ष  मेंਂ  एक  बात  फिर  आपके
 सामने  दोहराना  चाहता  केसे  तो  मेरी  जो  आपत्ति  वह  इस  बिल  के  पहले  ही  मुद्दे  पर  हे  कि  यह
 काम्प्रिहेंसिव  लैजिसलेशन  नहीं  हे  और  इसलिए  इसको  नहीं  आना  चाहिए  और  मनौ  मिल  वाले  मामके  पर  आप

 इसको  ज़्यादा  गम्भीरता  से  भी  देखें  ।

 इस  कानून  के  हाफ्ट  में  ही  कि  यह  मनी  बिल  केसे  एक  बात  में  फिर  आपके  सामने  दोहराना  चाहता

 है  ।  अगर  आप  स्टेटमेंट  ऑफ  आब्जेक्ट्स  एंड  रीजन्स  को  एक  बार  फिर  तो  उसमें  हे  --

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  परिवष्टन  उद्योग  मेंਂ  तेजी  से  हो  रहे  विकास  को  देखते  हुए  सभी  एअर-लाइनों  को

 प्रगति  के  लिये  अधिक  धनराष्षि  जुटाना  आवश्यक  हो  गया  है  ।  अपनी  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  को  पूरा
 करने  के  लिये  इैडियन  एयरलाईस  और  एअर  जिनका  गठन  एयर  कारपोरेशन  अधिनियम  1953
 के  तहत  किया  गया  के  लिये  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  वे  अधिनियम  में  निहित  प्रावधान  के

 अनुरूप  सरकारी  बजट  पर  ही  पूर्णतया  निर्भर  न  रह  कर  साम्य  पूंजी  के  लिए  पूंजी  बाजार
 का  सहारा

 अब  यह  जो  एक्ट  एयर  कारपोरेशन  1953,  हसकोਂ  मेने  पहले  ही  आपको  पढ़  कर  सुनाया  ।  सरकार
 स्वयं  कबूल  कर  रही  है  कि  इस  कानून  के  अन्तर्गत  जो  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयर-लाइन्स  का  जो  कैपिटल

 वह  अजटरी  सपोर्ट  से  आया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनिशियली  आता  बाद  मेंਂ  नहीं  आता

 ञ्री  जार्ज  फर्मास्डीज  :  उध्यक्ष  मैंने  सुषह  एक  बात  आपके  सामने  इस  कारपोरेशन  में

 कितनी  इसकी  पूंजी  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सारी  पूंजी  सरकार  के  अजट  से  नहीं  आयी  उन्होंने  कमाई  है

 ञ्ली  जार्ज  फर्नान्डीज  :  सही  बात  हे  ।  इस  कंपनी  में  एयर  इंडिया  मेंਂ  79  करोड़  रुपए  की  पूंजी  हे  और
 उसके  अलावा  उसकी  इक्विटी  और  ठस  इक्चिटी  की  रिपोर्ट  है  ।  यह  मिनिस्ट्री  का  जो  रिपोर्ट  अभी  इस
 सदन  में  पिछले  हफ्ते  में  पेश  हुआ  था  वष्  रिपोर्ट  आप  देख  एनवल  रिपोर्ट  1991-92,  अब  इस  रिपोर्ट
 में  आप  दो  चीजों  को  देखेंगे  --  एक  आप  यह  देखेंगे  कि
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 सरकार  की  एयर-हंडिया  में  प्रदत्त  शेयर  पूंजी  79.24  करोड़  रुपये  है  ।"

 अध्यक्ष  मड्ठोदय  :  धन  विधेयक  क्‍या  है  और  विस  विधेयक  क्या

 जा  फर्मान्हीज  :  मही  तो  मुद्दा  हे  ।  अतः  में  इन  दोनों  कॉरपोरेशनों  की  प्रदत  शेयर
 के  बारे  में  तथा  जिसे  पूँजीਂ  के  नाम  से  जाना  जाता  हे  उसके  बारे  में  बताना  चाहूँगा  ।  यह  शब्द  मेरे  नहीं

 है  ।  यह  सरकार  के  शब्द  हे  ।  यह  इस  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  कार्य-प्रदर्शन  बजट  सहित  सभी  सरकारी

 दस्तावेजों  मे  अभी  एयर  हैंडिया  का  जो  शेर  केपिटल  गषर्नमेंट  आफ  इंडिया  का  वह  79.24  करोड़  हे

 और  नोन  केपिटल  है  भारत  सरकार  का  74.36,  अब  ये  रकम  है  1990-91  के  फाइमेशियल  ईयर  की  ।  अब

 इनमें  से  एक-एक  पाई  जो  एयर  इंडिया  को  गई  है  वह  आपके  एप्रोप्रिएतन  बिल  के  माध्यम  से  गई  बजट  के

 माध्यम  से  गई  है  अब  इसको  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अगर  एक  कर  हम  हस  बात  को  मानते  दोनों
 कम्पनियोंਂ  के  बारे  मेंਂ  मानते  हैं  और  इंडियन  एयरलाइंस  का  पेडअप  केपिटज्त  54  करोड़  ओर
 लोन  केपिटक्

 इसे  भारत  सरकार  से  आअ्ृण  पूंजी  लेना  कहते  हें  ।

 गवर्ममेंट  आफ  इंडिया  से  पचास  यानी  104  तो  ये  दोनों  रकमेਂ  एप्रोप्रिएशन  बिल  के  माध्यम  से
 वहां  पर  गई  हैं  ।  जब  एक  भार  यह  स्वीकार  हो  जाता  अध्यक्ष  तो  फिर  सवाल  आता  है  कांस्टीट्यूएन  का
 तो  फिर  जब  सुबह  आज  में  आपको  110(1)  पर  ले  गया  फिर  मैं  आपको  वहां  पर  ते  जाना  चाहता  हूं  ।
 अध्यक्ष  पहले  देखें  ।

 अध्याय  के  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  विधेयक  भन  विधेयक  समझा  जाएगा  यदि  उसमे  केवल
 निम्नकिक्लित  सभी  या  किन्हीं  विषयों  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  अर्थात्‌  :--

 सारत  की  संचित  नि्चि  में  से  धन  का

 जो  पेसा  एयर  हेडिया  और  इंडियन  एयरलायंस  के  पास  गया  है  और  जिसे  पुंजीਂ  भी  कहते  हे
 हन्हेंਂ  इस  खण्ड  विशेष  के  अंतर्गत  विनियोजित  कर  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  डिसप्यूट  नहीं  हे  ।

 श्री  जाए  फर्मान्डीज  :  अगर  इसमें  डिसप्यूट  नहीं  है

 हम  पुनः  अनुच्छेद  11001)  छ  पर  आ  जाते  यहाँ  आप  कानून  को  निरस्त  करना  चाहते  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  आप  पहले  देखिए  आर्टीकल  110  पढ़िएगा  या  उसमें  आपको  पता
 चलेगा  कि

 अध्याय  के  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  विधेयक  धन  विधेयक  समझा  जाएगा  यदि  उसमें  केवल
 निम्नलिखित  सभी  या  किन्‍्हीं  विषयों  से  सम्बन्धित  उँपबन्ध

 अच  ये  निम्नलिशित  विषय  हैं  ।  यदि  इसमें  सभी  या  कोई  ऐसी  चीजे  यदि  इसमेंਂ  ऐसा  कुछ  भी  चाष्टे  वह
 हो  या  कुछ  और  चीज़  तो  यह  चित्त  विधेयक  बन  जाता  हे  ।

 झी  जार  फर्नान्डीज  :  जी  महोदय  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अनुच्छेद  110  (1)

 अध्याय  के  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  विभेयक्त  धन  विधेयक  समझा  जाएगा  यदि  उसमें  केवल
 निम्नलिखित  सभी  या  किन्हीं  विषयों  से  सम्बन्धित  उपबन्ध

 आपको  अनुच्छेद  ।7  में  वित्त  विधेयक  की  परिभाषा  मिक्ष  सकती

 थी  जा  फर्नाग्डीज  :  के  प्रथम  भाग  में  कहा  गाया

 से  में  विनिर्दिष्ट  किसी  विषय  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाला
 विथेयक  या  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  धन  विधेयक  है  और  मान  लिया  कि  ये  बातेਂ  इसमें  हैं  जिनका  जिक्क
 या  या  या  या  या  (a)  पर  किया  गया  हे  और  कुछ  अन्य  बातें  तो  यह  वित  विधेयक  बन
 जाता  हे  ।

 जाज॑  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  आप  इसको  क्यों  नहीं  देखते

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  मान  रहा  थोढ़ा  सा  डिसटिकशन  कर  रहा

 श्री  जार्ज  फर्नाम्डीज  :  वह  डिसटिकशन  तो  मैंने  मान  लिया  लेकिन  मेरा  यह  कहना  है  कि  जब  आपने

 एफ्रोप्रिएट  पैसे  को  एप्रोफ्रिएट  करके  निकाला  हुआ  पेसा  आपने  ये  दो  कम्पनियों  मेंਂ  केषिटल  के

 तौर  पर  रख  दिया  ।  आपके  एप्रोप्रिएतन  के  भगैर  बच्द  पेसा  वहां  नहीं  जा  सकता  आज  जब  आप  ठसकों
 बदलाव  करना  चाहते  हैਂ  और  भारत  सरकार  पूरी  सेसपोसिबिलटी  ले  रह्दौ  जो  नयी  कम्पतियां  बनेंगी  ठन
 कम्पनियों  को  भारत  सरकार  आज  संपूर्ण  गाईंटी  दे  रही  आप  अगर  इस  कानृन  के  क्लास

 4(1)  को

 निगम  के  उपक्रम  को  धारा  3  के  अन्तर्गत  एक  कम्पनी  में  स्थामान्तरित  करने  पर  इसकी  सप्री

 प्राधिकार  और  विशेषाधिकार  तथा  सारी

 आरक्षित  निवेश  आदि  शामिल  समझे  जायेगे  और  इसमें  डी  निडह्चित

 होंगे  ।"
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 यह  पूंजी  भारत  के  राष्ट्रपति  के  क्षेत्राधिकार  में  निहित  हैं  ।  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयर  लाइन्स  भारत  के

 राष्ट्रपति  के  स्वामित्व  में  हैं  ।  यह  धन  संसद  के  एक  विनियोग  अधिनियम  के  जरिये  सन  1953  से

 1991  या  1992  में  निगम  को  प्राप्त  हुआ  है  ।

 जब  कभी  जरूरत  में  यह  नहीं  कह  रहा  हूँ  कि  हर  साल  दिया  ।  इंडियन  एयर  लाइन्स  को  जब  बनाया  गया

 था  तो  उसकी  केपिटल  थी  मात्र  3  करोड़  आद  मेंਂ  नहीं  दिया  |  हर  बार  आपने  उसको  बजट  से  निकाल  कर  दे

 दिया  ।  आज  जब  उस  पैसे  को  आप  किसी  दूसरी  कम्पनी  को  देने  का  फेसला  करने  जा  रहे  मेरा  कहना  यह
 कि  आपको  प्रेसीडेंट  की  रिकर्मड्ेशन  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रैसीडेंट  की  रिकमंडेशन  हसमें  हे  ।

 में  घन  विधेयक  के  संदर्भ  में  भारत  के  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  बारे  में  कद्द  रहा  हूँ  ।  इस  संसद  के
 विनियोग  अधिनियम  के  जरिये  घन  कैसे  विनियोजित  किया  जा  सकता  है  और  किसी  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिए
 उपलब्ध  किया  गया  धन  आज  फिर  कुछ  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  केसे  इस्तेमाल  किया  जा  सकता
 हे  ?

 मेरा  प्रश्न  में  वकील  नहीं  लेकिन  जनरक्त  कलाजिज  एक्ट  जो

 आप  वकील  नहीं  हे  छोकिन  वकील  से  भी  अच्छा  आप  समझा  रहे

 आपके  तर्क  के  विरुद  कुछ  भी  नहीं  कह  रहा  मेंਂ  इसकी  बहुत  सराहना  करता

 हूँ  ।

 हिन्दी

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  मेਂ  जनरल  कलाजिज  एक्ट  की  ओर  आपका  ध्यान  आकधित  करू  ।  अगर  आप
 इस  बात  को  कबूहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेने  कहां  तक  कबूल  किया  हे  कि  इसमें  मनी  टांजेक्शन  है  ।  जो  मनी
 कंसोलीडेटिड  फण्ड  से  आता  इसलिए  अनुच्छेद  110  और  117  उसमें  कुछ  हृद  तक  एप्लीकेबल  होता  है  ।

 अनुच्छेद  110  मेंਂ  यह  कहा  गया  हे  कि  मनी  ब्रिशा  वह  हे  जिसमें  से  तक  या  सारे  के  सारे  या  उसमें
 से  कुछ  हिस्से  आते  हैं  उसके  से  तक  उसमें  एक  या  सारे  आएं  उसके  सिवा  दूसरा
 कुछ  हे  तो  उसको  फाईनेंस  बित  कहते  हें  ।

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  इसके  आप  दूसरे  परिणाम  देस्षिए  ।  आप  जो  तर्क  रख  रहे  हैं  या  मेरे  तर्क  को
 आप  जिस  तरह  से  काट  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  काट  नहीं  रहा
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 में  काट  नहीं  रहा  है  ।  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  है  कि  यह  गलत  है  ।  यदि  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  नहीं

 होती  तो  मेने  अलग  ही  फेसला  लिया  होता  ।

 )

 श्री  आर्ज  फर्नानडीज  ;  अध्यक्ष  वूसरा  पहलू  देखिए  ।  दूसरा  पहलू  यड  हे  कि  कल  आप  बजट

 एप्रोप्रीएशन  बिल  के  माध्यम  बजटरी  एलोकेशन  से  एक  हजार  करोड़  रुपया  इस  देश  क्योंकि

 कंसोलिडेटिड  फण्ड  ऑफ  इण्डिया  हमारे  टेक्स  का  पैसा  है  और  किसी  का  पैसा  नहीं

 अध्यक्ष  प्र्टोदय  :  रिकमेंढेशन  दोनों  मेंਂ  जरूरी  हे  --  मनी  बिल  में  भी  और  फाइनेंस  बिल  में  भी  ।

 मगर  फाईनेंस  बिल  में  इंटोडक्यान  के  समय  जहूरी  नहीं  कंसीद्ेशन  के  समय  जरूरी

 ञ्री  जाए  फर्मान्डीज  :  अध्यक्ष  फाईनेंस  बिल  में  दो  केटागिरीज  हैं  --  कैटागिरी  और

 केटागिरी  ।  आप  अगर  इसको  केटागिरी  में  डालते  हैं  तो  उसका  परिणाम  आप  सोच  लीजिए  ।

 फाईनेंस  बिल  अगर  है  तो  राष्ट्रपति  का  सैक्शान  ले  कर  बिल  इंटोहयूस  हो  सकता  है  ।  वष्ठ  सेक्शन  हम
 लोगों  के  सामने  आयी  ।

 यह  बाद  की  स्थिति  नहीं  हो  सकती

 यह  नहीं  हो  सकता  ।  हम  लोगों  के  हाथ  में  यह  पड़ले  आना  चाहिए  ।  अध्यक्ष  मेंਂ  अपनी  बात  समाप्त  कर
 रहा  हूँ  ।  मैंਂ  हसलिए  खड़ा  हो  गया  क्योंकि  मुझे  कुछ  परेशानी  रही  ।  मुझे  सरकार  पर  विश्वास  नहीं  हे  ।
 विश्वास  करने  की  स्थिति  आप  निर्मित  करें  तो  हम  कहें  कि  विश्वास  है  ।  मुझे  इस  मामले  पर  सरकार  पर

 बिरकुस्त  विष्वास  नहीं  है  ।  क्योंकि  आज  जो  नीतियां  सरकार  चला  रही  है  इसमें  एक  प्रकार  से  ऐसी  बात  मुझे
 नज़र  आ  रही  है  कि  सदन  को  तो  गुमराह  करेंਂ  और  अपनी  जो  नीतियां  हैं  उन  नीतियों  को  येन-केन-प्रकारेण
 चलाने  का  प्रयास  करें  ।  इसलिए  अध्यक्ष  जो  खतरा  मुझे  सामने  दिखायी  दे  रहा  हे  इसको  भी  आप  देख

 लौजिए  ।  आप  जो  अनेक  पब्लिक  सेक्टर  अडरटेकिंग्स  सरकार  के  अनेक  प्रत्तिष्ठानों  में  एप्रोप्रीएट  कर  के
 पेसे  को  के  जाते  हैं  और  कल  अगर  आप  ऐसा  कोई  कानून  ले  आते  हैं  ओर  कहते  हैं  क्वि  अब  हम  इस  पैसे  को

 एक  और  नयी  कम्पनी  को  दे  रहे  हैਂ  ।  जिस  कंपनी  का  चेयरमैन  कौम  मालिक  कौन  होगा  और  जिस  कंपनी
 में  परसटेज  आफ  इंक्चीटी  सरकार  की  होगी  ।  .....  मेरी  आपसे  प्रार्थना  हे  कि  मनी  बिल  और

 फाइनेंस  बिल  ए  और  बी  का  जो  कंस्टक्शन  उसको  सरकार  को  कोई  दील  देने  के  लिए  इस्तेमाल  न

 कीजिए  ।  सरकार  को  लगाम  ज्गाने  के  लिए  आपको  इस्सेमाज्ष  करना  चाहिए  ।

 ही  कालकृष्ण  आडवाणी  :  मैਂ  केवल  इस  सीमित  मुद्दे  पर  बात  कर  रहा  हूँ  ।  यह

 स्वीकार  करने  के  आवजूद  भी  कि  यह  विसविधेयक  है  फिर  भी  इसके  पुरःस्थापन  के  लिए  राष्ट्पति  क्री

 सिफारिश  जहूरी  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  30  अप्रैल  को  दिया  गया  था  ।

 झी  लावकृशा  आढवाणी  :  यह  बात  यहाँ  बहुत  स्पष्ट  कही  गयी  है  ।

 261



 वायु  निगम  का  सतरण  और  1992  4  1992

 ह
 ही  सोमनाथ  चटर्जी  :  झूठे  वक्तव्य  के  आधार  पर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं
 जानता  हूँ  ।

 श्री  होमनाण  चटर्जी  :  राष्ट्रपति  को  गुमराह  किया  गया  हे  ।  हम  समझते  हैं  कि  कम्पनी  को  13  मार्च

 को  पंजीकृत  किया  गया

 क्री  चम्दजीत  यादव  :  में  समझता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  ने  गलत  वकक्‍तष्य

 विया  हे  ।

 अध्यक्ष  अहोदय  :  में  आपके  हस  समूचे  तार्किक  युद्व  की  सराहना  करता

 ञ्ली  चम्दरजीस  यादव  :  में  आपको  जानकारी  दे  रहा  हूँ  कि  एयर  इंडिया  लिमिटेड  को  13,  मार्च  1992

 को  पंजीकृत  किया  गया  था  और  कम्पनियों  के  रजिह्टार  ने  श्री  एस०  आर०  एयर  हंडिया  के  ठप-प्रथन्स

 निदेशक  को  13  मार्च  को  एक  पत्र  लिखकर  सूचित  किया  था  कि  यह  कप्पनी  पंजीकृत  हो  गयी

 हे  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  उन्होंने  राष्ट्रति  को  गुमराह  किया  हे  ।

 झी  चम्दुजीत  यादव  :  में  13  तारीख  कह  रहा  हूँ  अन्यथा  आप  कम्पनियों  के  रजिह्टार  से  इसकी  प्रति

 प्राप्त  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमेਂ  माननीय  मंत्री  को  झुनना  चाहिए  ।  आपने  अपना  मुद्दा  बहुत  स्पष्ट  ओर  अच्छी

 तरह  रखा  अब  ये  मुद्दे  माननीय  मंत्री  के  सामने  हें  ।  वद्द  उस्तर  दे  सकते  हैं  ।

 भी  घोमनाथ  चटर्जी  :  उन्हें  कोई  गलत  वक्तव्य  न  देने

 ओऔ  राप्त  माईक  :  माननीय  मेत्री  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  क्या  उन्होंने  आपको  सूचित  किया
 है  ?  केन्द्रीय  कैबिनेट  मंत्री  को आपको  अवश्य  सूचित  करना  चाहिए  ।  श्री  माधवराव  सिंधिया  को  आपको  अवश्य

 सृचित  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  माघवराव  सिंधिया  का  नाम  बोला  गया  था  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूँ  कि
 बाद  में  उन्होंने  श्री  एम?ओ०एच०  फारुक  को  सिखा

 मागर  विम्ाानवग  और  पर्यटन  मैश्रालय  में  राज्य  संश्री  एम  छो०  एच  :  सरकार
 हारा  कोक  सभा  को  यह  विधेयक  29-4-92  को  भेजा  गया  था  ।  इस  समय  तक  इंडियन  एयर  लाइस्स  विमिटेड
 और  एयर  डेढिया  लिमिटेड  को  कम्पनी  अधिनियम  1956  के  अन्तर्गत  समाविष्ट  करने  के  किए  दिनांक  30-3-
 92  का  आवेदन  अभीतक  कम्पनियों  के  रजिस्टार  के  विचाराधीन  था  ।  इसीलिए  हमने  इसे  उद्देश्यों  और  कारणों
 के  क्रथन  में  प्रस्तावित  कम्पनियाँ  कहा  है  ।  इसे  1-5-1992  से  सरकारी  कम्पनियों  के  रूप  मेंਂ  समाधिए्ठं  कर
 लिया  गया

 भरी  झोमनाथ  चटर्जी  :  हम  जानना  चाहते  हें  कि  इसे  शुरू  मेंਂ  ही  क्यों  महीं  हल  किया  गया  जबकि
 उन्होंने  इसके  पुर:स्थापन  के  लिए  प्रस्तुत  किया

 भरी  चन्द्रजील  यादव  :  में  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  को  चुनौती  देता  हूँ  ।  कृपया  कम्पनियों  के

 रजिस्टार  से  जांच  कर  ले  ।  एयर  हेडिया  लिमिटेड  को  13  मार्च  को  लिखित  रूप  मेंਂ  पंजीकृत  कर  लिया  गया
 था  ।  श्री  एस०  आर०  गुप्ते  उप-प्रधन्ध  निदेशक  को  सृचित  किया  गया  था  कि  एयर  हंडिया  लिमिटेड  को  13  मार्च
 को  पंजीकृत  किया  गया  इसका  पता
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 झौ  एस०  एच  फारूक  :  यदि  इसमें  कोई  संदेह  हे  तो  माननीय  सदस्य  हसे  उठा
 सकते  हैं  ।

 रष्ट्)प्रति  की सिफारिश  अनुच्छेद  117  और  274(1)  के  अन्तर्गत  प्राप्त  की  गयी  थी  ।  लोक  सप्ता  में  एक

 बुलेटिन  भी  जारी  किया  गया  में  पहले  ही  यह  कह  चुका  हूँ  और  यह  यहाँ
 हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बुलेटिन  यहां  हे  ।

 ध्ी  एम०  ओ०  एच  फारूक  :  राष्टपति  की  सिफारिश  के  द्वारा  वित्स  विधेयक  के  रूप  में  विधेयक  का

 पुर:स्थापन  कार्य  पूर्ण  हुआ  ।  वित्त  विधेयक  का  प्रावभान  करने  का  कार्य भी  पूर्ण  हुआ  ।  मेरा  संसद  से  निवेदन
 है  कि  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  के  लिए  इसे  संसदीय  सक्षमता  हासिल  हे  ।

 में  तो  कहूँगा  कि  वे  जो  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ठसे  उन्हे  इस  पर  विचार  करते  वक्‍त  कहने  दिया  जाय  ।
 फिर  हम  उस  समय  इसका  उतर

 घी  जाज  फर्मान्‍नडीज  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बात  हे  ।  जहाँ  तक  विधेयक  में  उल्लाखित  प्रस्तावित  कम्पनियों  का  सवाल  है
 आप  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  ।

 3३.00  म०्प७

 यहाँ  शब्द  इस्सेमाल  करने  की  जरूरत  नहीं  हे  क्योंकि  थे  अण  गठित  की  जा

 चुकी  हैं  ।

 झी  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  जी  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रशन  यह  हे  कि  क्‍या  वे  अब  निजी  कम्पनियाँ  सार्वजनिक  कम्पनियाँ
 कहलायेंगी  कि  सरकारी  कम्पनियाँ  कहलायेंगी  ।

 भी  एसम०  ओ०  एच०  फारूक  :  यह  सरकारी  कम्पनी  है  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यह  सरकारी  कम्पनी  नहीं  हो  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमे  कम्पनी  की  परिभाषा  समझनी  चाहिए  ।

 झी  चम्दजीस  यादव  :  उन्हें  इसे  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  पूरी  तरष्ठ  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि

 इसमें  कोई  निजी  शेयर  नहीं  कोई  पी  विदेशी  कम्पनियों  के  शेयर  नहीं  हैं  आदि  ।  उन्हें  सभ  कुछ  पूरी  तरह  स्पष्ट
 करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रजीत  कृपया  मुझे  सुनें  ।  यदि  कम्पनी  कानून  के  अन्तर्गत  यह  मात  आती

 है  तो  मेਂ  समझता  हूँ  कि  माननीय  विधि  मंत्री  इस  बात  को  स्पष्ट  करेंगे  कि  एक  सार्वजनिक  एक  निजी  कम्पनी

 और  एक  सरकारी  कम्पनी  कया  होती  है  |

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  मे  राज्य  मेत्री  सथा  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  मे  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  छुमार  :  अध्यक्ष  में  समझता  हूँ  कि  दूसरे  पक्ष  के  कई  सदस्य  वरिष्ठ

 बहुत  विद्वान  वकील  रहे  हैं  जिन्होंने  कम्पनी  कानून  पर  वास्तव  में  वकालत  की  है  ।  वे  जानते  हैं  कि

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  होती  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  होती  हैं  और  सरकारी  कम्पनियाँ  होती  हैं  ।  जब

 माननीय  नागर  विमानन  राज्य  मंत्री  ने  वक्‍्तण्य  दिया  था  कि  ये  कम्पनियाँ  सरकारी  कम्पनियों  के  रूप  में  पंजीकृत  की
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 गयी  है  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  इन  कम्पनियों  में  51  प्रतिशत  शेयर  सरकार  के  होंगे  ।  यह  बात  आपको  जाननी

 चाहिए  ।

 भी  झोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  पहले  डी  उनमें  निजी  शेयर  घारियों  को  ले  लिया  गया

 श्री  रंगराजन  छुमार  मंगलम  :  नहीं  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  केवल  5।  प्रतिशत  शेयरों  की  ही  आात  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  इस  देश-में  यह  गुप्त
 व्यापार  क्‍या  चत्त  रहा  हैं  ?  संसद  को  विश्ववास  में  नहीं  लिया

 ॥

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  आप  मुझसे  सार्वजनिक  निजी  कम्पनी  और  सरकारी

 कम्पनी  की  परिभाषा  के  आरे  में  पृछा  था  ओर  मेंने  स्पष्ट  रूप  से  उसका  उत्सर  दिया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमें  वस्तुस्थिति  से  अवगत  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  आपके  पास  कितने  शेयर

 प्राधिकृत  शेयर  पूंजी  किलनी  अनुमोदित  शेयर  पूंजी  कितनी  दी  गई  शेयर  पूंजी  कितनी  हे  तथा  शेबर  धारक  कौन

 हैं  इत्यावि  ।

 भरी  ईंगराजन  कुमार  मेगलम  :  अध्यक्ष  कोई  भी  छिपाने  वात्ती  बात  नहीं  हे  ।  वे  केवल  राई  का

 पहाड़  बना  रहे  जो  कि  नहीं  हे  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्‍या  हमें  यह  जब  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  नहीं  ?  शेयर
 धारक  कोन  हैं  ?  ह

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलतम  :  इस  समय  शेयर  धारक  केवल  सरकार  हे  ।

 श्री  खोमनाथ  चटजों  :  अब  सरकार  के  पास  कितने  शेयर  हैं  ?  कृपया  इतना  बताईए  कि  आपको  इसकी
 जानकारी  हे  या  नहीं  ।

 ओऔ  रंगराजन  छुमार  मंगलम  :  में  आपको  यह  जानकारी  बाद  में  दे  दूंगा  ।

 भरी  सोममाथ  चटर्जी  :  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  हे  ।  आप  संसद  की  अव्ेलना  नहीं
 कर  सकते  ।

 ्ि

 झ्ी  राम  कापले  :  में  ध्यवस्था  सम्भन्धी  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाना  चाहते  हैं  ।  उनकी  बात  सुनिए  ।

 श्री  शाम  कापचे  :  आज  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  हे  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  जहां  तक  दो
 प्रस्ताचित  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  खत्ड  का  प्रश्न  मंत्री  महोदय  उद्देश्यों  तथा  कारणों  सम्बन्धी  कथन  में
 परिवर्तन  करना  चाहते  हैं....अब  उनका  कहना  है  कि  !  मई  को  कम्पनियां  पंजीकृत  की  गई  थी  ।  इसलिए  ये  दो
 काम्पनियां  खब  नहीं  रही  बल्कि  बन  गई  हैं  ।  अगर  यह  परिवर्तन
 करना  था  तो  उन्हें  यह  परिवर्तन  अपना  भाषण  आरम्म  करने  से  पहले  शुरू  में  ही  कर  लेना  चाहिए  था  ।  षाह्तव  में
 अब  जब  पुर  स्थापना  हो  चुकी  हे  तथा  प्र॒इन  पूछे  जा  युके  अब  यह  परिवर्तन  नहीं  किए  जा  सकते  ।  मेरा  व्यवस्था
 साम्जन्धी  प्रश्न  यह  हे  कि  उन्हें  यह  कार्य  पहले  करना  चाहिए  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यही  है  ।

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  उन्हें  चेतावनी  दी  जानी  चाहिए  ।

 ही  जाज  फर्नान्डीज  :  मंत्री  महोदय  ने  आपने  भी  यह  आत  कही  कि  राष्टूपति  की  इस

 पर  सेक्शन
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 वि  मम कमा  पर  मम  न्‍भकक  — कान

 अध्यक्ष  म्रष्ठदोद्य  :  आई  है  ।

 झी  जाए  फर्मान्द्रीज  :  आर  आई  हे  तो  मनी  बिज्ष  और  फाइनेंस  चित्त  ए  केटेगरी  में  इसको  डाला  जाता

 मेंਂ  अब  69(1)  पर  छाड़ा  हूं  ।

 जोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा
 कार्य

 संचालन  मियमों  का  नियम  691)  यह  कहता  हे  :

 विधेयक  में  व्यय  अन्तर्ग्रस्त  उसके  साथ  एक  वित्तीय  ज्ञापन  होगा  जिसमे  व्यय  अंतर्गस्त  होने  वाले
 खांडों  की ओर  विशेषतया  ध्यान  दिलाया  जायेगा  और  उसमें  उस  आवर्तक  तथा  अमावर्तक  व्यय  का  भी

 प्राक्कलन  दिया  जायेगा  जो  विधेयक  के  विधि  रूप  में  पारित  होने  की  उचस्था  में
 अन्तर्ग्स्त  हो  ।"

 नियम  69(2)  ऐसा  कहता  हे  :

 के  जिन  ख़ण्डों  या  उपभ्न्धों  में  भारत  की  संचित  निश्चि  मे  से  ध्यय  अन्सर्प्रस्त  हो  वे  मोटे  टाइप  या

 तिरहे  अक्षरों  में  छापे  जायेंगे  ।"

 अध्यक्ष  ये  दोनों  चीजें  यहां  पर  नहीं  हैं  ।  जब  सरकार  ने  कबूल  कर  लिया  फाहनेंस  बिल  फाइनेंस
 बिल  केटेगरी  में  राष्ट्रपति  ने  इसको  कबूल  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  हाथ  में  हे  दूसरों  को  देने  जा  रहे  हैं  ।  यह  एक्सपेड़िचर  कहा  है  ।

 ज्ली  जाज  फर्मान्डीज़  :  एक्सपेंडिचर  तो  होना  ही  है  ।  क्योंकि  यह  नई  कम्पनी  है  ।  यह  क्या  करने  जा  रही
 नई  कम्पनी  का  केपिटल  कया  होना  है  ।  हमें  किस  के  हाथ  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाईस  के  हाथ  में

 देगा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मान  लीजिए  कि  स्वयं  उत्तरवायित्व  लेते  हुए  कुछ  करने  जा  रहे

 थी  जाज  फर्नान्डीज़  :  हम  केसे  हमेਂ  क्या  मालूम  ।  सरकार  यह  कह  रही  है  कि  चार  हजार  करोड़
 छपये  की  जो  बैलत  बेलेस  में  डकीकत  में  उसका  तौन-चार  गुना  डो  सकता  हे  ।  तो  वढ़  चार  हजार  करोड़
 उपये  की  दौलत  दोनों  कम्पनियों  को  देना  चाहते  इसको  मंजूर  करो  ।  अब  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  आधार  पर

 आप  देने  जा  रह्दे  डो  ?  वह  कम्बनी  किसकी  कम्पनी  हे  ?  वह  कम्पनी  एक  हो  ठसमें  कितनी  पूंजी  जा  रही  है  ।  अगर
 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  के  तौर  पर  सरकार  ने  रजिह्टर्ड  कर  दिया  और  अगर  इक्विटी  उसमें  टांसफर  होना  है  तो
 फिर  एक  नया  ईंस्ट्ूमेंट  आप  ब्ेग्यर  कर  रहे  हैं  और  -..

 झी  मिर्मलकाम्सि  चटर्जी  :  बजट  की  शब्दावली  के  अनुसार  को  भी  खर्च  ही  माना  जाता
 है  ।  यह  भी  खर्च  का  एक  तरीका  है  ।  जैसा  कि  उंन्‍्डोंने  कहा  वर्तमान  निगम  की  सारी  सारी  पुंजीगत
 परिसम्पत्तियां  स्थानांतरित  कर  दी  इसका  तात्पर्य  यह  कि  व्यय  सम्भन्धी  ज्ञापनपत्र  साथ  होना

 चाहिए  ।
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 झौ  जाअ॑  फर्नाम्ड्रीज  :  अध्यक्ष  आप  सरकार  को  मत  फंसाईये  ।  मैਂ  आपसे  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  मैं  इस

 प्रावना  से  कह  रहा  हूं  कि  इन्होंने  गलतियां  की  हनकी  ग्ततियां  हें

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपका  काम  आप  उनको  बोल  रहे  यह  ठीक  नहीं  ।  यह  मेरे  साथ

 अन्याय  है  ।

 भरी  जाअं  फर्मान्डीज  :  और  हमने  इनकी  गलतियों  को  पकड़ा  है  ।  आप  इनको  कहें  कि  विभेयक  को

 वापिस  इमको  दुरुस्त  करें  और  दुरुस्त  करने  के  बाद  यहां  त्ताने  का  काम  मेरी  आपसे  प्रार्यमा

 है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  सभी  सदस्यों  की  बात  बड़े  विस्तार  से  सुनी  है  तथा  अपनी  बात  ठोस  तथा

 अर्थपूर्ण  दंग  से  अभिष्यक्त  करने  के  लिए  मैਂ  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  प्रक्रिया  के  अनुसार  पे  अपने  विचार

 अभिष्यक्स  कर  सकते

 भी  वच्ुदेव  आचार्य  :  सुसंगत  बातें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचार्य  परी  इन  सदस्योਂ  में  शामिल  हैं  ।  हस  चर्चा  के  दौरान  तौन  मुद्दे  उठाये  गये  ।

 पहला  मुद्दा  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  सम्भन्ध  में  त्लोक  सभा  के  अधिकार  क्षेत्र  का  है  ।  इस  मुद्दे  पर  हमने
 काफी  लम्बी  चर्चा  की  तथा  यह  आवश्यक  हे  कि  इस  मुद्दे  पर  अपने  विचार  व्यापक  रूप  मेंਂ  ध्यक्त  करूं  ।  जिस
 अधिनियम  के  अनुसार  यह  निगम  अस्तित्व  में  आया  उस  अधिनियम  को  इसी  सदन  ने  पारित  किया  था  ।  इसके
 अतिरिक्त  नागर  विमानन  का  विषय  संघ  सूची  में  आता  हे  इसलिए  इस  विधेयक  को  पारित  करना  इस  सदन  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  आता  हे  ।

 नीति  निदेशक  सिद्धांतों  तथा  वक्‍तसव्यों  से  सम्भन्धित  अध्याय  के  सम्बन्ध  मेंਂ  जिन  बातों  का  उल्लेख  श्री  जार्ज
 फर्नान्डीज़  ने  किया  वे  बड़े  ही  सुसंगत  हे  तथा  उनके  आधार  पर  तर्क  द्वारा  सदस्योਂ  को  इस  विभेयक  को  न  पारित
 होने  देने  के ए्तिए  सहमत  किया  जा  सकता  है  ।  इन  आधारों  पर  निश्चित  रूप  से  गौर  किया  जाना  परन्तु  इस
 चरण  पर  नहीं  ।  यह  मुद्दे  उस  समय  उठाये  जा  सकते  जब  हस  विधेयक  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इस  विधेयक
 पर  विचार  करना  तथा  उसे  पारित  करवाना  अथवा  और  कोई  अन्य  कार्यवाही  करना  हस  सदन  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 हे  ।

 दूसरा  प्रशन  राष्ट्रपति  महोदय  ढारा  की  जाने  वाली  सिफारिश  से  सम्भन्ध्रित  हे  ।  अब  यह्  स्पष्ट  हो  गया  हे  कि
 राष्ट्रपति  महोदय  ने  अपनी  सिफरिश  30  त्रप्रैल  को  दे  दी  थी  मई  को  इसे  बुलेटिन  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया
 था  ।  इस  लिए  सिफारिश  तो  कर  दी  गई  है  ।  जहां  तक  घन  सम्बन्धी  विधेयक  तथा  अन्य  बातों  का  प्रएन  हस
 सम्बन्ध  मेਂ  हमने  घड़ी  गहराई  से  घिचार  किया  हे  ।  निःसंदेह  अनुच्छेद  110  घन  सम्बन्धी  विधेयक  के  बारे  में  है  तथा

 अनुच्छेद  117  वित्तीय  विधेयक  के  बारे  में  हे  ।  अनुच्छेद  110  से  च  मेंਂ  कहा  गया  हे  कि  अगर  किसी
 वित्तीय  विधेयक  में  अगर  कोई  अन्य  बात  सम्मिलित  तो  मह  भी  वित्तीय  विधेयक  में  सम्मिलित  हो  जाती  तथा
 होनों  के  लिए  सिफारिश  जहूरी  है  जो  कि  कर  दी  गई  है  ।

 जहां  तक  प्रस्तातित॑  कम्पनियों  का  प्रश्न  मंत्री  महोदय  ने  सदन  मेंਂ  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  हे  ।  उन्होंने  स्पष्ट
 किया  है  कि  कम्पनियों  का  गठन  हो  चुका  हे  ।  इतना  ही  उन्होंने  इसके  अतिरिक्त  यह  भी  कहा  है  कि  ये
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 सरकारी  कम्पनियां  होंगी  तथा  जो  भी  गलती  सामने  खाई  हे  उसमें  उचित  चरण  पर  उचित  तरीके  से

 संशोधन  किया  जायेगा  ।

 झी  राम  जाईक  :  उन्हें  क्षमा  याचना  करनी  चाहिए  |  यह  ओचित्य  का  प्रएन  है  ।

 जी  सोमनाथ  चटर्जी  :  अगर  इसका  पता  न  चलता  तथा  ये  प्रश्न  न  उठाये  जाते  तो  वे  उद्देश्यों  तथा  कारणों
 सम्बन्धी  कयन  दे  कर  चले  जाते  ।  इसीलिए  क्या  थे  खेद  अनुभष  नहीं  करते  क्योंकि  ये  देश  को  बेचने
 जा  रहे

 जी  एम०  ओ०  एच  फाकहृक  :  में  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हमारा  ऐसा  कोई  इरादा
 नहीं  क्योकि  27  तारीख  को  हमने  चिभेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  उस  समय  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  ।  मुझे
 इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  नहीं  मिला  ।  पहली  बात  मेंने  खड़े  हो  कर  यही  कही  थी  कि  यह  एक
 सरकारी  कम्पनी  हे  |  मेंने  अपने  पहली  ही  वक्तव्य  में  यह  कहा  था  ।  मैंने  यही  कहा  आप  रिकाई

 देख  सकते  हैं  ।  ु
 अध्यक्ष  महोदव  :  अब  में  इसे  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखता  दीघायें  श्वाज्ती  कर  दी

 अब  दीघायें  खाली  हो  गयी  हें  ।  प्रश्न  यह

 इंडियन  एयरलाइंस  और  एअर  हडिया  ठपक्कमों  का  क्रमशः  इंडियन  एयरलाइंस  जिमिटेड  और  एयर
 इंडिया  लिमिटेड  के  रूप  मेਂ  बनी  और  रजिस्ट्रीकृत  कंपनियों  को अतरण  और  उनमें  निड्चित  करने  का

 तथा  उनसे  संसक्त  या  उनके  आनुषषगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  के  लिए  और  वायु  निगम

 1953  का  निरसन  करने  का  उपभन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।"

 लोक  सभा  में  मत  जिश्ाजन  हुआ  ।

 पक्ष  में

 मलचिध्तजन  संखया  16  समय  3.17  मन  प«

 श्री  ए०  आर०

 श्री  मणि  शंकर

 श्री  कमालुद्ददीन
 श्री

 श्री  नुरुल
 श्री  स्वरूप

 श्री  लाईता
 श्रीमती  चन्व्रप्रभा

 श्री  फ्रैक
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 भय  वा

 चद्षा  में

 मतबविभाजन  सैखया  16  समय  3.17  म०  Wo

 श्री  चनेया

 श्रीमती  कमला  कुमारी
 श्री  पी०  पी»

 श्री  शंकरराव

 श्री  रंगाशजन

 श्री  बातिन

 कृष्ण  श्री  एस०

 कृष्ण  श्री  एम०
 डा०  विश्वानाथम

 श्री

 —  अाथ

 श्री  रामकृष्ण
 ,  श्रीमती  सुल्यघंस

 श्री  अययूब
 श्री  सत्तमान

 श्री  तरूण

 श्री  गोपी  नाथ

 श्री  विलास  राव  नागनाथराव
 श्री  गिरिधर

 श्री  पश्चनन  सिंह

 श्रीमती  मारगथम

 श्री  पृथ्वीराज
 श्री  रमेश

 श्री  नारायण  सिंह

 श्री  राम  प्रकाश

 श्रीमती  संसोष

 श्री  एम०  आर०

 डा०  भी०  जी०

 श्री

 श्री  मोहनलाल

 श्री  के०  राममूर्ती
 OND  कच

 तारा  श्रीमती  डी०  के

 तारा  श्री
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 कब  नबब-ब लाल  बल

 पक्ष  में

 मततिभाजन  धंछया  16

 कुमारी  फ़िड़ा

 श्री  पी०  के०

 श्री  गुरचरणसिंह
 श्री  शरद

 श्री  प्रभोन

 श्रीमती  पिभु  कुमारी
 श्री  अनेतराव

 श्री  ढी०  के०

 श्री  पी०  जी०

 श्री  सिद्दप्पा  भीमप्था

 श्री  कुडुमुला
 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  उत्तमराव  वेवराव

 श्री  विजय  एन०

 श्री  श्रीबत्लभ

 श्री  राजेश

 हा०  देषी  प्रसाद

 श्री  बेंकट  रंगय्या  नायहू
 श्री  आनन्दगजपति  राजू

 श्री  शांताराम

 श्री  के०

 कुमारी  ममता

 श्री  मनोर॑जन

 भाग्ये  प्री

 ढा०  कृपासिन्धु
 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री

 मल्लू  ,  ढा०  आर०

 श्री  विश्तास

 प्री
 z  श्री  यादूर्माप्तह
 र्म  श्री  मुत्लायल्सी
 राम  श्री  ए०  जी०  एस
 राम  राव

 समय  3.17  म०  प«
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 8७०४७  ५४ ७०५

 मलधिभाजन  झहंखया  16

 श्री  अनन्त  बेंकट

 श्री  मुहासमुदम  ज्ञानेन्द

 श्री  वाई०  एस०  राजशेखर
 श्री  घुकुल  बालकृष्ण

 श्री  एस०

 मे०  ज०  आर०  जी०

 डा०  गिरिजा

 श्री  बी०

 कुमारी
 श्री  आर०

 प्री  पूर्णो  ए०
 श्री  पी०  एम०

 श्री  गंगाधरा

 प्री  ए०  प्रताप

 श्रीमती  कृष्णा
 भ्री  सेत  राम

 ढा०  सी०

 श्री  अर्जुन
 श्री  दत्तमीर

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर
 सिंह  श्री  के०  पी०

 श्री

 सुरेश
 श्री  कृष्ण  दत्त

 ढा०  एस०
 श्री  बेंकट

 हरचन्द  श्री

 श्री  भूपेल्य  सिंह

 श्री  विजय  कृष्ण

 श्री  टी०

 श्री  बसुदेष
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 विपक्ष  से

 श्री  लाल  कृष्ण
 प्री  श्याम  लाल

 श्री  राम

 श्री  घुषन  चन्‍्दू

 श्री  संतोध  कुमार

 श्री  सुधीर
 श्री  इन्द्रजीत

 प्रो०  सुशान्त
 भ्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्री  लोकनाथ

 श्री  सेफुड़दीन
 जसवंत  श्री

 श्री  अन्ना

 डा०  राम  चन्द्र

 श्री  पौयूष
 श्री  अमल
 श्री  जगत  पीर  सिंड

 प्रो०  प्रेम

 श्री  राम

 ढा०  लक्ष्मी  नारायण

 श्री  रूपचन्द

 श्री  बलराज

 प्रामाणिक  ,  श्रौ  राधिका  रंजन

 प्रौ  जार्ज

 श्री  पांहुरंत  पुंडलिक
 श्री  उद्धव
 श्री  पक्तास

 श्री  अभिक्त

 श्री  गिरधारी  काल

 मंजय  शी

 श्री  सनतकुमार
 श्री  पूर्ण  चन्ह

 मत्लिका  श्री  एस०
 औ  और  सिंह
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 विपक्ष  में

 श्रीमतौ  सुमित्रा
 श्रीमती  गीता

 श्री  अजय

 श्री  रूप  चंद

 श्री  हन्नान

 मोडन  श्री

 श्री  चन्द्रजीत

 ढा०  जयन्त

 श्री  एम०  रमन्‍्ना

 हा०  सुधीर
 श्री  हाराधन

 प्रो०  रासा  सिंह

 ढा०  लाल  बहा

 लेह्न  श्री

 श्री  प्रताप

 श्री  मोहन

 श्री  राजवीर

 श्री  राम

 श्री  सूर्यनारायण
 श्री  हरि  किशोर

 श्री  अर्जुन  चरण

 श्री  शाहबुदृदीन
 सैयद  मसृदल

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुच्दि  के  मत  विभाजन  का  *परिणाम  इस  प्रकार

 पक्ष  में  08
 विपक्ष  में  00

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  एम०  ओ०  एच०  फाकृक  :  में  विधेयक  **पुर  स्थापित  करता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  अर्जुनसिंह  एक  वक्तवथ्य

 *निम्नक्षिछित  सदस्यों  ने  भी  मतदान

 पक्ष  सर्वश्री  एम७  श्री  उत्तम  भाई  एच०  श्री  विश्वेश्वर  श्री
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 बारे  लात  श्री  सुधीर  श्री  के०  पी०  आर०  चौधरी  ।

 पिपक्ष  में  :  श्री  राम  श्रीमती  वसुन्थरा  श्री  डी०  ही  खनृरिमा  ।

 **शष्ट्पति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।

 3.20  म्र०  प«

 मेत्री  दाशा  घकक्‍लव्य

 उलर  प्रदेश  बुनियादी  शिक्षा  परियोजत्ता

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :  सभी  के  लिए  शिक्षा  के  बारे  मेंਂ

 थाईलैंड  में  1990  मेंਂ  हुए  विश्व  सम्मेलन  के  अनुसरण  मेंਂ  दिपक्षीय  और  बहुपक्षीय  एजेंसियाँ  बुनियादी
 शिक्षा  के  क्षेत्र  मेंਂ  रूचि  दिखाती  रही  हैਂ  ।  सरकार  शेक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  राज्यों  में  शैक्षिक  परियोजनाएं
 विकसित  करने  के  लिए  इस  रूचि  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  करती  रहीं  है  ।

 इन  परियोजनाओं  का  मरक्ष  उद्देश्य  यह  हे  कि  शैक्षिक  पुन:निर्माण  के  त्षिए  अतिरिक्त  संसाधनों  का

 उपयोग  किया  जाए  जिसका  अर्च  यह  होगा  कि  हमें  नए  स्कूल  स्कूलों  के  भवनोंਂ  का  निर्माण  करने  और

 शिक्षकों  की  नियुक्ति  करने  जैसे  परम्परागत  उपायों  से  और  आगे  बढ़ना  होगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक
 समग्र  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  जिससे  कि  प्रभावी  और  सहभागितापूर्ण  प्रथन्‍्ध  ढांचों  और  साथ  ही  स्थानीय

 शिक्षकों  और  गेर-सरकारी  संगठनों  की  भागीदारी  के  माध्यम  से  कार्यरत  आलिकाओं  और

 सुविधाओं  से  वेचित  वर्गों  की  क्षैक्षिक  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 मैंने  जिस  समग्र  दृष्टिकोण  का  उज्केक्ष  किया  है  उससे  निश्चय  ही  अधिक  गहन  प्रक्रियाएं  जुड़ी  हुई  हैं  ।

 कुछ  पढ़ोसी  देझों  में  जहां  काफी  बाहरी  सहायता  प्राप्त  हुई  इन  प्रक्रियाओं  की  उपेक्षा  की  परिणामस्वकृप

 विदेशी  निधियों  का  शैक्षिक  उपलब्धियों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  हुआ  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 हमारे  देश  में  इसकी  पुनरावृत्ति  न  हो  ।

 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  विश्वभमैंक  की  सहायता  का  प्रइन  1987  से  सरकार  के  विचाराधीन  रहा  है  ।

 शुरू  में  सरकार  यह  सह्ठायता  लेसे  के  इच्छुक  नहीं  थी  क्योंकि  इससे  शैक्षिक  पुन:संरचना  में  असंतुत्षम  आ

 जाता  ।  राष्टीय  शिक्षा  1986  से  मेल  खाती  हुई  शर्तों  पर  बुनियादी  शिक्षा  के  लिए  सहयोग  देने  के

 उदृदेश्य  से  बैंक  ने  जिस  पहलल  का  परिचय  उसे  देखते  हुए  जिन  निश्चियों  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका

 उनके  आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  के  10  आरक्षित  जिलों  सहित  दस  जिलों  मेंਂ  एक  प्रायोगिक  परियोजना

 विकसित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  ।  इस  परियोजना  में  बुनियादी  शिक्षा  के  सभी  संघटकोंਂ  प्राइमरी
 गेर-ओपचारिक  प्रोद  मद्डिला  उत्तर  साक्षरता  ओर  सतत  शिक्षा  को  शामिल

 किया  जाना  है  ।  में  विश्वबैंक  के  एक  दल  ने  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  साथ

 विचार-विम्श  के  दोरान  इन  उद्देश्यों  के  प्रति  सह्ठमति  व्यक्त  की  ।  हमारे  निवेदन  पर  बैंक  परियोजना  को

 तैयार  करने  या  ठसे  कार्यानवत  करने  के  लिए  किसी  विशेषज्ञ  या  स्त्ताहकार  को  नियुक्त  न  करने  पर  सहमत  हो

 गया  ताकि  यद्व  सुनिशिचित  किया  जा  सके  कि  परियोजना  पूर्ण  रूप  से  इमारे  राष्टीय  कक्ष्यों  के  अनुरूप  है  और

 इमारी  अपनी  क्षमता  विकसित  होती  हे  ।  केन्द्रीय  शिक्षा  सत्ाहकार  बोर्ड  ने  भी  इमारे  इस

 दृष्टिकोण  का  समर्थन  किया  ।

 इस  परियोजना  को  तैयार  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेशा  सरकार  के  लिए  1990  से  मेरे  मंत्रालय  के

 राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंभान  और  प्रशिक्षण  परिषद्ठ  और  नौपा  सहायता  प्रदान  करते  रहे  हैं  ।  इस
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 परियोजना  को  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  मदद  करने  के  उद्देश्य  से  नीपा  में  1990  से

 एक  वर्ष  के  लिए  एक  पूर्णकाकिक  परामर्शदाता  नियुक्त  किया  गया  था  ।  1991  में  15  परियोजना-पूर्ष
 कार्यकलापों  के  लिए  बेसिक  शिक्षा  परिषद  को  1.14  करोड़  रुपए  की  राशि  प्रदान  की  गई  थी  ।  इन  क्रियाकलापों

 से  परियोजमा  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जरूरी  नए  मॉडलों  और  क़ियाविध्ियों  को  विकसित  करने  मदद
 मिलती  ।  इस  परियोजना  के  उद्देश्यों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  शिक्षा  विभाग  के

 अधिकारियों  के  साथ  1990  में  हुई  पहली  औपचारिक  बैठक  के  बाद  ?  बैठकेਂ  आयोजित  की  जा  चुकी
 हैं  ।  अन्तिम  बेठक  30  1991  को  हुई  थी  ।  केन्द्रीय  लिक्षा  सचिव  के  नेतृत्व  मेंਂ  अधिकारियों  के  एक
 दल  ने  7  19०)  और  ।5  1991  को  विचार-विमर्श  के  लिए  लखनऊ  का  दो

 बार  दोरा

 1991  में  नीपा  मेंਂ  आयोजिल  एक्क  कार्यशाला  में  राज्य  सरकार  द्वारा  तेयार  परियोजना  के  दस्तावेज
 के  मसरोद्दे  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  कार्यशित्रिर  में  विचार-विमर्श  के  अनुरूच
 एक  विशेष  निवेश  परियोजना  दस्तावेज  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाए  ।  चिशेष  निवेश  परियोजना  को

 क्षेत्रीय  निवेश  परियोजना  से  बेहतर  समझा  क्योंकि  बैंक  नीति  के  मुद्दों  को  नहीं  केवल  नियेश
 के  आबंटनों  को  देखता  है  ।  फिर  भी  ग्रागे  की  प्रक्रियाओं  को  उस  समय  एक  धक्का  ज्गा  जब  1991
 में  राज्य  सरकार  ने  सेक्टर  आधारित  परियोजना  को  बेहतर  समझसे  हुए  फ्श्योजना  के  सहमत  उच्देशकों  से

 अलग  होने  का  फेसला  किया  ।  सेक्टर  आधारित  परियोजना  मेंਂ  समूचे  राज्य  को  शामित्त  करने  तथा
 परियोजना  की  पांच  वर्षों  की  अवधि  वाले  प्रथम  चरण  में  केवल  प्राथमिक  स्कूल  शिक्षा  कौ  ओर  ध्यान  दिया  जाना

 नई  राज्य  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  शीघ्र  बाद  ही  1991  में  राज्य  सरकार  के  साथ  दोबारा
 बातचीत  शुरू  की  गई  ।  हस  पर  आर-आर  बल  दिया  गया  कि  परियोजना  दस्तावेज  को  92  मेंਂ  बैंक  के
 समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  बैंक  दारा  अनुमोदित  किए  जाने  के  त्तिए  समय  रहते  प्रस्तुत  कर  दिया  जाए  ।
 तथापि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  |  1991  को  प्राप्त  परियोजना  दस्तावेज  कई  वृष्टियों  से  अधूरा  था  ।
 ट्स्खाबेज  की  मंत्रालय  ओर  नीपा  मेंਂ  जांच  कर  लेने  के  बाद  23  1991  को  राज्य  सरकार  को  खैशोधित
 वस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  अनुरोध  के  साथ  विस्तृत  टिप्पणियां  भेजी  गई  ।  22  1992  को  एक  संशोधित
 परियोजना  दस्तावेज  प्राप्त  हुआ  जिसमें  इस  बात  को  छोड़कर  कि  दस्तावेज  को  बैंक  के  मार्गदर्शन  के  अगुसार
 फिर  से  व्यवस्थित  किया  जाए  ओर  किसी  भी  टिप्पणी  का  समाभान  नहीं  किया  गया  था  ।  परिणामस्वरूप  14

 1992  को  राज्य  सरकार  को  पुनः  सलाह  दी  गई  कि  वे  दस्तावेज  को  फिर  से  संशोधित  करें  ।

 पुन:संशोधित  दस्तावेज  4  1992  को  प्राप्त  हुआ  ।

 के  अंशोचभों  के  ब्तव॒दूद  भी  असर  शुक्दे  शाकृते-ऑस्डे  ।  परियोजना  में  शेक्षिक  पुरनरचना  के  बृहत्तर
 और  मूलभूत  मुद्शें  तर  सभु्ितत  ध्यान  दिए  जिना  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  और  शिक्षकों  की  नियुक्त  पर  कल
 देना  जारी  रखा  गया  ।  इस  प्रकार  प्रथम  वर्ष  में  ही  मुख्यतः  प्रषनों  के  निर्माण  ओर  लिक्षाक्रोंਂ  लो  +निदुकित पर
 परियोजना  के  कुल  परिष्यय  में  से  40%  से  भी  ज्याक्ष  खर्च  छरने  की  मांग  की  गई  हे  ।  गैर-औपचआरिक
 लेंगिक  मुढ़दे  जैसे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  परियोजना  क्रार्यन्कयन  के  तिफए

 विद्यमान  प्रशासनिक  तंत्र  और  प्रक्रियाओं  पर  ही  पूरी  तरह  भरोसा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  अतिरिक्त
 जिन  परियोजना-पूर्ष  क्रिभोकलापों  के  लिए  निधियां  मंजूर  की  गई  थौं  उनमें  से  नौपा  को  सौंधे  गए  कार्यकलाप
 को  छोड़कर  किसी  भी  फ़िक्कलाप  की  शुरूआत  की  गई  प्रतीत  नहीं  होती  ।

 समूचे  राष्ट  को  प्रारंभिक  शिक्षा  के  सर्वश्लुलभीकरण  तथा  सार्वभौम  साक्षरता  के  राषध्टीय  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 हरने  के  रितए  अवश्य  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  जैसा  कि  पइसे  ही  कहा  जा  चुका  सरकार  राज्य  सरकारों  के
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 घनिष्ट  सहयोग  से  क्षेक्षिक  रूप  से  पिछड़  राज्यों  मेंਂ  परियोजनाएं  घिकसित  करने  के  लिए  श्रेसिक  शिक्षा  में  दान
 देने  वालों  की  रूचि  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर  रही  डे  ।  दो  परियोजनाएं  अर्थात  यूनिसेफ  की  स्टायता  से
 बिहार  शिक्षा  परिमोजना  तथा  स्वीडन  की  सहायता  से  राजस्थान  में  लोक  अुम्भिश  परियोजना  पहले  से  ही  शुरू
 की  जा  चुकी  हैं  ।  ये  राज्य  सरकारें  हमारे  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करती  हैं  तथा  सभी  प्रकार  की  अपेक्षित  पहल  के

 लिए  वे  अपना  पूरा  सहयोग  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  मुझे  उम्मीद  हे  कि  ऐसी  ही  परियोजनाएं  मध्यप्रदेश  और  उड़ीसा
 में  शीध्र  ही  शुरू  होंगी  ।  हमारा  लक्ष्य  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  परिकल्पित  केन्द  और  राज्यों  के  बीच  सार्थक
 सहमागिता  की  ससची  भावना  के  साथ  विकसित  की  गई  ऐसी  परियोजनाओं  के  माध्यम  को  ल्ेक्षिक  रूप  से

 पिछड़े  सभी  राज्यों  को  अन्सतः  शामित्त  करने  का

 मुढ़दों  को  तय  करने  तथा  परियोजना  दस्तावेज  को  अन्तिम  रूप  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  मेंਂ  उल्तर  प्रदेश
 राज्य  सरकार  के  साथ  आत-चीत  जारी  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  हे  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  दस्ताषेज  को  समुचित
 दंग  से  संशोधित  करने  के  लिए  अपना  सहयोग  प्रदान  करेगी  ताकि  शैक्षिक  पुनर्रचना  के  बृहत्सर  लक्ष्यों  कौ  ओर
 ध्यान  दिया  जा  सके  ।

 3.26  म०  प७

 जियमस  377  के  अधीन  मामसे

 बम्जई  से  कराढ  तक  तीसरे  टियर  की  एयरलाइन  की  विमान  सेवा  आरम्भ

 किए  जाने  की  आवश्यकला

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  अध्यक्ष  पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  सतारा  जिसे  मेंਂ  स्थित

 कराड  नगर  एक  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  तथा  व्यापारिक  क्षेत्र  हे  जो कि  चीनी  उत्पादक  क्षेत्र  के  मध्य  में

 स्थित  है  ।  यहां  हैजीनियरिंग  और  मेडीकल  काफतेज  परी  हैं  ।  यहां  पर  सेकड़ों  सहकारी  संस्थामेਂ  हैं  जिनमें  बड़े

 बड़े  सहकारी  दुःघशातायें  तथा  चीनी  मिलें  शामिल  हे  ।  प्रसिध्द  कोयना  पन-बिजली

 पूले  और  पंचगनी  महाबठेश्वर  जैसे  पर्यटक  केन्द्र  भी  इसके  निकट  हैं  ।  शीघ्र  ही  कराड  मेंਂ  महाराष्ट्र  औद्योगिक

 विकास  निगम  द्वारा  एक  औद्योगिक  सम्पदा  अनाया  जायेगा  ।  यहां  पर  एक  अच्छी  हवाई  पट॒टी  भी  थनी  हुई  हे

 जिसका  उपयोग  सरकारी  अफसरों  तथा  व्यापारगृहों  हारा  किया  जा  रहा  हे  ।

 नागरिक  उडड़यन  मंत्री  से  अमुरोध  हे  कि  वष्ठ  अम्धई  से  कराड  तक  एक  तीसरी  विमान  सेवा  चालू  करे  ।

 वायुदूत  अथवा  कोई  अन्य  प्राईवेट  एयर  लाइन्स  यह  सेवायें  प्रदान  कर  रही  हे  ।  यह  सेवा  बहुत  ही  लाभकारी

 सिंघ्द  होगी  तथा  हससे  हस  क्षेत्र  के  सर्वांगीण  विकास  मेंਂ  सहायता  मिलेगी  ।

 3.27  औआ७  प७

 रामभिंह  पीठाग्मीन

 घुसावल  और  जलगांव  के  न्लरीच  तीसरी  रेल  लाईन  बिछाने  की

 आवश्यकता

 पी  विजय  एन०  पाटीख  :  मध्य  रेलवे  के  छुसावल  और  जकगांष  सेक्शन  के  बीच

 काफी  रेल  यातायात  रहता  है  ।  अम्थई  से  कलकत्ता  से  अहमहशाजाद  से  मदास्य  जाने  वाली  समी

 गाड़ि  इस  सेक्शन  से  हो  कर  गुजरती  हैं  ।  इस  क्षेत्र  के  लोग  मारत  सरकार  के  इस  बात  के  आमारी  हे  कि
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 उसने  वहां  45  करोड़  रुपए  की  ज्ञागत  से  एक  इलैक्टरानिक  सिग्नेलिंग  प्रणाली  की  व्यवस्था  की  है  ।  लेकिन  यह

 समुचित  नहीं  हे  ।  इस  क्षेत्र  में तीसरी  लाईन  भिछाये  जाने  की  आवश्यकता  हे  ।  तीसरी  लाईन  बिछाये  जाने  से

 घुसावल्त  और  मनमाड़  के  बीच  झटल  सेवा  चलाई  जा  सकती  है  ।  मेरा  अनुरोध  हे  कि  घुसावल  और

 जल्गांव  के  जो  कि  25  कि०  मी०  की  दूरी  एक  तीसरी  रेलवे  लाईन  बिक्ायी  जाये  ।

 ग्वालियर  जैसे  अन्य  मॉडल  रेज़वे  स्टेशनों  की  भांति  जल्लगांष  को  भी  मॉडल  स्टेशन  बनामे  के  लिए  भारत

 सरकार  क्रो  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ताकि  जलगांव  हो  कर  जाने  वाले  अज॑ंता  की  गुफाओं  को  देखने  आने  वाक्षे

 बड़ी  संख्या  में  पर्यटकों  को  सुषिघायें  ओर  आराम  मिल  सके  ।  जल्ञगांव  में  अनाज  तथा

 दूसरे  सामान  के  लिए  लादान  की  सुविधा  में  भी  सुधार  आयेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  के  वन  विकास  निगम  को  रेलवे  सलीपर  सप्लाई  करने  का  कास

 फिर  से  सोंपे  जाने  की  आवश्यकता

 झ्रीमली  घुमित्रा  महाजन  मध्य  प्रदेश  वन  विकास  निगम  शासन  के  अभिकर्ता  के  रूप  में

 वर्ष  1983-84  से  भारतीय  रेलवे  को  साल  स्लीपर  का  प्रवान  कर  रहा  हे  ।  दिनांक  19-2-88  को  वन  एवं
 पर्यावरण  भारत  सरकार  ने  दिल्ली  में  आयोजित  स्‍लीपर  प्राइसिंग  उप  समिति  की  बेठक  में  केन्द्र
 सरकार  हारा  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  स्लीपर  प्रदाय  कार्य  में  न  तो  रेलवे  हारा  और  न  ही  प्रवायकर्ता  फारेस्ट

 कारपोशेशन  हारा  निजी  ठेकेदारों  को  सम्मिलित  किया  इसी  आशय  की  पुष्टि  दिमांक  17-2-89  तथा
 19-4-90  को  आयोजित  एवं  वार्षिक  प्राइसिंग  ठप  समिति  की  बैठक  में  की  गई

 यहां  यह  उल्लेखनीय  हे  कि  वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  में  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  वन  एव॑
 पर्यावरण  भारत  सरकार  दारा  ऐसे  राज्य/अर्धशासकीय  संस्थानों  को  सलीपर  प्रदाय  का  लक्ष्य  आबंटित
 किया  जा  रहा  हे  जहां  न  तो  समुचित  मात्रा  में  सात्त  काष्ठ  ठपत्ष्ध  डो  पाती  हे  और  न  ही  ये  संस्थान  वानिकी
 कार्यों  से  संबंधित  हैं  ।

 प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  मेंਂ  ससीपर  प्रदाय  का  लक्ष्य  निम्ने  अनुसार  रखा  गया  है  ।  एम०
 एम०  टी०  सी०  लगभग  35.000  ध०  मी०  ,  नागालैंड  कोआपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  10,000  घ०  गुजरात
 फारेस्ट  कार्पोरेशन  5  से  7  हजार  घ०  मी०  ।  उपरोक्त  से  स्पष्ट  हे  कि  अधिक  आबंटन  एम०  एम०  टी०  सी०  को
 दिया  गया  है  जो  वानिकी  से  संबंधित  कार्य  नहीं  करती  है  ।

 यहां  यह  उल्लेखनीय  हे  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पास  12  आरा  मशीने  हैं  जिन  पर  500  से  700  गांव  के

 मचयूर  कार्यस्त  हें  तथा  स्छौपर  का  कार्य  शब््य  सरकार  को  न  किए  आाने-से  इन  सभी  को  रोक-शेटी  छिन  खाने

 शा  खातत्त  हे  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  हे  कि  रेलवे  का  स्लीपर  प्रशाय  का  कार्य  वम  चिकास  मध्य  प्रदेश
 को  सौंपा  जाए  ।

 सभापती  मसरोद्दय  :  केवल  स्वीकृत  विधय  ही  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  किया  आएगा  ।
 आप  वह  पढ़  रही  हैं-जो  आपने  प्रस्तुत  नहीं  किया  हे  ।
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 झ्लीमती  सुमित्रा  महाजन  :  जो  टेक्स्ट  दिया  है  उसमें  टाइपतिग  मिसटेक्त  अनेक  हैं  ।

 झस्मापति  महोदय  :  लेकिम  आप  जो  बोला  रही  हैं  वह  तो  बिल्कुल  घिम्न  है  ।  आपने  जो  ऐपूवड
 टैकक्‍स्ट  दिया  हे  वह्ठ  रिकार्ड  में

 मध्य  प्रदेश  की  महेश्वर  जल-विज्युल  परियोजना  को  परयषिरण  संञंघधी

 ह्वीकृति  दिए  जाने  की  आवश्यकसा

 डा०  खादी  सारायण  पाण्डेय  सभापति  मध्य  प्रवेश  मेंਂ  नर्मदा  सागर  कॉम्पलेक्स

 परियोजना  के  अन्तर्गत  महेश्वर  जल  विद्युत  परियोजना  प्रदेश  की  सीमा  मेंਂ  अन्तिम  परियोजना  है  ।  इसका  कार्य
 प्रध्य  प्रदेश  विद्युत  मण्डल  दारा  किया  जा  रहा  है  ।  इस  परियोजना  को  केन्द्रीय  विज्युत  प्राधिकरण  से  तकनीकी
 आर्थिक  स्वीक्षृति  प्राप्त  हो  चुकी  हे  ।  प्राशम्मिक  कार्य  भी  शुरू  हो  चुका  है  ।  परन्तु  पर्यावरण  सम्बन्धी  स्वीकृति
 पर्यावरण  व  बन  मंत्रालय  से  प्राप्त  महीं  हुई  हे  जिसके  कारण  परियोजना  के  कार्य  मेਂ  विलम्भ  हो  रहा  है  ।

 पैत्रालय  दारा  चाही  गई  समस्त  जानकारी  मध्य  प्रदेश  विद्युत  मण्डल  व  नर्मदा  विकास  प्राधिकरण  हारा  दी  जा

 चुकी  हे  ।  सरदार  सरोवर  का  कार्य  तेजी  से  चत्ल  रहा  है  ।  महेश्वर  जल्ल  परियोजना  का  कार्य  सरदार  घरोवर  बांध

 जल  संग्रह  से  पूर्ष  किया  जाना

 इसे  शीघ्र  आरम्म  किया  जाना  अपेक्षित  है  अन्यया  सरदार  सरोवर  मेंਂ  जल  संग्रह  के  कारण  पानी  का

 फैलाष  महेश्वर  परियोजना  तक  आ  जायेगा  जिससे  महेश्वर  बांध  का  कार्य  न  केवल  कठिन  होगा  श्रत्कि  असम्भष

 हो  जायेगा  तथा  कठिनाई  में  खर्च  अधिक  होगा  |

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  हे  कि  हस  परियोजना  की  पर्यावरण  सम्बन्धी  स्वीकृति
 अधित्तम्थ  दी  जाये  ।

 अल्पसंख्यकों  ओर  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  को  परीक्षा  पूर्व  प्रशिक्षण  देने  ढेतु
 स्थापित  केम्दरों  के  व्तिए  आवश्यक  अनुदान  आशंटित

 किए  जमे  की  आवश्यकला

 भी  ई०  अहमद  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  योजनाएं  बनाई  हें
 और  ऐसी  एक  योजना  अल्पर्सच््यक्  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  विद्याधियों  को  सहायता  देने  के  लिए  परौक्षा-पूर्ष
 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करना  हे  ।  देश  में  ऐसे  दो  दर्जन  केन्द्र  हैं  |  यह  केन्द्र  विद्यार्थियों  के  लिए  अपृक्ष्य  कार्य
 कर  रहे  हैं  और  विद्यार्थियों  को  पारिश्रमिक  भी  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  1991  से  कुछ  केन्द्रों  को  न  तो

 अनुदान  की  राशि  मिली  हे  ओर  न  ही  पारिश्रमिक  की  राशि  ।  अल्पसंख्यक  सम्ुक॒य  के  अनेक  विद्यार्थी  अनेक

 परीक्षओं  की  तेयारी  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  जिसके

 परिणामस्वरूप  कुछ  केन्द्र  बंद  हो  रहे  है  ।  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  हे  कि  इन  केन्‍्ह्रों  को  अपेक्षित

 अवुब्ान  तथा  पात्र  चिषार्थियों  को  पारिश्रमिक  दे  ।
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 जार

 वर्तमान  प्रणाली  को  घमाप्स  करके  भारतीय  खाद्य  निगम  में

 सख्ाद्यास्नों  की  उठाई-घराई  संजंघी  कार्यों  का  जिभागीकरण

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 झी  झीजत्सभ्न  पाशिग्रष्टी  :  मारतीय  खाद्य  निगम  को  मज़दूरों  का  शोषण  करने  वाली  वर्तमान

 बिचोलिया  प्रणाली  को  समाप्त  कर  ख़ाद्याननों  की  उठाई-घराई  संबंधी  काग्नों  का  विभागीकरण  करने  संबंधी  लंबे

 समय  से  लंबित  पढ़ी  मांग  को  अवित्तंग  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  आश्चर्य  की  बात  हे  कि  कुछ  उच्च

 न्यायालयों  और  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  पारित  निर्णयों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  बवारा  कोई-न-कोई

 बहाना  कर  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिससे  मज़बूरों  में  असंतोष  बढ़  रहा  हे  ।

 उड़ौसा  में  मारतीय  खाद्य  निगम  के  मजदूरों  के  सम्मावित  शोषण  की  आशंका  के  उनमें  असंतोष
 व्याप्त  हो  रहा  इससे  उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  पर  बुरा  प्रमाव  पढ़ेगा  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  उचित  उपाय

 उड़ीसा  में  तुतीय  जल  विद्युत  परियोजना  को  शीक्षा  पूरा

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  के०  पी०  हिंह  देव  :  उड़ीसा  मेंਂ  बिजली  की  कमी  है  ।  700  मे०  वा०  विज्युत  की  कमी  के

 कारण  कृषि  और  औद्योगिक  विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  हे  और  इसकी  तत्काल
 आवश्यकता  है  ।

 भारत  सरकार  ने  विद्युत  उत्पादन  और  दृरसंचार  जैसी  विक्रास  की  मृलमूत  आधश््यकताओं  को  ठक्ष्च
 प्राथमिकता  दी  हे  ।

 इस  पृष्ठभूमि  में  उड़ीसा  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  आग्रह  किया  कि  तृतीय  जो
 सिंघोज्ञ  काम्पलेक्स  के  नाम  से  जाना  जाता  मेंਂ  महानदी  पर  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  और  बोलनगिर  जिलों  में
 जछल  विद्युत  उत्पादन  शुरू  किया  जाए  ।

 हीराकुंड  जलाशय  के  साथ-साथ  ब्ुरला  और  चिपलिया  विद्युत  गृहों  का  पनचक्की  के  नीचे  के  जल-मार्ग
 का  जल  उपयोग  कर  अतिरिक्स  जल  विद्युत  उत्पादन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  परियोजना  मेਂ  यह  कहा  गया  हे
 कि  दियागांव  से  गोधेनेश्वर  तक  के  80  कि०  मी०  के  मार्ग  पर  उपलब्ध  महानदी  के  जल  का  विद्युत  विकास  के

 लिए  उपयोग  किया  जाए  ।

 जलप्रपातीय  विकास  में  केपसीरा  और  धुतेश्वर  के  पास  गोधेनेशवर  मेंਂ  मह्हानदी  पर  तीन  बांध
 बनाने  का  प्रस्ताव  हे  ।  देवगांव  और  केपसीरा  पर  बांध  के  लिए  विद्युत  गृह  बांध  पर  हौ  बनाने  का  प्रस्ताव  है
 जबकि  गोधेनेश्वर  पर  बांध  दूसरी  ओर  बनाया  जाएगा  जिससे  घुतेश्वर  विद्युत  गृह  में  अधरिम  जगह  के  लिए  7.5
 कि०  लंबा  विद्युत  चैनल  उपलब्ध  रहेगा  और  इसका  निकास  महानदी  में  होगा  ।

 इसकी  कुल  लागत  90  करोड़  रू०  आंकी  गई  है  और  इसका  पर्यावरण  पर  प्रतिकृत्त  प्रमाष
 नहीं  होगा  और  न  ही  कोई  वन्य  पूमि  शामिल  होगी  और  न  कोई  गाँव  उजाड़ा

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  हे  कि  पुनर्नवीकरणीय  ख्रोत  अर्थात  जज्ल  का  उपयोग  करते  हुए  यह
 परियोजना  चालू  की  जाए  ओर  370  में०  घा०  जल  विद्युत  उत्पादित  करने  के  अलावा  महानदी  के  पार  दूर-दराज़
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 क्षेत्रों  में  संचार  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जो  कि  आठवीं  योजना  में  पूर्वी  भारत  मेंਂ  केवल
 एक  परियोजना  है

 आजम्तगढ़-भउु-बलिया  मार्ग  को  राष्टीय  सलअधार्ग  घोषित  किए  जाने

 की  आवश्यकता

 झी  हराम  नंदन  :  सभापति  उत्तर  प्रदेश  सुल्तानपुर  जनपद  से  शाहगंज  एवं
 मऊ  जनपढदों  से  होते  हुए  बलिया  तक  आवागमन  हेतु  सड़कों  की  हाततत  दयमीय  अवस्था  में  है  ।

 बढ़ी  लाइन  न  होने  के  कारण  टेनों  की  हालात  भी  लगभग  वेसी  ही  हे  ।  उक्त  मार्ग  के  बीच  में  आजमगढ़  के
 अन्तर्गत  कस्ञ्ा  मुबारकपुर  जो  कि  अपनी  बनारसी  साड़ियों  एवं  अन्य  कारीगर्री  के  कारण  विधश्वविरुषात  है  ।

 इसके  अलावा  जनपद  एक  ्रौद्योगिक  जिला  मुख्यालय  एव्रे  कस्ममा  जहां  हथकरचा  एव  हेण्डलूम  के

 हज़ारोਂ  कारखाने  हैं  ।  यातायात  की  असुविधाओं  को  देखते  हुए  सुत्तानपुर  जनपद  से  आजमगढ़-मऊ  होते  हुए
 जनपद  बलिया  तक  जिसकी  कुल  लम्आाई  लगभग  250  किछोमीटर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाए  जाने  की  महती

 आवश्यकता  जिससे  उक्त  मार्ग  पर  स्थिति  ओद्योगिक  कस्चों  के  साथ-साथ  पूरे  पिछड़े  क्षेत्र  का  आर्थिक

 विकास  संभव  हो  सके  ।

 3.38  ग्र८  प७

 विस

 सभापति  महोदय  :  माननीय  अब  सभा  विस  1992  पर  चर्चा  करेगी  |  विस

 1992  के  तीनों  चरणों  के  पिए  दस  घंटे  का  समय  निश्चित  किया  गया  हे  और  30

 1992  पर  इस  पर  चिचार  किया  गया  था  ।

 यदि  सभा  सहमत  हो  तब  हम  आम  चर्चा  के  श्लिए  सात  खंड़वार  चर्चा  के  लिए  दो  घंटे  और  तृतीय
 वाचन  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  निश्चित  करें  |

 कया  मैंਂ  यह  मान  लूं  कि  समय  के  इस  नियतन  से  सभा  सहमत

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाणडेय  :  इस  फाइमेंस  बित्त  पर  वोटिंग  तारीख  को  होगी  और

 अगर  डिसकशन  पूरे  दिन  के  लिए  रखते  तो  ठीक  हे  ।  यह  डिसाइड  कर  लीजिए  कि  अगर  तारीख  को

 हो  जाता  तो  बेहतर  हे  ।

 सभापती  महोदय  :  तारीख  का  मतलब  दस  घण्टे  एक्सीह  होता  तो  टाइम  एक्सटेंड  इस
 वक्‍त  किया  जाए  ।
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 लेकिन  चर्चा  शुरू  करने  के  लिए  क्‍या  सभा  10  घंटे  पर  सष्ठमत  है  या  फिर  7  2  घंटे  और  1  घंटे  के
 लिए  सहमत  हे  अशवा  इस  बार  में  कोई  और  प्रस्ताव  हे  ?  क्या  हा०  पण्डेय  दस  चरण  पर  समय  बढ़ाना

 चाहते

 भरी  राम  कापसे  :  हम  चाहते  हैं  कि  6  तारीख  को  इस  पर  मतदान  हो  ।  यह  निर्णय  कार्य  मंत्रणा
 समिति  में  लिया  गया  है  ।  5  तारीख  को  अनेक  सदस्य  अनुपस्थित  होंगे  ।  क्योकि  उन्हें  हस  निर्णय  की
 जानकारी  नहीं  है  ।

 हपम्तापति  महोदय  :  यदि  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  यह  निर्णय  लिया  गया  हे  कि  6  तारीख  को  मतदान
 होगा  तब  यह  6  तारीख  को  ही  होगा  ।  यदि  उस  दिन  सभा  समय  बढ़ाने  के  लिए  सब्ठमति  देती  मेंਂ  कुछ
 नहीं  कह  सकता  ।  यदि  विम्िन्‍न  शजनीशिक  दरों  के  मेख  कार्य  मंत्रणा  समिति  से  सहमत  होते  हैं  और  वे
 सदस्यों  को  राजी  कर  तोते

 कि  मई  6  तारीस्ा  को  वोटिंग  होनी  चाहिए  ।

 तश्न  ठीक  है  लेकिन  इस  मामणो  में  सभा  की  राय  उच्चतम  हे  ।  यदि  वे  कहते  हैं  कि  अन्य  अनेक  सदस्यों
 ने  भी  बोतना  है  तब  समय  बढ़ाया  जा  सकता

 डा  कदसी  नाशयण  पाण्डेय  :  ७  तारीख  से  पहले  वोटिंग  नहीं  हो  ।  मेरा  निवेदन  यह  हे
 कि  6  तारीख  को  ही  वोटिंग  होनी  चाहिए  ।

 प्रश्मापति  महोहय  :  टीक

 श्री  जसलन्स  झिंह

 झी  जहातन्स  हिल  :  सभापत्ति  मेरी  एक  अस्थायी  कठिनाई  है  ।  अब  थे  उन्हें
 क्ल  तक  अपने  संध्लोधन  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  चूंकि  यह  विद्येयक  पर  खंडवार  विचार  करना
 मानसीय  सदस्य  यह  जानना  चफ़्ते  हैਂ  कि  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोन  सी  प्रक्रिया
 अपनाई  जाएगी  ।

 सच्यफत  महोदय  :  मुझे  खेद  हे  कि  में  आपकी  जात  नहीं  समझ  सका  ।

 और  जसवस्स  हिंह  :  कठिनाई  और  गलती  मेले  हे  ।  मेरा  गला  खराब  है  और  में  ठीक  प्रकार  से  बोल
 नहीं  पा  रहा  हूँ  ।  माननीय  सदस्य  वित्त  विधेयक  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रक्रिया  के  करे  में  पूछना
 चाहते  हैं  ।
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 ही  ई०  अहमद  :  हमने  संशोधनों  क्री  सूचना  डी  हमें  सेशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 कहा  गया  ।

 सध्यापति  सड्ठोदय  :  मुझे  यह  जानकारी  दी  गई  हे  कि  नियमानुसार  यह  आम  चर्चा  है  ।  जब  विधेयक
 एर  खंडवार  विचार  शुरू  होगा  तब  संशोधन  प्रस्तुत  किए  जाएंगे  ।

 प्रो०  राक्षा  सिंह  रावल  :  शुक्रवार  के  दिन  यह  व्यवस्था  दी  गई  थी  कि  सोमवार  को
 दो  बजे  तक  आप  संशोधन  मृत्र  कर  सकते

 सभापति  महोदय  :  आपको  कोई  नोटिस  अमेंडमेंट  का  देना  हो  तो  दो  बजे  दे  पर  एकचुअल
 अमेंडमेंट  जब  क्लास  बाय  क्लास  डिसकशन  होता  हे  तत्र  तक  सबमिट  कर  सकते  हैਂ  ओर  ठससे  पहले  सबमिट
 कर  दें  तो  बड़ी  खुशी  से  सेकिन  जब  तक  अगर  अमेंडमेंट  तैयार  नहीं  हे  तो  दो  बजे  तक  आप  नोटिस  दे
 सकते  हैं|  तर  दो  हो  अज  चुके  अब  तो  पौने  हो  रहे  हैं  ।

 ठीक  सभा  की  सहमति  के  अनुसार  आप  आज  5.00  बजे  तक  संशोधनों  की  झृचनाएं  दे  सकते  हैं  और

 इसके  आद  जब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  शुरू  होगा  तब  आप  वापने  सैशोधन

 श्री  जशवन्त  सिंह  :  चूंकि  मुझे  अभी  यह  परेशानी  है  ओर  में  ठीक  प्रकार  से  बोल  नहीं  पाऊंगा  ।
 मेंने  अपने  दल  के  सहयोगियों  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  मेरी  जग्ट  कोई  ओर  व्यक्ति  चर्चा  शुर्  कर  दें  ।

 लेकिन  मेरी  इस  परेशानी  के  आवजूद  भी  उन्होंने  मुझसे  यह  आग्रह  किया  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  कौ  ओर से  में
 ही  चर्चा  शुरू  कहूं  |

 इस्पात  पंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संलतोध  मोहन  :  हमें  आर्थिक  नीति  पर  आपके  विचार

 सुनकर  झुशी  होगी  ।

 झी  जहजन्स  हिंह  :  सभा  के  दोनों  पक्षों  ढारा  मुझमें  विश्वास  प्रकट  करना  मेरे  लिए  सम्मान  की  बात
 हे  ।  मेरे  मित्र  माननीय  इस्पात  मंत्री  ने  आर्थिक  नीतियों  पर  मेरे  प्रति  जो  रूचि  जाहिर  की  उससे  में  प्रसन्न

 हुआ  हूँ  ।  वर्ष  1992-93  के  बजट  पर  अब  अन्तिम  रूप  से  विचार-विनिमय  हो  रहा  हे  और  यह  एक  ऐसी
 स्थिति  होती  हे  जबक्ति  ठन  सभी  ढांचोਂ  पर  जिचार  क्रमा  होता  दे  जिन  के  अन्तर्गत  दारकार  अपने

 राजस्व  सम्मण्यी,.सुमाहों  लागू  करमे  का  चिचार  रखती  हे  और  जो  कि  उन  सुथाशें को  लाने  का  सासन  हे

 ओर  यही  वद्द  चिस्श  हे  जिस  पर  संसद  वारा  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  |

 विशेष  उ्सेश  करने  से  फ्हले  में  चाहूँंगा  कि  इस  बजट  के  प्रति  मेरी  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रशंसा  और

 सम्मान  को  कार्यवाही-बूसान्त  में  सम्मिलित  किया  जाये  तथा  इसके  साथ  ही  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  लाज़  कृष्ण
 आडवाणी  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  हारा  की  गई  बजट  की  प्रशंसा  को  भी  कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिक्षित

 किया  जाये  कि  सरकार  ने  वित्त  विधेयक  के  प्रस्तुत  होने  के  पश्चात  संभावित  सुधारों  के  मारे  मेंਂ  हमारे  साथ

 विचारों  का  आदान-प्रदान  किया  था  और  हमसे  परामर्श  भी  किया

 मेंਂ  विएवास  करता  हूं  कि  परामर्श  लेने  की  ऐसी  प्रक्रियाओं  से  ल्लोकतांत्रिक  कार्मयपद्षति  का  एक  और  संकेत

 मिलता  है  और  इससे  अधिक  संख्या  में  जनता  के  बहहर  हित  एवं  कल्याण  के  लिए  ऐसे  कानूनों  का
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 निर्माण  करने  वाली  इस  सभा  की  सामृहिक  दिलचस्पी  और  अधिक  बढ़ती  है  ।

 वित्स  विधेयक  1992-02  में  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  और  नये  सुधारों  का  उल्लेश्ष  किया  गया

 है  ।  जहां  तक  हस  वित्स  विधेयक  में  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धी  सुधारों  के  विस्तृत  मुद्दों  का

 सम्बन्ध  मैं  केवल  एक  मुख्य  विचार  द्वारा  अपनी  बात  प्रारम्भ  पिछले  10-15  वर्षों  अनेक

 अवसरों  पर  सम्पूर्ण  कर-व्यवस्था  में  सुधार  लाने  सम्भन्धी  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  की  गई

 विभिन्‍न  समितियों  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  ही  यह  विचार  मेरे  मन  में  आया  हे  ।

 मुझे  बहुत  अच्छी  तरह  से  याद  हे  जश्न  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  1977-79  के  वौरान  सरकार

 में  मंत्री  पद  पर  आसीन  थे  तब  उस  समय  समितिਂ  गठित  की  गई  थी  ।  समितिਂ  अपना  काम

 पूरा  नहीं  कर  सकी  और  तब  फिर  श्री  झा  को  अनेक  अवसरों  पर  हसका  कार्यभार  सौंपा  गया  ।  यदि  में  गलत

 नहीं  कह  रहा  हूं  तो  मेरे  घिच्वार  से  उस  चोक्सी  समिति  में  श्री  झा  जैसे  सुविख्यात  सरकारी  कर्मचारी  और  कुछ

 दूसरे  व्यक्तियों  ने  इस  दायित्व  का  भार  अपने  ऊपर  उठा  लिया  ।

 हस  समय  1977  से  डी  अर्थात  पिछले  ।5  वर्षों  से यह  आवश्यकता  महसूस  की  जा  रही  है  कि  प्रत्यक्ष
 और  अप्रत्यक्ष  कर  दोनों  का  कुल  स्वरूप  व्यवस्था  इतनी  अधिक  जटिल  और  भारी-भरकम  हो  गई  हे  कि

 जिस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  इसे  बनाया  गया  था  वास्तव  में  इससे  उस  उद्देश्य  की

 पूर्ति  नहीं  हो  रही  हे  ।

 कर-व्यवस्था  के  सन्दर्भ  में  ओझित  कानून  का  अम्बर  किसी  भी  प्रकार  से  सार्थक  ढंग  से  प्रभावी  नहीं  हो
 पा  रहा  हे  और  काफी  खर्चीज्ञा  सिह  हो  रहा  हे  और  इससे  अधिक  राजस्व  भी  आर्जित  नहीं  हो  पा  रंहा  है  ।  इसके
 परिणामस्वरूप  सक्षम  वित्त  राज्य  मंत्री  से  क्षमा  मांगी  गई  है  कि  जिस  व्यवसाय  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 सम्बन्धित  कराधान  कर  परामर्शदाताओं  और  कर  अधिवक्ताओं  ने  अपने  इस  व्यवसाय  से
 भारी  धनराशि  अर्जित  कर  थी  हैं  ।  जब  भी  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  करोਂ  के  सम्बन्ध  में  कोई  नया  कानुन  बनाया

 जाता  है  या  कोई  संशोधन  किया  जाता  है  तो  यह  केन्द्र  सरकार  को  राजस्त्र  की  धनराशि  अपेक्षाकृत  कम  उपलब्ध
 कराता  हे  ।  यह  अधिकृत  ऐोख्ाकारों  और  कर  अधिवकक्‍्ताओं  को  अधिक  घनराशि  उपलब्ध  कराता  है  ।  मुझे  पूरा
 विश्वास  है  कि  किसी  भी  ऐसे  कानून  का  यह  उद्ेश्य  कभी  भी  नहीं  हो  सकता  ।  उदाहरण  के  1991-92
 और  1992-93  के  वित्त  विधेयकों  पर  और  1991-92  में  प्रत्यक्ष  कराधान  व्यवस्था  के  कई  खण्डों  मेंਂ  संशोधन
 करने  के  लिए  155  संशोधन  प्रस्ताव  शाये  गये  थे  और  1992-93  में  हमें  लगभग  167  संशोधन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 अतएव  केवल  दो  वर्षों  में  ही  हमे  लगभग  125  से  330  संशोधन  प्राप्त  हुए  थे  ।  मेंਂ  नहीं  जानता  कि  कौन  इन
 सब  बातों  को  याद  रख  सकता  है  ।  ऐसा  करने  से  क्या  लाभ  होगा  ?  आप  केवल  यह  सोचते  नहीं  रह  सकते  कि
 कराधान  व्यवस्था  केसी  होनी  हसमेंਂ  स्थायित्व  होना  चाहिए  ।  क़राधान-प्यवस्था  में  स्थायित्व  होना

 चाहिए  ।  जनता  को  यह  अवश्य  मालूम  होना  चाहिए  कि  एक  निश्चित  अषधि  तक  सरकार  उनकी  जेब  से  इतना
 ही  पैसा  निकालेगी  ।  कर-व्यवस्था  में  वह  स्थायित्व  नहीं  है  ।  इसे  निष्पक्ष  होना  चाहिए  ।  इसे  लगभग  नहीं

 बल्कि  पूरी  तरह  से  निष्पक्ष  होना  चाहिए  ।  कर-प्यवस्था  का  उद्देश्य  यह  हरगिज  नहीं  होना  चाहिए  कि  जितना
 करदाता  स्वेच्छा  से  दे  सकता  हो  उससे  अधिक  वसूल  करें  ।  मैਂ  नहीं  समझता  कि  वर्तमान  कर-ष्यवस्था  उस

 उद्देश्य  को  पूरा  कर  पाई  हे  ।  इसे  निश्चित  रूप  से  मानवीय  होना  चाहिए  ।  कर-ध्यवस्था  का  प्रारम्मिक  मुट्ठढा
 ही  ऐसा  महीं  होना  चाहिए  कि  नागरिक  शुरू  से  ही  राज्य  के  साथ  ब्रेईमानी  करने  के  बारे  में  विचार  करे  ।  राज्य

 सरकार  का  नागरिकों  के  प्रति  यह  रतेया  एक  असभ्य  रवैया  है  ।  नागरिकों  पर  सन्देष्ठ  करके  आप  वास्तव  में

 देश  मेਂ  एक  ऐसा  वातावरण  बना  देते  हें  जो  कि  राष्ट  के  नेतिक  ठल्थान  के  लिए  लाभदायक  नहीं  हे  ।  ऐसा  आप

 नहीं  कर  सकते  ।
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 पृथ्वी  पर  किसी  भी  ऐसे  असम्य  राष्ट  की  व्यवस्था  कायम  नहीं  रह  सकती  जहां  आप  चहों  मेंਂ  बलपूर्वक
 प्रवेश  कर  चाहे  वहां  पर  वृद्ा  महिलाएं  होਂ  अथवा  अस्सी  वर्षीय  दृष्द  व्यक्ति  हों  और  उनके  साथ
 अमानवीय  देग  से  व्यवष्ठार  करें  ।  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  इसीलिए  में  क्टता  हूं  कि  यह  व्यवस्था  मानवीय
 होनी  आहिए  ।  अन्यथा  यह  कामयाब  तथा  भेहतर  नहीं  हो  सकती  ।

 इमने  अनेक  प्रयोग  करके  देखे  हें  जिसमे  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिशा  गांधी  के  शासन  के  शौराम  प्रत्यक्ष  और
 अप्रत्यक्ष  करों  आयकर  और  सम्पत्ति  कर  में  कुछ  कराधान  110,  ।5  प्रतिशत  तक  पहुंच
 गया  था  ।

 समापति  में  कहंगा  कि  यड  एक  सही  कदम  हे  ।  अपने  राजा  चेतौयया  समिति  का  गठन  छुल
 कर-ष्यवस्था  के  बारे  में  सिफारिशें  करने  के  लिए  ठीक  ही  किया  था  ।  चेतैग्या  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  अतरिम
 प्रतिवेशन  की  आशिक  स्वीकृति  जैसे  कदम  प्रशंसनीय  छदम  हे  ।  मेंਂ  इसे  सरकार  के  समक्ष  एक  सिफारिश  के

 रुप  में  रखता  हूँ  कि  उन्हें  सम्दरर्ण  चेरै्या  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  गम्भौरता  से  क्यार  करना  चाहिए  ।

 परानगीय  मंत्री  जी  स्थित्ति  के  बारे  में  स्पष्ट  करेंगे  ।  यह  प्रतिवेदन  वर्षाकातीन  सत्र  के  अन्त  तक  प्रस्तुत  होने  की

 सैघाबना  है  ।  यदि  ऐसा  तो  इसे  कब  तक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  मेंਂ  आपके  माध्यम  से  सरकार  से

 निषेदन  करता  हूँ  कि  उन्हें  इस  प्रतियेदन  को  तुरन्त  ही  संसद  की  एक  संयुक्श  प्रवर  समिति  को  खोप  देना

 चाहिए  और  उस  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  एक  निश्चित  अवधि  दी  जाये  जिसमें  कि  वह  जनता  की  राय  जान
 सके  ताकि  इस  वर्ष  के  हरदकालीन  सत्र  तक  संसद  को  एक  व्यापक  और  अंतिम  रूप  से  तेयार  कर  सुधार
 सम्बन्धी  दस्तावेज  प्राप्त  हो सके  और  मुख्य  रूप  से  हमारी  कानूनी  पृश्तक्ों  में  कर-विधि  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 उस  कर  सुधार  सम्बन्धी  दस्तावेज  को  ही  मुख्य  साधन  बताया  जाये  ।  और  इसे  एक  सुस्पष्ट  घोषणा  के  साथ
 होना  चाहिए  जिसमें  आगामी  तीन  या  चार  वर्षों  तक  किसी  भी  प्रकार  के  परिशोधन  अथवा

 ब्रुटियां  इत्यादि  के  न  किये  जाने  के  बारे  सरकार  का  निचय  दर्शाया  जाये  अर्थात्‌  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  के
 प्राध्यम  से  नागरिकों  को  यह  करना  होगा  ।  चेतौय्या  समिति  के  प्रतिवेदन  में  इतने  अधिक  व्यापक  रूप  में  प्रत्यक्ष

 कर-व्यच्वस्था  के  बारे  में  बताया  गया  हे  ।

 अप्रत्यक्ष  कर-ष्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  हमने

 दस  सम्धन्ध  में  काफी  कुछ  उल्सेश्र  किया  हे  ।  इस  समय  प्रत्येक  दल  किसी  म  किसी  रूप  में  संघ  के  कुछ
 राज्यों  मेਂ  विपक्षी  और  सत्तारूढ़  दल  दोनों  ही  हे  ।  हम  हस  विधान  सभा  मेंਂ  कांग्रेस  दल  के  चिषकी  एल  के  रूप
 में  कम  से  कम  संघ  के  चार  राज्यों  में  कांग्रेस  दल्त  हमारा  विपक्षी  दल  है  ।  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  जार्ज

 फनन्डीज  का  दछ्त  कुछेक  राज्यों  में  सत्तारढ़  दत्त  के  रूप  मेंਂ  कार्यरत  हे  जहां  पर  कांग्रेस  उनका  विपक्षी  बल  है

 और  वे  यहां  पर  विपक्षी  दल  हैं  ।  किसी  न  किसी  रूप  में  इस  समय  हममें  से  अधिकतर  या  तो  विपक्षी  कल  में

 हैं  अथवा  सत्तारुद्  दल  में  ।  उप्रत्यक्ष  करोਂ  और  इसमेंਂ  सुथार  काने  के  प्रइन  फर  हमें  गम्भीरतापूर्षक
 कियार  करना  पड़ा  था  और  केवल  हसी  रुप  में  ही  नहीं  कि  केन्द्र  सरकार  को  ये  कदम  उठाने  चाहिये  अथवा  वे

 कदम  नहीं  उठाने  कहिए  क्योंकि  जब  तक  कि  केन्द्र  अथवा  राज्यों  द्वारा  कर-व्यवस्था  मेंਂ  सुधार  लाने  के  प्रयास

 नहीं  किये  यह  काप्रयाथ  नहीं  होगी  ।  एक  निश्चित  आयकर  का  प्रतिक्षत  अब  राज्यों  का  हिस्सा  है  न  कि

 वह  ठनका  अभिभ्तर  हे  ।

 जब  भी  संघ  सरकार  के  समक्ष  कुछ  कठिनाइयां  आती  वह  अधिमार  में  वृद्धि  करके  आयकर  बढ़ा  देती

 है  ।  उदाहरण  के  वर्तमान  बजट  में  भी  संघ  सरकार  द्वारा  12  प्रतिशत  ठधिभार  रोका  गया  हे  जबकि

 कराधान  दरें  बढ़ा  दी  गई  कराधान  लक्ष्य  बढ़ा  दिये  गये  हैं  और  दरें  घटा  दो  गई  हैं  ।  इसका  परिणाम

 यद्द  हुआ  है  कि  संघ  सरकार  ने  तो  अपने  राजस्व  सम्बन्धी  हितों  की  रक्षा  की  है  ।  परन्तु  इसका  प्रमाव  राज्यों
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 कफ  पढ़ा  हे  ।  मैंਂ  यह  नहीं  कह  रहा  है  कि  संघ  सरकार  इस  सम्बन्ध  मेਂ  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।  उदाहरण  के

 आपको  आपके  सैनिक  जीवन  का  स्मरण  कराता  हुँ  ओर  ठशहररण  के  आप  और  में  किसी  शाम

 को  छेना  के  मोजनाल्‍्लय  में  मिल  जाते  हे  तब  आपके  लिए  यह  स्वाभाविक  हौ  होगा  जब  आप  देखेंगे  कि  में  अपनी

 जेब  से  अपना  खर्च  कर  रहा  हूं  और  आप  अपनी  जेब  से  अपना  खर्च  कर  रहे  हैं  ।  आप  मुझे  मेरी  अपनी  जेब  से

 मुझे  खर्च  करने  देंगे  ।  जब  में  क्ठता  हूँ  कि  संघ  सरकार  आयकर  पर  अधिमार  रोके  रखती  हे  तब  हससे  मेरा

 यह  अधिप्राय  नहीं  है  कि  वे  दुर्ष्ययहार  कर  रहे  हैं  ।  वे  ठीक  ही  कर  रहे  हें  ।  थे  अपने  दृष्टिकोण  का  बचाव

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  परन्तु  इस  प्रक्रिया  में  संघ  के  राज्यों  मेंਂ  यह  व्यवस्था  दोषपूर्ण  हो  रही  है  ।  परन्तु
 अप्रत्यक्ष  कर-ध्यवस्था  में  सुधार  लाने  का  यह  एक  पक्ष  है  ।  मैंने  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।  वित्स  मंत्री  के

 बजट  भाषण  मेंਂ  भी  इस  बारे  मेंਂ  कुछ  जिक्र  किया  गया  है  ।  से  लेकर

 बिक्री  चुंगी  इत्यादि  के  इस  आधिक्य  पर  गम्मीरता  से  घिचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  पूर्व  हसंका
 जिक्र  करने  का  मुझे  अवसर  मिला

 हम  विभिन्‍न  राष्ट्रों  के  बीच  व्यापार  को  मुक्त  बनाने  की  बात  करते  हम  देशों  के  बीच  ध्यापार
 को  मुक्त  बनाने  की  बात  करते  हैं  जबकि  मध्यप्रदेश  और  राजस्थान  के  भौच  में  ही  मुक्त  व्यापार  नहीं  हे  ।  इन
 दोनों  राज्यों  में  भारतीय  जनता  पार्टी  का  शासन  है  ।

 मेरे  साथी  श्री  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  का  निवरचिन  क्षेत्र  मेरे  निवाचन  क्षेत्र  के  साथ  ही

 4-00  प्र०  प०

 उदाहरण  के  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  किसान  मध्य  प्रदेश  राज्य  मेंਂ  अपना  जीरा  श्रेचना  चाहते  हैं  ।
 कोटा  के  कई  इलाकों  मेंਂ  जीरे  का  उत्पादन  होता  है  और  वहां  के  किसान  मध्य  प्रदेश  को  जिरा  भेजना  चाहते  हें
 क्योंकि  राजस्थान  की  उपेक्षा  मध्य  प्रदेश  मेंਂ  कम  बिक्री  कर  देना  पढ़ता  हे  ।  इस  बात  को  समझा  जा  सकता  है  ।
 सैकिन  संघ  और  संघ  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  यह  जो  बिक्री  कर  की  दरों  संबंधी  झगड़ा  यह  हमारी  समझ
 में  नहीं  आता  ।  यही  ब्रात  चुंगी  कर  के  बारे  में  भी  हे  ।  दिकली  से  जयपुर  के  बीच  चलने  वाले  ट्रकों  को  रास्ते  में
 पच्नास  से  भी  अधिक  स्थानों  पर  रूकना  पड़ता  हे  ।  हम  किसी  प्रकार  के  मुक्त  आवागमन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 इसलिए  इस  प्रकार  के  अप्रत्यक्ष  करों  में  सुधार  लाने  के  मामके  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।
 जो  भी  सुधार  लाये  जायें  वे  हस  प्रकार  के  हों  जिनसे  असमानता  दूर  हो  जिनसे  जहां  तक  संभव  हो
 अप्रत्यक्ष  करों  की  वसूत्ती  मेਂ  व्याप्स  भ्रष्टाचार  वूर  हो  सके  ।  चाहे  सीमा-शुल्क  हो  अथवा
 भिक्रीकर  हो  अथवा  राज्य  बिक़्ी  कर  या  फिर  चुंगी  प्रत्येक  में  प्रष्टाचार  का  थोलबाला  हे  ।  इसलिए  केन्द्रीय
 वित्त  मेत्री  जी  ने अपने  बजट  अभिभाषण  में  यह  जो  राष्ट्रीय  मूल्य  संवर्धित  कर  की  बात  कह्टी  में  उनके  इस
 प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हूँ  ।  लेकिन  यह  राष्ट्रीय  मृल्य  संबर्धित  कर  जो  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  अप्रत्यक्ष  करों
 का  एकीकरण  करता  है  और  तत्पश्चात  एक  ऐसी  योजना  का  सुत्रपात  करता  है  जिससे  देश  के  राजस्व  का  बेहतर
 पैवितरण  हो  के  लिए  कुछ  अत्यावश्यक  प्राथमिक  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता  हैं  ।

 सर्वप्रथम  तो  में  यह  सोचता  हूं  कि  केन्दीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  तथा  केन्द्रीय  उत्पाए-शुक्रक  और  सीमा-शु्क
 बोर्ड  की  अधिकार-शक्तियों  की  पुनः  परिभाषा  की  जानी  चाहिये  ।  हन  शक्तियों  को  स्थायी  करार  दिया  जाना

 चाहिये  ।  इन्हें  देनेदिन  के  नोकरशाईी  के  नियंत्रण  से  मुक्त  किया  जाना  चाहिये  |  यही  बात

 कन्ट्रोल  ब्यूरो  आदि  के  राजस्व  आसूचना  विभाग  जैसौ  संस्थाओं  पर  भी  लागू  होती  हे  ।  में  उन  सभी  बातों  के

 तमाम  पहलुओं  पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  जोकि  इस  बारे  में  आवश्यक  हैं  ।  मेंने  इन  सभी  बातों  की  एक
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 अछाम  दंत  से  जांच  कौ  हे  ।  मुझे  बताया  गया  हे  कि  समिति  ने  उन  बातों  की  सिफरिश्ञ  को  है  जोकि  इमने  पहले
 से  ही  कही  थी  लेकिन  में  उन  पर  सबिस्तार  चर्चा  नहीं  करना

 राजस्थ  पहुली  में  सहायक  बातो  मेंਂ  सुधार  लाने  के  आपक्को  आर्थिक  विकेन्द्रीक्ण  घर  अपनी
 तर्कशक्ति  खगानी  चाहिये  ।  यदि  आप  राजनेतिक  विकेन्दीयकरण  की  बात  करते  हैं  ओर  इस  राजनेतिक
 विकेन्द्रीयक्रण  के  साथ-साथ  वाह्तविक  आर्थिक  विकेन्द्रीयक्रण  नहों  किया  जाता  तो  इनमें  कोई  भी  अकेला
 कार्यक्रम  सफल  सिद्द  नहीं  हो  सकेगा  ।  इसलिए  आपको  उचित  सलाह-मक्ञविरा  करना  आहिये  ।  आपको  कत
 से  ही  इसकी  शुरूखात  कर  देनी  चाहिये  थी  ।  लेकिन  अभी  तक  भी  आपने  सलाह-मशविरा  नहीं  किया  है  और
 आप  कहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ओर  योजना  आयोग  आदि  ही  ऐसे  मंच  हे  जहां  पर  इस
 किम  का  सल्ाह-मझ्विरा  होता  हे  ।  ये  बहुत  बहुत  विस्तृत  एवस  बहु-आयामी  निकाय  हैं  जिनके  पास

 इतना  अधिक  समय  नहीं  हे  ।  इसलिये  आपको  आर्थिक  विकेन्द्रीयकरण  की  दिशा  मेंਂ  गंपीर  विचार  की
 प्रक्रिया  की  शुरुआत  कर  देनी  चाहिये  ।  हमने  ओद्योगिक  नीति  संकल्प  1951  आदि  के  बारे  में  क्‍या
 करना  हे  ?  इसके  बारे  में  उचित  सलाह-मशविरा  किया  जायें  ।  संघ  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  साथ  उचित  बातचीत
 की  जानी  चाहिये  ।  यह  तो  पहली  बात  है  ।  राज्योਂ  के  साथ  विचार-विमर्श  की  जो  कार्यप्ृत्री  इसकी  दूसरी
 बात  कराधान  और  राज्य  होनी  चाहिये  ।  वित्त  आयोग  जो  कुछ  कार्य  कर  चुका  मेंਂ  उससे  कुछ  हटकर  बोल

 रहा  है  क्‍योंकि  वित्त  आयोग  ने  जो  कुछ  किया  वष्द  राजनेतिक  और  आर्थिक  नौति  के  किसी  निश्चित  संदर्भ
 में  ही  किया  गया  है  ।  इस  संदर्भ  मेਂ  अब  परिवर्तन  आ  गया  है  |  इसलिए  वित्त  आयोग  कौ  सिफरिशों  में

 संशोधन  किये  जाने  कौ  आवश्यकता  हे  ताकि  वर्तमान  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हो  सके  ।  इसीलिये  मैंने  यह
 कहा  है  कि  विचार-विमर्श  के  लिए  जो  कार्यसृच्री  उसकी  दूसरी  बात  राज्यों  के  साथ  अत्याधिक  गंभीर  और

 महत्वपूर्ण  परिचर्चा  करना  हे  ।  पहली  बात  तो  आर्थिक  विकेन्द्ीयकरण  की  है  और  पूरी  बात  कराधान  और  संघ
 के  राज्यों  के  बारे  में  है  ।  संघ  के  पिभिन्‍न  राज्य  रोजमर्रा  की आचश्यकताओंਂ  के  लिए  केन्द्र  सरकार  पर  निर्भर
 करते  केन्द्रीय  वित्स  मंत्रालय  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  वे  सूखे  की  परिस्थितियों  का  सामना  नहीं  कर  वे
 जल  संबंधी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकते  और  इसके  साथ  वे  अपनी  विक्ासह्ञील  जरूरतों  को  भी

 स्वयं  पूरा  करने  में  असमर्थ  हैं  ।  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  एक  म  एक  रास्ता  अपनाना  ही  पड़ेगा  ।  कृपया  इस
 प्रक्रिया  की  शुरुआत  कीजिए  ।

 तीसरी  बात--जो  कि  इनसे  अलग  है--वह्  यह  जोकि  में  सोचता  हूं  कि  आपको  शुरु  करनी  चाहिये

 और  मैं  नहीं  जानता  क्योंकि  वह  पहले  से  ही  आपके  पास  संसदीय  परामर्शक्षत्री  समिति  की  बात
 कर  रहा  हू  क्षेकिन  में  यह  चाहता  हूँ  कि  आपको  इसका  विस्तार  करना  चाहिये  ओर  इस  विस्तार  कार्य  के  लिये

 आपके  पास  एक  स्थायी  परामर्श  प्रक्रिया  होनी  चाहिये  ।  आपने  ष्यापार  और  ठच्चोग  तथा  संसदीय  परामशक्षात्री

 समिति  के  प्रतिनिधियों  के साथ  बेठकेਂ  आयोजित  की  हें  ।  लेकिन  ये  बेठके  मात्र  औपचारिकता  बन  कर  रह  गई
 हैं  और  परामर्श  के  लिए  आपके  पास  सटीक  कार्यश्षुची  होती  चाहिये  ।  इसमेਂ  दो  बातें  हें--राष्टष्यापी
 संवर्धित  कर  और  आर्थिक  विकेन्द्रीयरण  तथा  कराधान  और  राज्य  ।

 मेंਂ  अगली  भात  यह  कहना  याहता  हूं  कि  यह  जो  उदारीकरण  के  बाद  की  आर्थिक  थार्ता  ओर

 मश्विरा  है  अथवा  यह  जो  नोकर्शाही  विचारधारा  को  स्वतंत्रता  प्रशन  करने  और  निर्णय  लोने  की  प्रकिया  में

 इनमे  से  किसी  के  साथ  भी  मन  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।  संचीय  स्तर  पर  तो  इसका  बहुत  ही  महत्व  हो  सकता  हे

 किन्सु  सच  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  स्तर  पर  इसका  कोई  महत्व  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिये  आपको  इन  दो  बातों
 कौ  शुरूआत  करनी  चाहिये--एक  तो  सुधार  करने  से  पूर्व  कि  परामर्श  प्रक्रिय  और  दूसरे  नौकरशाही  संबंधी

 कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  उठाये  जाने  वाले  सुझारात्मक  कदम  ।
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 मैंने  यह  सोचा  है  कि  हमने  वित्त  विधेयक  पर  जो  चर्चा  करनी  उसमें  रोजमर्रा  की  तरह  यह  चर्चा

 करने  की  बजाय  किन-किन  चीजों  की  कीमतें  बानी  चाहियें  और  किन-किन  चीजों  की  कीमतें  घटानी

 मुझे  कई  कारणों  से  सरकार  का  साथ  देना  चाहिये  ।  सरकार  ने  स्वर्ण  के आयात  पर  जो  शुल्क  घटाया  उसके

 किये  मैਂ  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  मुझे  यकीन  हे  कि  यह  एक  उचित  दिशा  उठाया  गया  कदम  हे  और  जैसे  कि

 अपने  हस्तक्षेप  के  प्रारम्भ  में  ही  मेने  यह  उल्लेख  किया  में  एक  बार  फिर  माननीय  वित्त  मेत्री  और  उनके

 साथियों  को  इस  बारे  में  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  संबंध  में  हमारे  परामर्श  किया

 आखिरकार  यह  जो  स्वर्ण-योजना  सरकार  ने  अपनाई  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  डी

 सही  खर्थों  मेंਂ  और  अत्यन्त  ठोस  शर्तों  मेਂ  इसका  प्रस्ताव  रखा  था  ।  उन्होंने  गत  बजट  में  स्वर्ण-योजना  का

 प्रस्ताव  रखा  था  ।  श्री  अटल  जी  ही  इस  स्वर्ण-योजना  के  रचयिता  है  ।  हमने  ही  इस  उपाय
 क्षा  प्रस्ताव  रखा  है  ।  हमारे  लिये  यह  थेह्दद  प्रसन्‍नता  की  बात  हे  कि  सरकार  ने  अपनी  तर्कशक्ति  का

 प्रयोग  कर  हस  योजना  को  लागू  करना  उचित  समझा  और  उसके  बाद  इस  बात  को  अश्विक  विषेकपूर्ण  पाया  कि

 उन्होंने  इस  पर  15  प्रतिशत  का  जो  आयात-शुल्क  लगाया  उससे  प्रारम्भिक  उद्देश्य  पूरा  हो  गया  हे  और  अब

 देश  को  इसमें  और  छुट  देनी  चाहिये  ।  में  इस  के  लिए  सरकार  की  सराहना  करता  हूँ  ।  इसके  लिए  में  सरकार
 को  भभाई  देता

 अब  मेंਂ  एक  अन्य  विषय  पर  संक्षेप  में  अपने  विचार  रखना  चाहूगा-यह  बात  वित्त  विधेयक  के

 केऋिकार  में  बिल्कुल  नहीं  आती  ओर  वित्त  मंत्रालय  का  भी  इससे  सम्बन्ध  नहीं  हे  ।  आपने
 समस्वयकारी  दृष्टिकोण  को  अपनाना  चाहा  ।  मुझे  हस  पर  केबल  संक्षेप  में  ही  विचार  करना  है  और  इसके

 विस्तृत  पहलुओं  को  में  आपके  पास  पेज  दूँगा  ।  आपको  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  मेंਂ  सुधार  जाने  के
 लिये  तीघ्रतम  कदम  उठाने

 मेंਂ  केवल  एक  बात  और  कहूंगा  ।  मेरे  विचार  से  एस०  ई०  भमी०  आई०  को  स्थायी  शक्तियां
 जिसके  बारे  मेंਂ  हमने  पहले  मी  कहा  एक  श्रह्यी  कदम  हे  ।  मुझे  यकीन  हे  कि  मेरे  साथी  श्री  जार्ज

 फर्नान्‍्डीज  इस  बात  को  समझेंगे  कि  मेरा  अपना  विचार  यह  हे  कि  जब  यह  व्यवश्यान  पैदा  हुआ  तो  उस
 समय  में  यहां  पर  नहीं  था  ।  उस  दिन  में  और  कह्ीं  गया  हुआ  था  लेकिन  मेंਂ  यह  कष्दना  चाहता  हूँ  कि  जो  लोग
 स्टॉक  एक्सचेंजों  और  ऐसे  ही  अन्य  स्थानों  में  पूंजी  निवेश  करते  उन्हें  ज्ञाभ  के  साथ  हानि  ढोनोਂ  बातों  को  ही
 स्वीकार  करना  चाहिये  ।  .

 भी  पट्ट  भी  मेरीਂ

 आप  दोनों  ही  तरह  से  इसे  नहीं  अपना  सकते  और  इसलिये  जो  लोग  ह्टॉक  एक्सचेजोंਂ  जेसे  सट्टों  मेंਂ  पूंजी
 निवेश  करना  चाहते  उन्हें  उस  समय  क्लाभ  होता  है  जब  स्टॉक  एक्सचेंज  का  बाजार  गरम  होता  हे  और  ठस
 हमय  हानि  होती  हे  जब  स्टॉक  एक्सचेज  का  बाजार  नरम  होता  हे  ओर  उस  सूरत  मेंਂ  सरकार  से  में  यह  कहना

 अआहूंगा  कि  जब  परिषद  ने  जैसे  निकाय  की  गदना  की  थी  तो  को  डी  इसे  चलाने  दिया  उन्हें  ही
 आवश्यक  कार्यवाही  करने  दी  जाये  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  वित्स  मंत्री  जी  मेरे  इस  कथन  से  कोई  गलत
 अर्थ  नहीं  केंगे  कि  कई  बार  वित्त  मंत्रालय  काफी  बड़ा  मंत्रालय  रहा  है  ।  में  सोचता  हूं  कि  इसमेਂ  मंत्रालय  जेसी
 कत  तो  कम  है  और  सागर  जैसी  बात  अधिक  हे  ।  में  नहीं  जानता  कि  माननीय  वित्स  मंत्री  जी  इसके  विभिन्‍न

 पहल्‍ुओं  पर  किस  तरह  से  नजर  रखे  हुए  हें  ।  इसमें  बहुत  से  पहलु  आते  हे  ओर  आप  विकेन्कीयकरण
 कर  रहे  स्वयं  मेऋालय  के  साथ  भी  चिकेन्द्रीयकरण  की  प्रक्रिया  की  शुरूआत  कर  रहे  हें  ।  मेंने  बहुत
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 पम्रय  ले  लिया  मेरा  गला  मी  मेरे  साथ  सहयोग  नहीं  कर  रहा  है  ।  केवल  एक  ठाथचा  शो  सुझाव
 और  ।  एक  तो  यह  कि  जिस  वित्त  विधेयक  में  संशोधन  की  चर्चा  की  जा  रही  उसके  बारे  मेंਂ  अधिक्षतम
 अयवा  न्यूनतम  सीमा  निश्चित  करने  के  सम्भन्ध  में  इमने  सार्वजनिक  तौर  पर  यह  कहा  हुआ  है  कि  छूट  की
 पौमा  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  हमने  छूट  की  सीमा  48000/-  रूपये  तक  बढ़ाने  के  लिए  सार्वजनिक  तौर  पर  घोषणा
 की  हुई  हे  और  में  इसे  वोहरा  देता  हू  ।

 अगली  बात  यह  हे  कि  धारा  80  (सी>सी०ए०).  80  (सी०सी/वी०)  और  80  एल  के  खण्ड  42,  43
 और  48  के  सम्भन्ध  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  पहले  से  ही  बहुत  से  उपायों  की  घोषणा  की  हे  ।  उन्होंने
 सैक्ञोभित  धारा  88  के  सम्बन्ध  मेंਂ  और  शायद  घारा  64,  जोकि  अष्यस्कों  की  आय  आदि  के  बारे  में  भी  बहुत
 से  उपायों  कौ  घोषणा  की  हे  ।  में  ठन  मुद्दों पर  जोर  तहीं  दूंगा  छेकिन  भारतीय  जनता  पार्टी की  इस  मांग  पर  जोर

 कि  हूट  की  सीमा  48,000  रूपये  की  जाए  और  छंड  91  तथा  92  से  सम्बन्धित  धन  कर  के  लिए  हमारा

 अनुरोध  हे  कि  कम  से  कम  आवास  के  उद्देश्य  हेतु  एक  जिसमेंਂ  व्यक्ति  स्थय॑  रद्द  रहा  घन  कर  से

 पुक्‍त  हमने  पहले  भी  ऐसा  कहा  हे  और  हम  इस  पर  जोर  देते  हे  ।

 में  लघु  उद्योग  से  संभरन्ध्रित  तथा  कर  सुधार  संबन्धित  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  मैंने  पहले  कहा  है  कि
 खब  तक  सहायक  लघु  क्षेत्र  तेजी  से  कार्य  नहीं  करता  और  राष्ट्रीय  प्रयास  में  योगदान  नहीं  करता  तब्र  तक

 कोई  औद्योगिकरण  संभव  नहीं  है  ।  मैਂ  समझता  हूं  कि  लघु  क्षेत्र  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन  मेंਂ  लगभग  एक
 तिहाई  योगदान  करता  हे  ।  अब  अगर  लघु  क्षेत्र  का  यह  योगदान  हे  तो  दो  अनुरोध  है--एक  तो  लघु  ठद्योग  से
 संबन्थित  प्रत्यक्ष  कर  हैं  तथा  दूसरा  अप्रत्यक्ष  कर  है  ।  लघु  क्षेत्र  से  संबन्धित  स्रोत  पर  कर  कटोती  से
 संत्रन्थित  मुद्दा  है  ।  में  समझता  है  कि  वित्श  मंत्राल्लय  को  इस  संबंध  में  कुछ  निवेदन  किए  गए  हें  कि
 आपने  घोत  पर  कर  में  कटोती  के  बारे  मेਂ  छूट  दी  उदाहरण  के  लिए  चाय  के  दलालतों  या  यात्रा  एजेंटों  या  छुछ
 खाद्यान्न  व्यापारियों  को  छूट  ही  हे  लेकिन  यही  छूट  लघु  क्षेत्र  को  नहीं  दी  गई  जबकि  लघु  क्षेत्र  के  उच्चोग  विक्रय

 एजेंटों  के  माध्यम  से  अपने  ठत्पाद  की  बिक्री  हेतु  कमीशन  देते  हें  ।  अब  मेंਂ  मानता  हूँ  कि  छोत  पर
 कटौती  और  एक  साथ  नहीं  दी  जाए  लेकिन  अगर  ऐसे  धिक्री  एजेंट  का  कमीक्षन  एजेंट  या  ढौलर  या  अन्य
 अपना  स्थाई  खाता  संख्या  दें  ओर  लघु  उच्चोग  स्वयं  ही  उन  बिक़ी  एजेंटोਂ  या  हौलरों  की  सृच्री  द ेजिनके  कर  छ्लोत
 पर  नहीं  काटे  गए  हैं  तब  मेंਂ  समझता  हूं  कि  सरकार  ऐसे  मामके  पर  नए  सिरे  से  विचार  करे  ।  अप्रत्यक्ष  करों
 के  मामले  मेंਂ  एक  अधिसृचना  है  जिसकी  संख्या  1992.  का  15  है  ।  मैਂ  समझता  हूं  कि  आपने  इसे  31  मार्च  को

 शुरू  किया  है  ।  यह  लघु  क्षेत्र  पर  उत्पाद-शुल्क  लगाने  से  संबन्धित  है  और  इसके  कारण  लषु  क्षेत्र  में  उत्पादन
 में  कुछ  कठिनाई  और  व्यवधान  उत्पन्न  हो  गया  हे  ।  क्‍या  मैं  सरकार  से  अपील  कर  सकता  हूँ  कि  वह  इस
 विशेष  अधिश्रृचना  पर  विचार  करे  ?  आप  इस  अधिसूचना  के  माध्यम  से  जो  तब्दीली  लाना  चाहते  हैं  उन्हें

 समझने  हेतु  इस  क्षेत्र  को  एक  वर्ष  की  अवधि  दे  तथा  ययास्थिति  बाल  करने  हेतु  ठन्हों  एक  वर्ष  क्री  छूट  रे  जब

 ठक्र  कि  यह  उच्चोग  परिवर्तित  कर  व्यवस्था  से  सामंजस्य  स्थापित  म  कर  को  |

 मैंने  यह  कहते  हुए  शुरूआत  की  थी  कि  इमें  अगते  वित्त  विधेयक  में  यह  जरूरत  है  और  यही

 चाहते  हें  कि  एक  ठचित  और  माननीय  कर  व्यचस्था  हो  ।  वित्त  विधेयक  मुख्यतः  कर  व्यवस्था  का  एक
 माध्यम  है  ।  में  समझता  हूं  कि  अगला  वित्त  विधेयक  पेश  करने  से  पूर्ष  यदि  मेरे  हरा  सुझाए  गए  कदम  अपनाए

 जाएं  हो  हम  एक  ठचित  और  न्यायोचित  कर  व्यवस्था  के  एक  कशम  निकट  जा  सक्केगे  और  धही  किसी
 भी  वित्त  विधेयक  का  ठद्देश्य  होना  ऋद्विए  ।

 डा०  देखो  प्रखछाद  पाल  उत्तर  :  सभापति  में  चित्त  मंत्री  हारा  फ़स्तुत  इस
 चित्त  चिभेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  प्रस्तुत  विभिन्न  कटौती  प्रस्तावोंਂ  का  विरोध  करता  हूं  |  मैं  जिस  मंत्री
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 को  बधाई  देता  है  कि  उन्होंने  विभिन्‍न  निवेदनों  तथा  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  मौजूदा  आवश्यकतातओं  के  उत्तर  में

 अनेक  महत्वपूर्ण  उपाय  शुरू  किये  हैं  ।

 आर्थिक  उपाय  केवल  सरकारी  खजाने  के  स्रोतों  में  वृद्धि  हेतु  नहीं  लाए  जाते  मक्कि  आर्थिक

 उपायों  के  माध्यम  से  प्रभावी  होने  के  लिए  कुछ  आर्थिक  और  साम्राजिक  उज्नेश्यों  को  लागू  करने  हेतु  भी  लाए
 जाते  हैं  ।  इस  दृष्टिकोण  से  देखने  पर  शुरू  किए  गए  कुछ  उपाय  वास्तव  में  कराधान  उपायों  का  पुनर्गठन  हैं  ।

 उदाहरण  के  अध्यस्क  बच्चे  की  आय  को  माता-पिता  की  आय  से  केवल  भागीदार  फर्मों  पर

 आयकर  लगाना  और  फर्मों  तथा  इसके  मागीदारों  दोनों  पर  दोहरे  कर  को  समाप्त  दीघ॑  अवधि  के  पूंजीगत
 लाभ  की  समय-समय  पर  अर्थष्यवस्था  में  मुद्दास्फिति  के  कारण  इसमें  तालमेल  कायम  करके  मदद  लाभ  शुरू
 करना  और  घन  कर  लागू  करने  की  प्रणाली  का  पुनर्गठन  ।  बित  मंत्री  शा  प्रस्तुत  अन्य  उपाय  भी  मध्यम  आय

 वाले  जोगों  को  राहत  देने  और  मुद्ास्फिति  के  प्रभाव  से  पीड़ित  आय  अर्जित  करने  वाले  ज्ोगों  को  भी  रा्ल  देने

 हेतु  है  ।  यह  एक  मान्य  सिहान्त  हे  हसकी  राजा  चेलैय्या  समिति  ने  भी  सिफारिश  की  हे  कि  अगर  अब  बेहतर

 कर  अनुपालन  चाहते  हैਂ  तो  आपको  कर  की  दर  कम  करनी  होगी  ।  अमेरिका  में  भी  यही  उद्देश्य  रहा  है  ।  यह

 एक  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  देश  है  और  प्रो०  लिंडसोग  ने  भी  इसे  ही  अपनाया  हे  और  विश्वभर  में  इसे
 स्वरीकारा  गया  है  ।  इसे  राजा  चेक्षौय्या  समिति  ने  भी  अनुमोदित  किया  है  कि  अगर  आप  कर  की  दर  40  प्रतिशत
 तक  कम  रखें  तो  आप  नागरिकों  से  बेहतर  कर  आनुपा्तन  प्राप्त  कर  सकते  अब  पित"मंत्री  ने  राजा  चेलैय्या
 समिति  की  इन  सिफारिशों  को  मान  लिया  हे  और  कर  की  दर  में  कमी  की  है  ।  50.000  कृपये  तक  यह  20
 प्रतिशत  50,000  से  ।  लाख  रूपये  तक  अब  यद्द  10  प्रतिशत  एक  लाख  तथा  उससे  अधिक  पर  40

 प्रतिशत  है  ।  उन्होंने  केवल  हस  वर्ष  के  त्तिए  12  प्रतिशत  के  प्रभार  को  कायम  रखा  है  ।  अब  इससे  पता  चलता
 है  कि  विस  मैत्री  ने  कर  की  दर  कम  करने  हेतु  यह  साहास+  कदम  उठाया  है  ।  अब  यह  नागरिकों  पर  है  कि  वे
 बेहतर  कर  अनुपालन

 आयकर  की  छूट  सीमा  भी  बढ़ाकर  22.000  से  28.000  रुपये  कर  दी  गई  हे  ।  प्रारम्भ  में  जब  वित्त
 विधेयक  पेश  हुआ  तब  घारा  सी०  ए०  के  तहत  तथा  सी०  बी०  कटौती  वापस  ले  ली

 गई  थी  ।  अब  देश  भर  से  अर्थशास्त्रियों  तथा  विभिन्‍न  संगठनों  से  निवेदन  मिक्ते  हैं  कि  धारा  के  तदत
 राहत  मध्यम  वर्गीय  लोगों  हारा  ली  जाती  हे  और  अगर  यह  राहत  वापस  ले  कली  गई  तो  जो  कर  छूट
 की  सीमा  बढ़ाई  गई  है  वह  भ्रामक  है  ।  मैं  विभिन्‍न  क्षेत्रों  स ेआए  निवेदनों  पर  वित्त  मंत्री  के  जबाब  पर  अधाई
 देता  हूँ  और  उन्होंने  अब  धारा  की  कटौती  को  पुनः  शुरू  किया  है  या  बहाल  कर  दिया
 हे  ।

 शी  श्मेश  चेम्निस्सला  :  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  का  नाम  सी०  टी०  षी०  मॉनौटर  पर  सौ०
 पी०  आई०  से  संअध्द  दिखाया  गया  है  ।

 भी  निर्मल  कान्लि  चटर्जी  (दमदम):यह  सी०  पी०  आई०  के  प्रति  अनादर  सृचक
 है  ।

 घभापति  महोदय  :  यह  ठीक  कर  दिया

 डा०  देजी  प्रसाद  पाल  :  किसी  भी  तरह  से  मेरे  नाम  का  उतरोख  किया  गया  में  अपनी  राजनेतिक

 पार्टी  से  सम्बह  ह

 अब  धारा  के  तहत  कटोती  आंशिक  कप  में  बहात्त  कर  वी  गई  है  ।  पुरानी  भारा  के

 तहत  कुल  क्षाभ  13.000  रुपधे  था  (7.000  रुपये  तथा  3:000  रूपये  और  अन्य  3,000  वित्त  मंत्री  ने
 हज
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 7,000  रूपये  ठक  की  कटौती  को  धारा  में  बहाल  किया  है  ।  मेंਂ  अभी  भी  चित्त  मंत्री  से  अनुरोध  ककूंगा
 कि  आगर  संभव  हो  तो  के  तहत  उपलब्ध  सारी  कटोती  बहाल  की  जाए  क्योंकि  ये  निषेश  सामाम्यतः
 कम  आय  वालों  तथा  मध्यम  आय  वर्ग  वालों  हारा  किए  जाते  थे  ।  इससे  उन्हें  न  सिर्फ  कर  में  लाभ  मिलता  है
 बत्कि  ऐसा  करके  अधिक  बचत  पी  होती  है  ।  मौजुद  अर्थव्यवस्था  ने  मी  हम  आत्म-निर्रता  प्राप्त  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  है  और  अपने  निर्यात  भ्रढ़ाकर  तथा  आयात  के  उण्योग  हेतु  निर्मात  की  आय  पर  निर्भर  रहकर
 बजट  के  घाटे  को  कम  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  को  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  आन्सरिक  बजट  करना
 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  भारा  के  तहत  इस  कटौतठी  से  न  सिर्फ  मध्यमवर्गीय  लोगों  को  शबहश
 मिल्तती  है  बत्कि  आबादी  का  एक  बड़ा  द्विस्सा  बचत  करता  हे  ।  इसलिए  में  वित्स  मंत्री  से  अनुरोध  कहूंगा  कि
 यदि  उनके  लिए  संभव  हो  तो  घारा  के  तहत  कटोतियां  बहाल  करे  जो  कि  पहले  भी  थी  ।  उन्होंने  अपने
 बजट  भाषण  में  घोषणा  की  थी  कि  हन  उपायों  से  मंध्यमवर्ग  के  लोगों  को  काफो  राहत  मिलेगी  ।  यदि  आप
 स्थिति  का  मूल्यांकन  करें  तो  पहले  छूट  की  सीमा  22.000  रूपये  थी  ।  लेकिन  कर  दाता  13,000  रपये  तक
 कटौति  प्राप्त  कर  रहे  थे  ।  अब  छूट  की  सीमा  बढ़ाकर  28,000  रुपये  कर  दी  गई  थड़  6,000  रुपये  अधिक
 है  ।  लेकिन  उपलब्ध  कटौती  13.000  रूपये  की  बजाय  7.000  हे  ।  इसलिए  पहले  कानून  के  तड़त  जो  तपलल्य
 था  वही  स्थिति  अब  पी  है  ।

 अगर  उनकी  चिंता  कर  दाता  विशेषकर  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  पर्याप्त  राह्मत  देने  से  संबंधित  है  तो  मुझे
 कोई  कारण  नहीं  दिल्लाई  देता  कि  धारा  के  तहत  कर  कटौती  को  पूर्णतः  बहाल  न  किया  जाए  ।  चित्त

 मंत्री  दारा  सी०  ए०  तथा  सी०  बी०  को  घारा  88  मेंਂ  जोड़  दिया  गया  हे  और  घारा  88  के  तद्ठत  जो
 कटौतियां  उपक्तन्ध  कोई  नागरिक  धारा  ह0-सी०  सी०  ए०  और  सी०  थी०  के  तहत  योगदान  करके  भी

 उन्हें  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  में  वित्त  मंत्री  को  केवल  एक  स्थिति  के  बारे  में  याद  दिलाना  चाइता  हूं  ।  घारा  88

 के  तहत  अगर  एक  कर  निर्भरिण  कराने  वाला  व्यक्तित  सार्वजनिक  प्तविष्य  निश्चि  या  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  में

 योगदान  करता  है  तो  वह  उस  राशि  को  निकाल  सकता  है  ओर  उसके  पास  इस  राशि  पर  कर  नहीं

 लेकिन  जब  आप  थारा  सी  ए०  के  तहत  योगदान  करते  हे  तो  जिस  वर्ष  में  आप  राशि  निकालते  हैं  या

 ब्याज  निकालते  हैं  तो  वह  राशि  कर  योग्य  होगी  ।  अब  सार्वजनिक  भविष्य  निधि  या  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  मेंਂ  राशि
 का  निवेश  करने  की  अजाय  धारा  सी०  ए०  या  सी०  बी०  के  तहत  कौन  योगदान

 करेगा  ?

 यद्यपि  कर  कटौती  की  सीमा  को  10.000/-  र०  से  बढ़ाकर  12,000/-  रू०  कर  दिया  गया  फिर  भी  भाग  88

 हे  अन्तर्गत  चारा  सी०  ए०  और  सी०  जी०  को  ज्ञागू  किए  आने  का  कोई  लाभ  महीं  होगा  ।  जबकि-इसे

 प्राग  88  के  अन्तर्गत  शामिल  कर  दिया  गया  मैं  पिस  मैत्री  का  ध्यान  धारा  सी०  ए०  अथवा  स्ी०

 बी०  के  उपयोग  कौ  व्यावहारिक  सम्भावना  की  ओर  दिलाता  हूँ  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  इन  हो  छूटों  की

 अनुमति  दी  गई  है  ।  यदि  कोई  कर  निर्धारिती  धारा  सी०  ए०  के  अन्तर्गत  अपना  अशदान  देता  तो  वह

 उसके  अन्तर्गत  प्राप्त  छूट  का  लाभ  व्यावहारिक  रूप  से  अपने  जीवनकाल  में  नहीं  उठा  पाता  क्योंकि  जब  भी  बह  उस

 भ्रन  को  या  उस  पर  देय  ब्याज  को  निकालता  है  तो  वह  राशि  कर  योग्य  हो  जाती  हे  ।  यह  केवल  दीर्थकालौन  बचतों  को

 कम  करता  हे  क्योंकि  ठसे  कुछ  सरकारी  संस्थानों  के  पास  राशि  जमा  करवामी  दोती  है  ।  आस्तरिक  झोतों  दारा  बचतों

 का  सृजन  करने  का  यह  एक  महत्वपूर्ण  खोत  था  ।

 मुझे  विस  मंत्री  जी  क्रो  मधाई  देनी  चाहिए  कि  उन्होंने  कुछ  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हें  ।  उदाहरण  के  तौर

 चिकित्सा  खर्चे  ।  यदि  किसी  कर  निर्भारिती  ने  अस्पताल  में  चिकित्सा  संजंधी  ख्े  करने  हें  ओर  यवि  यह

 सरकारी  अस्पताल  नहीं  तो  व  अनुमेय  छूट  तगष्य  थी  ।  मुख्य  आयुक्श  हारा  अनुमोदित  अध्यतालों  में  और

 है
 289

 हु



 फित  किषेषक  -1922
 4  199

 aaa  मकममम

 विशिष्ट  रोगोਂ  के  उपचार  हेतु  व्यय  किये  गये  समी  चिकित्सा  खर्च  को  आय  कर  में  छूट  देने  के  संबंध  में  व्यावड्ारिक

 दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।  कैचल  यही  लाभ  वेतनभोगी  व्यक्तियों  को  मिला  है  ।  वे  व्यक्ति  जो  कि  व्यावसायिक  लोगों

 की  तरह  स्व-नियोजित  उन्हें  केवए्त  चिकित्सा  बीमा  की  सुविधा  मिलेगी  जिसे  3,000/-  रु०  से  बढ़ाकर  6,000/-

 ह०  कर  दिया  गया  यह  भी  एक  प्रगतिशील  और  उपचारात्मक  कदम  है  ।

 लेकिन  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वेतनभोगी  कर्मचारियों  को  अनुमोदित  अस्पतालों  और

 विक्षिष्ट  रोगों  के  उपचार  हेतु  व्यय  किये  गये  सभी  खर्च  को  छूट  देने  संबंधी  प्रावधान  को  स्वनियोजित  ष्यक्तियों  के

 प्रामल्ले  में  त्तायू  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  इसके  पीछे  विचार  यह  है  कि  उपयुक्त  रूप  से  किए  गए  चिकित्सा

 खर्चों  के  लिए  करदाता  को  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  को हस  बात  के  त्तिए  भी  अधाई  दूँगा  कि  उन्होंने  कामकाजी  महिलाओंਂ  के  क्षिए  75,000/-  रू०

 तक  की  आय  में  कर  की  छूट  की  सीमा  को  12.000/-  रू०  से  15,000/-  रू०  तक  बढ़ाकर  मामूली  राहत  प्रदान  की  है  ।

 अपने  व्यावहारिक  प्रयोग  में  यह  बहुत  भ्रांतिजनक  बन  जाएगा  क्योंकि  यदि  कामकाजी  मह्विज्ञा  36,000/-  रू०  कमाती

 है  तो  उसे  इसकी  उच्चतम  सीमा  का  लाभ  नहींਂ  मिलेगा  ॥  इसका  लाभ  केवल  तभी  मित्तेगा  जबकि  उसकी  आय

 30,000/-  रू०  से  75,000/-  Go  के  बीच  तभी  उसे  कुछ  राशि  का  लाभ  मिल  सकता  है  ।  ऐसा  किसलिए  हे  कि

 जब  उसकी  आय  76.000/-  ₹०  है  तो  उसे  12,000/-  रू०  की  कर  में  कटौती  मिलती  हे  ?  यदि  उन्हें  लाभ  देना  ही  था

 और  ज्ञाभ  भी  बहुत  कम  राशि  की  वृद्धि  का  तो  इसे  इस  बात  का  ध्यान  रखे  बिना  कि उसकी  आय  75,000/-  Gok  है

 अथवा  75,000/-  रू०  से  नीचे  इसे  सभी  कामकाजी  महित्ताओं  पर  ज्ञागू  क्‍यों  नष्टीं  किया  जा  सकता

 मैं  घिस  मंत्रीजी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  कामकाजी  महिलाओं  को  दिए  गए  ख्ाभ  के  ध्यावहारिक  पक्ष  पर

 विचार  करें  ।

 वित्त  मंत्री  ने मानवीय  रवैया  अपनाते  हुए  आय  के  स्तर  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  किसी  परिवार  में  विकलांग

 व्यक्ति  को  सहायता  देने  की  राशि  6.000  से  बढ़ाकर  12,000  छ०  कर  दी  है  ।  यह  निश्चय  ही  मानवीय  दृष्टिकोण  हे

 जिसके  लिए  में  वित  मंत्री  जी  को  बधाई  दूँगा  ।

 अनेक  अन्य  कदम  भी  उठाए  गए  हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  भोपाल  गैस  त्रासदी  से  प्रभावित  लोगों  को  देय

 प्ुआवजे  की  राशि  को  कर  से  पूर्णतः  छूट  प्रदान की  जाएगी  ।  मुझे  वित्त  मंत्रीजी  को  बचाई  देनी  चाहिए  कि  उन्होंने  ऐसा
 मानवीय  रबैया  विशेषकर  कि  भोपाल  गैस  त्रासदी  से  प्रभावित  लोगों  की  ज्यथा  को  कम  करने  के  दिए  ।

 स्वैच्छिक  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  देय  प्रतिपूर्ति  के  संबंध  में  भी  उन्होंने  बहुत  व्यावहारिक  और  मानषीय

 वृष्टिकोण  अपनाया  हे  ।  इस  उद्योग  की  यह  विशेषता  हे  कि  आर्थिक  ध्यवहार्यता  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  श्रमिकों

 और  कर्मचारियों  को  समय  से  पहले  सेवा-निषृत्त  होने  की  अनुमति  दी  जाती  हे  और  उनको  स्वैच्छिक  रूप  से

 निषृत्त होने  के  किए  प्रतिपूर्ति  भी दी  जाती  हे  ।  उनको  देय  राशि  पर  कर  में  छूट  प्रश्न  की  जाएगी  ।  निश्चय  यह

 तभी  होगा  जबकि  इस  तेयार  की  गई  योजना  के  अस्तर्गत  अक्षयगी  की  जाती  हे  ओर  वह  केन्द्र  सरकार  डारा  जारी  किए
 जाने  वाले  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  हे  ।  यह  कुछ  उपचारात्मक  कदम  हें  जिनके  लिए  वित्त  मंत्री  ने  न  केषल

 व्यावड्डारिक  रवैया  अपनाया  है  बल्कि  उन्होंने  उदारतापूर्ण  और  मानवीय  दृष्टिकोण  भी  अपनाया  है  ।

 लेकिन  जो  अन्य  महत्वपूर्ण  कदम  उन्होंने  उठाए  हे  वड़  हे  अवयस्क  की  आय  को  ठसके  माता-पिता  की  ऋय
 के  साथ  जोड़ने  का  प्रावधान  ।  आय  वार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पहले  ही  यह  प्रावधान  हे  ।  यदि  कोई  माठा-पित्ता
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 अपनी  सम्पत्ति

 को
 अधयस्क  बच्चे  को  स्थानान्तरित  करता  है  तो  उससे  ठर्जिल  आय  को  माता-पिता  की  आय  में

 शामिल  किया  जाएगा  ।  विस  म॑त्री  जी  के  वक्तव्य  के  अनुसार  क्रास  गिफ्ट  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  खंह  64  में
 इस  घारा  को  शामित्न  किया  गया  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  के  थेटे  को  उपचार  देता  ह ैऔर  के  बेटे  को
 उपहार  देता  हे ओर  इस  तरह  से  कर  से  बचा  जा  ₹कता  है  ।  इससे  निपटने  के  लिए  यह  आचश्यक  नहीं  है  कि
 अवयस्क  बच्चे  की  पूरी  थआय  को  माता-पिता  की  आय  में  शामिल  कर  दिया  जाए  ।  यहां  न्यायिक  निर्णय  और  एक
 साधारण  व्याख्या

 को  इस  भारा  में  जोड़ा  जा सकता  था  कि  फ्रास  गिफ्ट  का  देना  माता-पिता  द्वारा  अवयस्क  बच्चे  को
 अन्तर०  माना  जाएगा  और  उससे  हुई  आय  पर  कर  देने  के  लिए  माता-पिता  उत्तरदायी  होंगे  ।  लेकिन  कुछ  सदी

 मी  हो  सकते  हैं  ।  उदाहरण  के  तोर  पर  चाचा  अपने  पतीजे  को  उण्हार  देता  दाद  अपने  पोते  को  उपद्दार  देता
 है  लेकिन  वद्द  माता-पिता  को  लाभ  नहीं  पहुँचाना  चाहता  और  माता-पिता  उस्च  राशि  का  उपयोग  अपने  लिए  नहीं
 करते  हें  ।  इस  कारण  ठप्ार  दिए  जाते  हैं  ।  कोई  चाचा  36.000/-  रू०  का  उपहार  देते  है  और  माता-पिता  की  आय
 मी  36,000/-  रू०  है  ।  पूरा  कर  म्राता-पिता  को  देना  होगा  जबकि  उपहार  देने  के  कृत्य  के  अन्सर्गत  अथवा  किसी  पी
 विधान  के  अन्तर्गत  माता-पिता  को  उसका  कोई  लाभ  नहीं  मिलता  है  ।  नहीं  समझता  कि  सभी  परिस्थितियोਂ  में  इस
 प्रकार  सामान्यीकरण  तथा  अवयस्क  की  आय  को  उसके  माता-पिता  की  आय  के  साथ  जोड़ने  का  प्रावधान  हमेशा

 उपयुक्त  होता  है  अथवा  उपयुक्त  नहीं  होता  है  ।  इससे  अन्याय  भी  हो  सकता  है  ।  लेकिन  निश्चय  ही  कानून  इसका
 ध्यान  रखेगा  ।  क्रास  गिफ्ट  के  मामले  में  कर  को  बचाने  के  संबंध  में  मूल्त  धारा  में  ही  व्याख्यात्मक  खण्ड  को  जोड़कर
 इसका  समाधान  किया  जा  सकता  है  ।

 साझेदारी  की  फर्मों  पर  भी  कर  लगाए  जाने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  यह  एक  धहुत  महत्वपूर्ण  कदम
 है  क्‍योंकि  पहले  साझेदारी  फर्म  की  आय  का  भी  मूल्यांकन  किया  जाता  था  और  साझेदार  की  आय  का  भी
 मल््यांकन  किया  जाता  था  ।  इस  तरह  से  दोड़रा  कर  लग  जाता  है  एक  तो  साझेदार  पर  और  ढसरा  साझ्लेदारी  फर्म
 पर  ।  इस  मजबूत  कदम  को  उठाने  के  लिए  वित्स  मंत्री  को  बधाई  द्वेत्रीं  चाहिए  ।  फर्म  द्वारा  साझेदारों  को  दिए

 गए  वेतन  तथा  अद्य  किए  गए  ब्याज  को  साझेदारों  की  आय  में  शामिल  कर  उसका  मूल्यांकन  किया  जाएगा  ओर
 फर्म  की  आय  का  मूल्यांकन  साझेदारों  को  देय  वेतन  तथा  ब्याज  की  कटौती  करने  के  बाद  किया  जाएगा  ।  यह

 एक  बहुत  लाभकारी  कदम  हे  और  इससे  साझेदारों  कौ आय  का  मूल्यांकन  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  वेतन  तथा
 ब्याज  के  संबंध  में  किया  जाएगा  और  फर्म  की  आय  का  मूक्यांकन  कटौती  करने  के  बाद  किया  जाएगा  ।  क्षेकिन

 मुझे  वित्त  मंत्री  को  यह  याद  दिला  देना  चाहिए  कि  वे  दो  बातों  का  ध्यान  रखें  और  यदि  सम्मव  हो  तो  कोई
 परिवर्तन  करें  ।  साझेदारी  फर्मों  पर  40  प्रतिशल  की  एक  समान  दर  से  कर  लगाया  जायेगा  जो  कि  सबसे  त्यादा
 है  ।  लेकिन  छोटी-छोटी  साझेदारी  फर्में  भी  हे  और  छोटी-छोटी  साझेदारी  फर्मों  हारा  पूरे  देश  में  व्यापार  किया
 जाता  है  और  जिनकी  आय  20.000/-  रू०  ,  50,000/-  रू०  अथवा  60,000/-  5०  होगी  ।  इन  साझेदारी  फर्मों  की

 आय  पर  40  प्रतिशत  की  सामान्य  दर  से  कर  लगाए  जाने  से  छोटी-साझेदारी  जिनकी  आय  और  भी  कम

 पर  प्रतिकूल  प्रसाष  पढ़ेगा  |  इस  बात  का  कोई  कारण  नहीं  हे  कि  आय  के  हतर  पर  निर्भर  करते  हुए  20

 30  प्रतिशत  अथवा  40  प्रतिशत  की  कर  की  दरों  को  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जओ  कि  वित्त  मंत्री

 हारा  लागू  की  गई  हेंਂ  ।  यहाँ  तक  कि  कुछ  मामल्तों  में  दोहरा  कर  देना  पड़ता  है  जहाँ  कि  कुछ  वेतन  ऐसे  है  ओो

 कि  फर्मों  कौ  आय  में  शामिल  नहीं  किए  जाने  हैं  ।  ठदाहरण  के  तौर  पर  व्यावसायिक  फर्मों  के  मामले  90

 प्रतिशत  की  अमुमत्ति  दी जाएगी  न  कि  10  प्रतिशत  और  अन्य  मामलों  में  75  प्रतिशत  कौ  अनुमति  ही  जाएगी  ।

 जिस  माग  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  हे  उसका  मूल्यांकन  साझेदारी  फर्म  की  आय  में  भी  किया  जाता  है  ओर

 साझेदार  की  आय  में  भी  किया  जाता  जिस  राशि  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  उस  पर  दुद्डरा  कर

 लग  जाता  हे  ।  इसे  दूर  किया  जा  सकता  हे  क्योंकि  वित्त  मंत्री  का  उद्देश्य  फर्म  पर  कर  लगाना  नहीं  है  बक्कि
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 साझीदारों  के  वेशन  और  उनके  दारा  प्राप्त  करिए  गए  ब्याज  पर  कर  सागाना  है  |  एक  प्रावधान  हारा  छानूग  में

 संशोधन  किया  जा.सकता  है  कि  जिस  सीमा  तक  साझ्लेदारों  को  प्राप्त  वेतन  राय  जा  पूल्यांक्षन  किया  गया

 उसे  साझेदारी  फर्म  के  छाते  में  नहीं  क्षिया  जाएगा  ।  साझेदार  के  बेतन  का  मूल्यांकन  भी  उस  सीमा  तक  किया

 जिस  २...  3.  साझेदारी  फर्म  को  कटौती  के  रूप  में  अनुमति  ही  गई  मैं  समझता

 हैं  कि  ऐसा  हो  सम्पत्ति

 एक  दीर्धकालीन  पूंजीगत  लाभ  का  प्रावधान  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  विस  मंत्री  ने  कुछ  आधारभूम
 परिवर्तन  किए  हैं  ।  सम्पत्ति  को  सन  इन  में  अधिग्रहित  किया  गया  था  ।  सम्पत्ति  क्रो  में  प्रधिप्रहित

 किया  गया  था  ।  मुद्रास्फीति  के  कारण  इन  सम्पत्तियों  के  मृत्य  में  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  वीर्घकाजीन  पूँजीगत  ला

 को  आरम्भ  किया  जाता  हे  तो  वर्ष  यह  में  अधिग्रहिल  सम्पत्ति  की  जागत  को  लेकर  यदि  वर्ष  वित्त  में  पूँजीगत
 लाम  को  लागू  किया  जाता  है  तो  यह  इन  सम्पत्ति  के  धारकों  के  साथ  अन्याय  होगा  ।  इसलिए  विल  मंत्री  ने  ।

 की  श्रजाय  ।  अन्य  को  मापदंड  का  आधार  बनाया  है  ।  यह  ऐसा  कदम  हैं  जिसके  लिए

 मुझे  वित्त  मंत्री  जी  को  अधाई  देनी  चाहिए  ।

 उनके  द्वारा  उठाया  गया  एक  अन्य  कदम  मी  सही  और  उपयुक्त  है  ।  उन्होंने  अधिग्रहित  सम्पत्ति  की

 ज्ञागत  को  मुद्रास्फीति  की  दर  पर  बढ़ा  दिया  है  ।  मुद्ास्फीति  सूचकांक  केन्द्र  सरकार  ढ़ारा  समय-समय  पर  वर्ष

 दर  वर्ष  घोषित  की  जाती  हे  ।  हसलिए  घुद्रास्फीति  के  कारण  मुल्यों  वृष्ठि  को  इस  प्रावधान  के  आरम्म  करने

 की  वजह  से  पूँजीगत  दाभ  के  एरिकलन  में  शामिल  नहीं  किया  विस  मंत्री  जी  ने  अथ  इस  समस्त

 मामूली  रियायत  की  कटौती  को  समाप्त  कर  दिया  हे  ।  उन्होंने  प्रतिभूतियों  अथवा  पूँजी  लाभ  के  लिए  किये  जाने

 काल्ते  निषेशों  पर  मिलने  बाली  रियायत  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  इन  सञअ  रियायतों  को  कर  दिया  गया

 है  ।  में  विस  मंत्रीजी  से  अपीता  करना  चाहूँगा  कि  इस  संबंध  में  व्यावद्टारिक  दृष्टिकोण  अपनायें  ।  जब  पूँजीगत
 ज्ञाम  को  लागू  किया  जाता  हे  और  यदि  एक  निर्धारिती  पूँजीगत  लाभ  कमाता  हे  और  अपने  बिक्री  मूल्य  को

 यूनिट  टस्‍्ट  ऑफ  आई०  डी०  बी०  आई०  जैसे  निवेशों  में  लगाता  है  तो  पैसा  किसे  मिलेगा  ?  सरकार

 तथा  सरकारी  संस्थानों  को  राशि  मिलती  है  और  व्रे  उसे  आर्थिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निवेश

 करते  है  और  निधारिती  को  भी  रियायत  मिलती  है  यदि  वह  इन  पूँजीगत  सम्पत्तियों  के  विक्रय  से  हुई  आय  को

 कुछ  वर्षों  के  लिए  कुछ  विशेष  निवेश्ञों  में  लगाता  है  ।  इससे  उसी  स्रमय  में  भ्चत  होती  यह  ईमानदारी  से

 किए  जाने  वाक्ते  लेन-देन  को  बढ़ावा  मित्तता  है  ।  यदि  कोई  निर्भारिती  जानता  हे  कि  जो  कुछ  भी  राष्टि  उंसे  मिल

 रह  यदि  उसे  वढ़  कुछ  विश्वेष  प्रतिभूतियों  में  निवेह्ता  करता  हे  तो  उसे  पूँजीगत  ललाम  अदा  नहीं  करने  होंगे  ।

 सरकार  प्री  इस  प्रकार  त्तामान्वित  होती  क्‍योंकि  बिक्री  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  आय  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  के

 निवेश्ञ  में  निश्चित  जो  कि  इस  प्रकार  की  घनराधि  वह  उद्योगों  में  लगा  सकती  है  ओर  ऐसी  जगहों  पर  छ्गा

 सकती  हे  जहाँ  घन  की  आवश्यकता  होती  हे  ।  इस  छूट  की  पूरी  तरद्द  से  समाप्ति  दो  प्रकार  से  प्रभाव  ढाल
 घकती  है  ।  पह  काछ्षे  घन  के  छप  में  पूंजीगत  परिसम्पति  की  बिक्री  सम्बन्धी  लेन-देन  को  बढ़ावा  क्योंकि
 थे  जानते  दे  कि  उन्हें  कोई  छूट  नहीं  मिक्तेमी  और  इसलिए  वे  गुप्त  रूप  से  इन  लेन-देन  को  करने  की  कोशिश
 करेंगे  ।  सार्वजनिक  सार्वजनिक  सरकार  निषेश  सम्बन्धित  इस  बड़ी  धनराशि  से
 वैचित  डो  जो  कि  उन्हें  निवेशों  और  पूंजीगत  ज्ाभ  की  भिक्ती  सम्बन्धी  आय  के  द्वारा  प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 माननीय  थित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  इस  घुद्दे  पर  ध्यात  दें  ।

 शेयरों  को  छोड़  कर  सम्पत्ति  कर  योजना  को  लागू  किया  जाता  लथा  सिर्फ  गैर  ठत्यादक  सम्पति  पर
 झम्पति  कर  लागू  कश्ना  एक  महत्वपूर्ण  विज्ञिष्टता  है  जिसके  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  दी  जानी

 चाहिए  ।  सम्पति  कर  ग्रोजना  अब  तैयार  कर  लो  गयी  है  ।  और  गैर-ठर्स्पादक  सम्पति  पर  ही  सिर्फ  सम्पति  कर

 क्षागू

 होगा । लेकिन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों पर भी कर लागू करने का प्रशन यहाँ उठता डे सात वर्षों 292
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 अत  सतनती-32स+ममपनमननन-कमऊआ+न

 के  अन्तराल  के  पश्चात  पहली  भार  अब  इसे  ज्ञापू  किया  गया  है  ।  मूल  हूपए  से  जब  1957  मे  सम्पत्ति  कर
 लगाया  गया  था  तो  वे  कम्पनियाँ  जिसमे  एलोगों  की  बहुत  अभिक  रूचि  उन्हें  भी  इसके  अम्ताति  लाथा  गया
 था  ।  1957  से  1959  तक  यह  जारी  रहा  ।  फिर  1960  के  पन्‍्चात  उन  कम्पनियों  पर  जिनमे  लोगों  कौ  रुचि  है  ,
 सम्पति  कर  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।  वास्तव  में  सभी  कम्पनियों  पर  से  सम्पति  कर  1960  में  समाप्त  कर
 दिया  गया  था  ।  1983  में  उन  ऊमएनियों  पश  जो  अपने  तक  में  सीमित  हे  अर्थात  निजी  कम्पनियों  पर  सम्पत्ति
 कर  लगा  दिया  गया  लेकिन  ठन  कम्पनियों  जिनमें  जनटा  प्त्यधिक  रची  है  सम्पति  कर  से  परे
 रखा  गया  1960  के  पश्चात  पहली  बार  इसे  उन  कम्पनियों  पर  लागू  किया  जिसमेंਂ  जनता  की
 अत्यधिक  रूचि  है  ।  इसकी  मुख्य  व्रिधशधता  सिर्फ  यह  हे  :  कि  उत्पादक्त  समभ्पत्तियों  पर  सम्पत्ति  क्र  महीं  लगाया

 बफ्कि  गैर  उत्पादक  सम्पतियोंਂ  जैसे  कि  रिहायशी  मोटारगाहियों  तथा  अन्य  ॥ैर  उत्पादक
 कम्पनियों  पर  सम्पति  कार  क्षणाया  जायेगा  |  यह  समय  ब्रस  भात  पर  चिचार  करने  योग्य  है  कि  कथा  उन
 कम्पमियोंਂ  पर  जिसमें  जनता  की  अत्यधिक  छचि  है  सम्पत्ति  कर  कगाना  ठचित

 जैसा  कि  मेंने  कहा  दे  कि  वित्त  विधेगक्ष  इस  मायने  में  पड़ले  से  भिन्न  है  कि  पूर्व  मेंਂ  कराधान  सम्भन्धी
 किये  गये  सभी  ठपायों  में  हमन  यह  देखा  है  सरकारी  व्यय  को  पूरा  करने  में  अप्रत्यक्ष  करों  का  बहुत  अधिक
 अँश  होता  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  प्रत्यक्ष  करोंਂ  पर  अधिक  जोर  डाला  है  ।  और  प्रत्यक्ष  कर  में  राजस्व  के
 स्लोत  मेंਂ  वृद्धि  हो  रही  है  ।  उन्होंने  कर  की  पसल्ी  ढरा  राज्यों  को  प्राप्त  होने  बाले  मुनाफे  को  भौ  रोक  दिया  था  ।
 यह  एक  महत्वपूर्ण  विशेषता  हे  ।  हमने  श्री  वी०  पी०  जो  राज्यों  की  स्थिति  पर  दुःखी  को  सरकार  के
 शासनकाल  के  दौरान  यह  देखा  हे  कि  राज्यों  को  प्राप्त  होने  वाली  राजस्व  की  मात्रा  घट  कर  सिर्फ  3  करोड़  रूपये
 हो  गयी  थी  ।  इस  समय  राज्यों  के  लिए  यह  14.000  करोड़  से  बढ़  कर  16,000  करोड़  हो  गयी  हैं  ।  यशनि  फेक
 सरकार  ने  अपने  प्रशासन  मेंਂ  आर्थिक  उपायों  को  लागू  किया  राज्यों  में  धनराशि  की  कमी  नहीं  होने  दी  गई
 हे  ।  हसे  करोਂ  की  वसृज़ी  सरकार  हारा  राज्यों  को  दिया  जाना  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  योजना  ध्यय  मेंਂ  भी  कमी  नहीं
 की  थी  जिसके  ढारा  राज्योਂ  को  राज  सहायता  और  अनुदान  प्रदान  किया  जायेगा  |  इसमेਂ  भी  2000  करेढ़  रुपये
 की  वृद्धि  कर  दी  गई  हे  ।  यदह  एक  महत्वपूर्ण  विशेषता  हे  जिसके  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  बचाई  दी

 जानी  चाहिए  ।

 संक्षेप  प्रत्यक्ष  कराधान  में  वित्स  विधेयक  हारा  अनेक  महत्वपूर्ण  विशेषताओं  को  सम्निधिध्ट  किया
 गया  हे  जो  कि  उपचारात्मक  जिनके  दारा  समय  की  कमी  पर  व्यवष्टारिक  छूप  से  ध्यान  दिया  गया  है  और

 हन्हें  दो  उद्रदेश्यों  की  पूर्ति  हेतु  सम्निविष्ट  किया  गया  हे  अर्थात  बजट  घाटे  को  कम  करने  और  साथ  ही  उद्योगों
 के  विकास  को  बढावा  दे  कर  हमारी  अर्थव्यवस्था  मेंਂ  सुधार  करने  और  इसे  बढावा  देने  के  लिए  तथा  निर्यात  को

 मी  बढावा  देने  के  लिये  हन  विशेषताओं  का  समावेश  किया  गया  ताकि  हमारी  विदेशी  मुद्दा  आय  में  बढ्ोतरी  हो

 सके  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  पर  अप्रत्यक्ष  कर  के  विभिन्‍न  मे ंकमी  की  एक  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  ।  माननीय

 वित्ल  मंत्री  महोदय  ने  देश  की  सम्पूर्ण  आर्थिक  स्थिति  का  एक  अवलोकन  किया  है  और  उनके  हारा  लगू  किये

 गये  उपायों  से  स्‍स्िर्फ़  यह  पता  चलता  है  कि  आवश्यकताओं  और  विभिनल  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधित्व  के  प्रति  थे

 कितने  संवेदी

 इसलिए  में  वित्त  विभेयक्र  का  समर्थन  शद्या  प्रस्तुत  किये  गये  सभी  कटौति  प्रस्तावों  का

 विरोध  करता  हूं  ।

 प्ो०  चुशास्स  चक्तचलीं  :  जैसा  कि  माननौय  वित्त  मंत्री  मंहोत्रन  हारा  यह  का  गया

 है  कि  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  वित्त  विधेयक  हारा  वर्ष  1992-93  के  क्षिए  सरकार  के  वित्त  साम्भस्ली  प्रस्तावों
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 को  लागू  किया  परन्तु  न  तो  यह  एक  अच्छी  ठर्यध्यवस्था  और  न  ही  अच्छी  राजनीति  का  अंश  है  ।  यह

 हो  एक  गुमराह  और  प्र्तित  राजनीति  का  नतीजा  है  और  में  यह  कष्ट  सकता  हूँ  कि  यह  हमारे  देश  की  आम

 छनता  के  विकृद्  एक  प्रेरित  राजनीति  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  मुद्दावरों  और  अलंकारों  हरा  इसके  रूप  आकारों  को  छिपाने  की  कोशिश

 की  है  ।  लेकिन  उनका  इरादा  अभी  भी  स्पष्ट  हे  ।  इसलिए  बजट  के  साथ  साथ  वित्त  विधेयक  कुछ  नेक  इरादों

 का  विधिवादी  वक्तव्य  है  और  दूसरी  ओर  यह  भोखा  घड़ी  की  कार्यवाही  है  ।

 वित्त  विधेयक  के  ठपबनन्‍्थों  के  बारे  मेਂ  विस्तार  से  बताने  के  पूर्ष  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  वर्ष

 के  बजट  को  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  में  हुए  परिवर्तनों  की  ओर  दिल्लाना  चाहता  हूँ  ।

 बजट  के  ठठार-घद्ाव  बिल्कुत  स्पष्ट  हें  ।  कीमते  बढ़  गयी  है  ।  काँप्रेस  हारा  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में

 किये  गये  वायदे  कि  कीमतो  को  कम  कर  इसके  के  स्तर  तक  लाया  थोक  मृल्य  सूचकांक  पत्र  प्रतिध्वात  से

 भी  अधिक  हैं  ।  भेरोलगारी  बढ़  गयी  इसके  भावजूद  कि  काँप्रेस  ने  अपने  चुनाव  थोषणा  पत्र  में  वायदा

 किया  था  कि  देश  में  प्रतिवर्ष  रुपये  लाख  रोजगार  के  अपसर  पैदा  किये  जायेंगे  ।  बाजार  मेंਂ  रूपये  की  कीमत

 प्रति-दिन  गिरती  जा  रही  हे  ।  रुपये  की  हवाला  दर  में  भी  षृद्धि  हो  रही  है  ।  सोने  के  मूल्यों  भी  वृद्धि  हो  रही

 है  और  इसमें  कमी  नहीं  हो  रही  है  ।  आय  के  वितरण  में  गम्मीर  रूप  से  कमी  आ  गयी  है  ।  विदेशी  शरण  पर

 निर्भर  रहमे  की  आर्थिक  जो  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गाँधी  हारा  शुरू  की  गयी  को  पूरे
 जोर-शोर  से  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 शेयर  बाजार  में  सिर्फ  पाश्विक  प्रवृतियाँ  फेज  चुकी  है  ।  में  भी  इससे  भय  व्याप्त  हो  गया  हे  ।

 प्रारंभ  मेंਂ  इसमें  लेजी  आने  के  बाद  अड़े  शेयर  दल्लालों  के  पकड़े  जाने  पर  संवेदनशील  सृचकांक  में  से
 गिरावट  आयी  हे  ।  निश्चित  रूप  से  इन्होंने  गज़त  तरीके  का  हस्तेमाल  किया  हे  ।  हमने  देखा  कि  सरकार  इनके
 सामने  असहाय  है  ।  सरकार  हसे  रोक  नहीं  पायी  ।  सरकार  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  पायी  ।

 सरकार  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  शेयर  आजार  में  विशाज्ष  धनराशि  निवेश  करने  से  रोक  नहीं  पाई  ।  यह

 अनुशासनहीन  अर्थव्यवस्था  वह  कीमत  हे  जो  हमारे  देश  मेंਂ  इक्चिटी  संस्कृति  के  विकास  करने  के  ढा०  मनमोहन
 सिंह  के  स्वप्न  तथा  भारत  को  एक  आदर्श  राज्य  बनाने  के  उनके  स्वप्न  को  पूरा  करने  के  लिए  हमारे  देश  को

 चुकानी  है  ।

 यह  विधेयक  बाजारोन्मुखी  प्रवृत्तियों  का  पक्षघर  होने  के  कारण  इन  परिस्थियों  के  लिए  जिम्मेबार
 दीर्घ  कालिन  पूंजीगत  ज्ञाभ  के  लिए  कर  में  इस  प्रकार  की  लाभ  के  लिए  मुद्रास्फिति  सृचकांक  का  लागू
 किया  आयकर  से  निज़ि  क्षेत्र  के  म्युचुअल  फन्ड  मेंਂ  विदेश  में  निवेशकर्ताओं  की  परिवर्तनीग्र  बाण्ड
 तथा  हक्विटी  जारी  करने  के  लिए  कुछ  चुनी  हुई  भारतीय  कम्पनियों  को  अनुमति  देने  का  रियायति  दर
 पर  जारी  किये  गये  हइत  पणगों  से  प्राप्त  आय  तथा  पूंजीगत  लाभ  पर  कर  लगाना  |

 इन  विदेशी  संस्थाओं  को  म्युयुअल  फन्ड  के  छूप  में  भारतीय  बाजार  में  निवेश्ञ  करने  की  अनुमति  का

 प्रस्ताव  तथा  विश्व  बेंक  के  निर्देश  पर  आयात  शुल्क  में  कमी  किया  जाना  दोनों  के कारण  आशाओं  में  अत्यधिक

 वृद्धि  हुई  है  ।

 ऐसी  झावना  पनप  रही  हे  कि  माहोल्त  अब  सभी  के  लिए  र्ुता  हुआ  हे  ओर  यही  समय  हे  जब  एक
 व्यक्ति  अधिक  से  अधिक  ध्रन  अर्जित  कर  सकता

 हमारा  यह  अनुभव  है  कि  अत्यधिक  अनौपचारिक  अर्थव्यवस्था  ने  अच्छी  मी  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  को

 हुर्गम

 शना दिया है । हमारा यह भी अनुभव हे क्रि बाहरी खझृण दाताओं हमारी अर्धव्यवस्था में इस्ठक्षेप कर रहे रभ्व
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 है  ।  हमारे  मन  में  यह  प्रश्न  उठता  रहता  क्‍या  वास्तव  मेंਂ  राष्टीय  अर्थव्यवस्था  कायम  है  >  माननीय  वित्त
 मंत्री  जी  वित्त  विधेयक  द्वारा  किसे  नियंत्रित  करेंगे  ?  यदि  यही  स्थिति  अगले  तीन-चार  साल  तक  बनी  तो

 इस  देश  में  न  तो  वित्स  विधेयक  की  जरूरत  होगी  और  न  ही  वित्स  मंत्री  की  ।  हनका  काम  बढ़े  उद्योगपतियों
 दारा  किया  जायेगा  ।  इसलिए  वित्त  1992-93  को  भाषी  पीढियाँ  राष्टीय  अर्थष्यवस्था  को  समाप्त  ऋर
 देने  वाले  अन्त्येष्टि  एक  गलत  नीति  का  अन्तिम  सराहना  कह  कर  पुकारेगी  ।

 चालीस  से  साठ  हजार  करोड़  रुपये  का  काला  घन  प्रतिषर्ष  पेदा  हो  रहा  है  ।  प्रतिवर्ष  12.000  रूपये  से

 20.000  रुपये  की  चोरी  की  जा  रही  है  ।  इस  काले  धन  को  बनने  से  रोकने  के  लिए  कया  उपाय  किये  गये  हैं  ?
 माननीय  वित्स  मंत्री  जी  क्या  तरीका  अपनाना  चाहते  हे  ?  इन  समस्त  बातों  के  पश्चात  आम  माफी  की  योजना

 हारा  आप  किसी  घनराष्टि  एकत्र  कर  पाने  के  सक्षम  हुए  है  ?  पूंजीगत  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  कया  किया  जा  रहा

 है  ?  हम  यह  देखते  हैं  कि  कर  प्रस्तावों  दारा  कात्ते  धन  को  सफेद  किये  जाने  में  रुचि  दिखायी  गयी  है  ।  आपने

 गोल्ड  बाण्ड  स्कीम  और  सोने  के  आयात  शुल्क  में  छूट  के  माध्यम  से  कया  संकेत  दिया  है  ।  माननौय  घित्स  मंत्री

 महोदय  ने  तस्करी  को  पेघ  बनाने  की  कोशिश  की  है  ।  हम  बाहर  विश्व  को  कया  संदेश  भेजना  चाहते  हे  ?  क्या

 यह  संदेश  है  कि  सही  को  गलत  बताया  जा  रहा  है  और  गलत  सही  हे  ?  इसलिए  डरने  का  कोई  कारण  नहीं

 क्‍या  यही  संदेश  यदि  वित्त  विधेयक  में  यही  नेतिकता  निहित  है  तो  में  इसका  विरोध

 करता

 माइक्रो  हकोनोमी  जिसके  सन्दर्भ  मेंਂ  वित्त  विधेयक  को  रखा  गया  है  उसकी  एक  विशेषता

 है  ।

 मजबूत  सुरक्षा  लाभप्रद  सार्वजनिक  निवेश  तथा  व्यय  समय  की  माँग  है  ।  मुद्रास्फीति  की  संभाषना

 को  निरूत्साहित  करने  और  सट्टेबाजी  तत्वों  को  कमजोर  करना  भी  जहरी  है  ।

 प्रत्यक्ष  करों  के  माध्यम  से  अतिरिक्त  प्रयोज्य  आय  का  प्रत्यक्ष  में  सफाया  करने  जैसे  एकमात्र  साधन  का

 दक्ष  उपयोग  से  ही  इन  सभी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  क्या  मैं  अत्यन्त  विनप्नतापूर्षक  अपने

 अर्थशास्त्री  वित्त  मंत्री  को  ऐसी  स्थिति  मेंਂ  कीन्‍्स  हारा  उसके  ऑन  मनीਂ  मेंਂ  सुझाये  गये  उपायों  की  याद

 दिला  ?

 कौन्स  ने  लिखा

 कारणों  से  उद्यमकर्ताओं  की  झोली  मेंਂ  लाभ  डालमेवाली  नीति  को  अपना  केने  के  बाद  हमें  यह

 प्रुनिश्चित  करमा  आहिए  कि  थे  ठसे  करों  के  रूप  में  हौ  जमा  करें  और  अगर  समुद्दाय  हारा  ठपार्जित  घन

 राज्य  को  उधार  देने  की  अनुमति  दी  गयी  हो  हो  ठख्मकर्त्ताओं  को  प्रविध्य  में  उससे  होमेषालली  आमदनी

 पर  इक  जताने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिए.......हूट  सीमा  से  अधिक  लाभों  और  लायों  पर  लगी
 उच्च  कर  कौ  रकम  लाभ-मुद्रास्फीति  का  प्रतिस्थापन  न  होकर  ठसका  आवश्यक  अमुषन्म

 हे  ।"
 वित्त  विधेयक्र  करिए  गए  सुझाव  लाई  कीन्स  के  सलाइ  के  बिल्कुल  विपरीत

 कर  संरचना  पर  एक  घरसरी  निगाह  डालने  से  भी  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  राजस्व-संप्रडों में
 प्रत्यक्ष

 करों  मेंਂ  स्थायी  हौर  पर  गिराक्ट  होती  रही  हे  ।  वर्ध  1950-51  में  केन्द्रीय  स्तर  पर  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों

 का  अमुपात  43:57  था  ।  तेकिन  प्रत्येक  नए  दक्षक  मेंਂ  इसकी  स्थिति  चिगड़ही  कली  गई  ।  1991-92  के

 संेश्लोजित  आकलन  में यद्  उनुपात  76:24  का  हो  गया  अर्थात  छुल  राजस्व  करों
 में

 प्रत्यक्ष  करोंਂ  का  अनुपात
 एक-चैयाई  से  भी  क्रम  है  ।  प्रत्यक्ष  करो  में  गिरावट  का  मुख्य  कारण  केन्द्रीय  स्तर  पर  मिजी  आयकरों

 में  कमी
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 होना  है  ।  वर्ष  1950-51  में  निजी  आयकर  केन्द्रीय  कर  संप्रह  का  32.7  प्रतिशत  अर्थात्‌  वष्ठ  उसका

 तिहाई  भाग  था  ।  उसके  सापेक्ष  1991-92  के  संशोधित  आकलन  में  इसका  अनुपात  लगभग  दस  प्रतिशत  है

 जबकि  वर्ष  1992-93  के  बजट-आऊदान  यह  उससे  भी  कम  हे  ।

 हालाँकि  माननीय  थित्त  मंत्री  न ेनिजी  आयकर  को  सीमा  ?8.000  रूपये  तक  बढ़ा  दी  लेकिन  साथ  ही

 उन्होंने  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  80  सी०सी०ए०  और  ४0  सी०सी०जी०  के  अन्तर्गत  कर-दाताओं

 को  मिलनेवात्ते  दूसरे  प्रकार  की  तमाभों  को  खत्म  भी  कर  दिया  है  ।  दो  दिन  पूर्व  उनके  द्वारा  की  गई  घोषणा  के

 अनुरूप  भी  अगर  हसमें  संशोधन  कर  दिया  जाता  तो  भी  यह  मध्यम  आय  वर्ग  के  बचत  को  हतोत्साडित

 करेगा  तथा  राज्यों  के  हितों  में  माधा  डालेगा  ।  आगे  जहाँ  तक  आय-कर  की  दरों  का  सम्बन्ध  ठसमें  अवरोधी
 तस्वों  को  शामिल  करमे  का  निश्चित  प्रयास  शुकृ  हो  चुका  है  ।  नयी  वर  से  डेढ़  लाख  से  ऊपर  की  आस्रवनी  पात्ते
 कर  दाताओं  को  ही  लाभ  मिल  पायेगा  ।  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  1990  में

 68,51,168  कर  दाताओं  में  से  9.52.821  कर  दाता  कर-सीमा  से  नीचे  थे  ।  इस  सीमा  से  ऊपर  |  लाख  तक  की

 आमदनी  वाही  करदाताओं  की  संख्या  55.17.453  जिन्हें  अब  20  से  30  प्रतिशत  की  दर  पर  आय-कर  देना

 होगा  ।  |  लाख  से  5  त्ाख्र  रूपये  तक  की  आमदनी  वाले  कर-दाताओं  की  संख्या  3.56.,878  है  और  5  लाख  से

 ऊपर  की  आमदनी  वाले  करदाताओं  की  संख्या  सिर्फ  ?4.000  है  ।  जो  अब  40  प्रतिशत  आयकर  का  धुगतान
 करेंगे  ।  निश्चय  ही  यह  प्रणाली  ल्ाभ-प्रद  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  वृद्ध  लोगों  को  कुल  निवल  करों  में  10

 प्रतिशत  की  छूट  देकर  उन्हें  कुछ  राहत  देने  का  प्रयत्न  किया  दे  ।  लेकिन  इससे  तो  उन्होंने  उनके  घाव  पर
 नमक  ही  छिड़का  है  ।  उन्हें  समझना  साहिये  कि  उनमें  से  अधिकांश  तोग  छोटी  बचत  की  आय  पर  ही  निर्भर

 जिसमें  वर्तमान  में  भी  13,000  रुपये  तक  छूट  का  प्रावधान  हे  ।

 महिल्ाओं  के  लिये  स्टेंडर्ड  डिडक्शान  को  12000  रुपये  से  बढ़ाकर  15,000  रूपये  कर  दिया  गया  है  ।

 इसमें  भी  राजनीति  तभी  वित्त  मंत्री  ने  यह  कदम  उठाया

 $.00  म्र०  प०

 वेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  द्वारा  की  गई  जनगणना  के  अनुसार  कुल  कामकाजी  मद्दिलाओं  में
 से  99  प्रतिह्षात  महिलाओं  की  मासिक  आय  2500  रूपये  से  कम  है  ।  3000  रुपये  से  अधिक  मासिक  आयवचाज्ती
 महिक्षाओं  का  प्रतिशत  मात्र  0.25  प्रतिशत  है  ।  अगर  हम  महित्ताओं  के  संबंध  में  दुत  सर्वेक्षण  भी  करवायें  तो
 पायेंगे  कि  कर-घुगतान  करने  वाली  श्रेणी  मेंਂ  अधिकांश  महिलायें  ऐसे  परिवार  से  होंगी  जिनमे  मिर्याँ-बीजी  दोनों
 ही  कमाते  हैਂ  |  दोनों  कौ  साझा  आमदनी  के  कारण  ये  परिवार  उच्च  मध्य  वर्ग  श्रेणी  मेंਂ  आते  हैं  ।  कुल  मिलाकर
 प्रस्तावित  छुट  मात्र  तुष्टिकण  की  ही  नीति  जो  आर्थिक  रूप  से  सब  वर्गों  के  लिये  हे  ।

 वित्त  विधेयक  मेंਂ  उत्सराधिकार  कर  लगाने  से  परहेज  किया  गया  जो  कि  जापान  ओर  ब्रिटेन
 जैसे  पुजीधादी  देशों  मेंਂ  भी  प्रसावशाली  दंग  से  लगाया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  गया  दाता  पर  आधारित  उपड़ार  कर  को  खत्म  कर
 दिया  गया  है  ।

 कृषि  से  आमदनी  प्राप्त  करने  वाली  लॉबी  अभी  भी  देश  का  सबसे  झक्तिशाली  कर-बविरोधी
 लॉबी  हे  ।

 करों  के  आधार  मेंਂ  विस्तार  करने  के  उद्रेहय  से  वित्स  मंत्री  ने  वित्त  विधेयक  में  व्यापारियों  और

 दूकानद्वरोंਂ  के  लिये  1400  रुपये  प्रति  वर्ध  का  स्वेच्छिक  पूर्चवकत्यित  कर  का  प्रस्ताव  किया  हे  ।  इन  कोगों  को
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 लेखा-प्रमाणों  के  माध्यम  से  यह  दिखलाने  का  विकल्प  हे  कि  वे  किसी  प्रकार  के  कर  ुगतान  करने  के  लिये
 उत्सरदायी  नहीं  हैं  ।

 ह

 प्रत्यक्ष  कर  की  स्थिति  यह  लेकिन  अप्रत्यक्ष  करोंਂ  पर  यह  जानते  हुए  भी  कि  इनकी  वास्तविक  रकम
 भुगतान  सरकार  के  हारा  ही  की  पर  भरोसा  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।

 वित्त  विधेयक  को  देखने  से  लगता  हे  कि  अधिकाधिक  धन  की  ठगाही  उत्पाद-शुह्क  के  माध्यम  से  की
 क्षेकिन  ऐसा  करना  किठना  कठिन  है  यह  इसकी  वस्तुस्थिति  से  देखा  जा  सकता  हे  ।  में  विस्तार  में

 नहीं  जाउँगा  ।  लेकिन  जरा  मिट्टी  का  दिया  सूती  घागे  पर  लगायी  गयी  छेषी  की
 और  ध्यान  दें  तो  पता  चलेगा  कि  इससे  मुद्गास्फीति  तो  बढ़ेगी  साथ  ही  यह  मार  एक  जाह  से  हटकर  गरीब
 क्ोगों  पर  पड़ेगा  ।  संसाधन  का  सापत  बड़े-बड़े  कारोधारियों  के  पक्ष  में  जायेगा  ।  एक  आकलन  के  अनुसार
 पॉलीस्टर  धागों  पर  लगी  उत्पाद-शुल्कों  के  परिणामस्वकृप  केषज़  रिलायंस  उद्योग  के  हाथों  हो  ३5  करोड़  से
 अधिक  रुपये  पढ़ेंगे  ।

 विश्व  बैंक  के  निर्देश  पर  सीमा  शक्कर  में  कमी  पर  छुट  दी  गयी  हे  ।

 पूंजी-गत  माल  मेंਂ  भारत  की  आत्म-निर्भरता  85  प्रतिशत  है  ।  विश्व  बैंक  कौ  मांगोਂ  को  मान  लोने  के
 कारण  वित्त  विधेयक  में  विदेशी  परैंजी  के  अनियंत्रित  आगमन  की  अनुमति  वी  गई  हम  इसके
 विरूध्द  हे  ।

 $.03  मल  प७

 भी  पी०  एम  सईद  पीठासीन

 इन  सपी  अप्रत्यक्ष  करोਂ  में  वृष्टि  का  अर्थ  है  उन  लोगों  को  पूर्णतया  निचोड़  लेना  जिनकी  पीठ  दीवार  से
 लगी  हुई  हे  ओर  जो  अपना  बचाव  करने  में  असमर्थ  हैं  ।

 बजट  के  व्यय  पक्ष  से  यह  स्पष्ट  है  कि  बजट  घाटे  को  कम  करने  के  लिये  योजना  खर्च  में  दी  जानेवाली

 सहायता  मेंਂ  कटौती  करने  की  रण-नीति  अपनायी  जागेगी  ।  इससे  राज्यों  को  निवेशिक  गतिविधि  में  सम्मिलित
 होने  का  मौका  नहीं  मिलेगा  ।  इस  शून्य  की  स्थिति  को  निजी  क्षेत्रों  के  नियेश  से  भरे  जाने  कौ  उम्मीद  है  ।
 लेकिन  भारत  तया  विश्व  के  अन्य  देशों  का  यह  अनुभव  हे  कि  सार्चजमिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्रों  मेंਂ  विक्तीम  हो  जाते

 यह  ठनके  बीच  पनप  नहीं  पाते  हैं  ।

 इसीके  साथ-साथ  राजस्व  घाटा  पी  बढ़  चुका  है  ।  आर्थिक  नीति  एक-बार  फिर  राजस्व  बढ़ाने  पर

 ही  आधारित  क्‍योंकि  वे  कर-निर्भारण  प्रक्रियाओं  से  प्रर्याप्त  राजस्व  जुटाने  मेंਂ  असफल  रहे  हैं  ।  इसलिये

 उन्होंने  सार्वजनिक  क्षेत्रों  की  इकाइयों  मेंਂ  अभनिवेश  की  प्राथमिकता  ही  है  ओर  उनमें  विदेशी  इक्विटी  को  49

 प्रतिक्रत  हक  की  भागीदारी  की  अनुमति  दी  हे  ।  इस  प्रकार  से  सरकार  उशरीकरण  के  नाम  पर  सप्ती  चीजों  को

 खुला  रखने  की  कोशिश  कर  रही  हे  ।

 हमारे  सार्वजनिक  क्षेत्रों  का समर्थन  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  इस  परम  में  हें  कि  इनसे  बूधों
 का  ओऔत  हो  जायेगा  या  इनसे  समाजवाद  जा  जायेगा  ।  सेकिन  बास्‍्तचिकता  ठो  यह  हे  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  से

 निजी  क्षेत्र  के  विकास  का  आधार  तेयार  हुआ  है  और  इससे  हमें  मृल्त  घूत  ढाँचा  मिक्षा  है  ।

 उथ  हमें  एक  वैकत्यिक  नीति  बनाने  कौ  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  सरकार  को  लोगों  की  क्रय

 शक्ति  बढ़ाकर  बाजार  बढ़ाने  कौ  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  एक  विघ्तुत  बाजार  बढ़ी  संख्या  में  लोगों  को
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 उपभोक्ता  सामग्री  के  उद्योगों  और  अनुषंगी  उद्योगों  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिये  आकर्षित  करेगा  ।  और  हससे

 अन्तर्राष्टीय  भाजार  में  भी  अच्छा  संकेत  मिद्षोगा  ।  ऐसा  करने  के  बजाय  सरकार  विदेशी  ऋण  पर  अधिकाधिक

 भरोसा  कर  रही  है  ।

 चीन  का  उल्लेख  करते  हुए  यह  कहा  जाता  है  वह  मरी  अन्तर्राष्टीय  ऋण  ले  रहा  है  ।

 चीन  ने  अपने  ह्वदेशी  टेक्नोलॉजी  की  सहायता  से  ही  अपना  संरचनात्मक  ढाँचा  निर्मित  किया  है  ।  उसने  अपना

 हस्पात  का  विकास  किया  इसका  एक  अपना  लागत-दक्ष  प्रतिस्पर्धापूर्ण

 कार्यकुशल  अर्थत॑त्र  है  ।

 औद्योगिक  क्रांति  के  दूसरे  चरण  में  चीन  बआहर  से  ऋण  ले  रहा  वह  भी  अपनी  शर्तों  पर  न  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्य  ब्रेक  के  निर्देश  पर  ।

 मुझे  बाहर  से  क्रूण  लेने  में  कोई  आपत्ति  नहींਂ  हे  बशतें  इससे  हमारे  देश  की  ढाज़त  में  सुधार
 हो  ।  लेकिन  हमें  लातीनी  अमरीका  के  देशों  और  अपने  पड़ोसी  बांगला  देश  ठथा  पाकिस्तान  के  अनुभवों  से  सीख
 लेनी  चाहिए  ।  प्रत्यक्ष  पूंजी-नियेश  और  विकसित  देशों  के  साथ  निर्यात  मेंਂ  सुधार  के  सम्भन्ध  मेंਂ  मेरी  निजी  राय

 यहाँ  बैठे  हुए  कई  भोगों  से  अलग  है  ।  अपनी  ही  कई  समस्याओं  से  घिरा  पतनोन्मुख  पूंजीवाद  जिसे

 मुद्दा  सम्बन्धी  और  वित्तीय  आदि  जैसे  आधात  झोेलमने  पड़  रहे  से  गरीब  देशों  को  मुश्किल  से  मदद  मिलने  की

 उम्मीद  हे  ।

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  समाजवादी  खेमा  बर्भाद  हो  चुका  लेकिन  मंदी  और  बेरोजगारी  से  पूंजीवादी
 खेमें  की  जड़े  भी  हिल  रही  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  हमारे  वित्त  मंत्री  उनसे  किस  प्रकार  की  सहायता  की  उप्मीद
 छगाये  बेठे

 प्रत्यक्ष  उपभोग  मेंਂ  कटौती  आयात  में  कमी  लाना  और  करों  के  माध्यम  से  उगाही  बढ़ाना
 समय  की  अविलम्भनीय  जरूरत  है  ।  वित्त  मंत्री  कोई  अम्यत्र  मार्ग  अपना  रहे  है  ।  यह  बेहतर  होगा  कि  हम  चीन
 के  साथ  अपनी  तुलना  न  करे  ।  मेरी  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  हे  कि  ब्राजार  भ्रह्मों  को  प्रोत्साहित  करते  हुए  उन्हें
 नरभक्षी  बनमे  की  अनुमति  न  हें  और  विदेशी  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करते  हुए  यह  देखा  जाए  कि  थे  हमारे  छोटे
 और  बड़े  बोनों  ही  उच्चोगों  का  स्थान  न  के  से  ।  अगर  भारत  10  करोड़  टन  खाद्यान्न  ठत्पन्न  कर  लेता  है  तो
 उससे  गरीबी  और  भूखमरी  की  समस्या  का  समाझान  हो  जायेगा  ।  वह  अगर  उपलब्ध  कोयला  टेक्नोलॉजी  के
 माध्यम  से  ही  कोयले  का  उपयोग  करता  है  और  आयातित  ते  पर  अपनी  निर्भरता  मेਂ  कमी  लाता  है  तो  उस  मद
 में  10,000  करोड़  रुपये  तक  होनेवाली  खर्चे  में  भारी  कटौती  हो  सकेगी  और  यह  एक  भरेह्तर  स्थिति  होगी  ।
 अगर  वह  रेल-परिवहनन  पर  भरोसा  करके  वेगनों  की  स्थिति  में  सुधार  करता  है  तो  इससे  डीजल  की  काफी

 बचत  होंगी  ।  अगर  बह  कास्टिक  सोढा  जूट  जैसी  विस्तृत  संसाधनों
 वाली  मृलभूत  ठद्योगों  के  प्रति  प्रतिषध्द  हो  तो  उससे  एक  सही  ओर  प्रतिस्पर्धावाली  संरचना  का
 निर्माण  होगा  ।

 इस  प्रकार  के  विकास  के  लिये  एक  अनुकूल  वातावरण  के  निर्माण  के  लिये  भूमि-सुधार  के  माध्यम  से
 प्राथमिक  क़य  शक्ति  की  सहायता  से  मंदी  को  खत्म  किया  जाना  चाहिए  ओर  पुनर्गठित  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  की  सहायता  से  मुद्रात्फाति  और  जमाखोरी  के  विरूध्द  संघर्ष  करना  चाहिए  ।  छेकिन  वह  सब  करने  के

 लिये  वित  मंत्री  को  थोड़ा  क्रटोर  होना  पड़ेगा  |  इनके  लिये  कठोर  निर्णय  और  वृद्ध  राजनीतिक

 इच्छाशक्ति  की  जरूरत  हे  ।  क्‍या  वह  संपन्न  वर्गों  के  विरुष्द  कड़े  कदम  उठाने  और  अपने  ही  वर्गों  के  क्रोध
 का  कोपभाजन  बनने  को  तेयार  संभवता  नहीं  ।  उनके  लिये  मैਂ  यह  एडमंड  बर्क  की  पंक्ति

 उद्धृत  करमा
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 aS  आआम  लेग  करना या पा  करना  से

 को  लेग  करना  या  खुश  करना  प्यार  से  बढ़कर  नहीं  हे  तथा  बेईमान  होना  मनुष्य  के  बस  में  नहीं
 हैਂ  ।

 उदारता  के  नाम  पर  आप  अर्थष्यवस्था  में  छुज्ञापन  ला  रहे  हे  यहाँ  तक  अर्थव्यवस्था  की  मूल
 संकल्पनाओं  भी  खुलापन  लाया  जा  रहा  हैं  ।  में  माननीय  विस  मंत्री  को  शीन  परडैस  की  पुरानी  कविता  याद
 दिलाना  चाहता

 कोई  भी  अल्लात्कार  नहीं  कर  सकता

 क्योंकि  मेरी  हमेशा  स्॒ठमति  रहती  है  ।"

 यह  भारत  के  लोग  है  जो  ऐसे  प्रस्ताव  के  विरोध  बहादुरी  से  लड़ते  रहे  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मेंਂ  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 भी  गिरघारी  लात  भार्गव  :  माननीय  सभापांते  में  विस्त  मंत्री  को  कुछ  सुझाव  भी  देना

 चाहूंगा  और  निवेदन  करूंगा  कि  ये  मेरे  रचनात्मक  सुझावों  को  निश्चिचत  रूप  से  मानेंगे  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  आपने  अपने  बजट  भाषण  में  सबसे  पहले  करमुक्त  सीमा  को  22  हजार  रूपए  से

 बढ़ाकर  28  हजार  रूपए  कर  के  देश  मेंਂ  वाहवाही  लूटने  की  कोशिश  लेकिन  यह  सीमा  जितनी  बढ़ानी  चाहिए
 थी  उतनी  नहीं  बढ़ाई  और  आज  कांग्रेस  के  लोग  बजट  की  चाहे  जितनी  भी  तारीफ  कर  लेकिन  काम-धंघा
 करने  वाले  जितने  लोग  जितमे  कर्मचारी  हैं  या  जितने  आम  आदमी  आम  जनता  उसको  इससे  राहह

 नहीं  मिली  है  ।  इसलिए  मेंਂ  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  कर-सीमा  को  28  हजार  रूपए  नहीं  आप

 कृपा  कर  के  48  हजार  रूपए  करें  |  यह  करना  भहुत  आवश्यक  है  ओर  मुझे  उम्मीद  हे  कि

 आप  मेरे  सुझाव  को  मानेंगे  ।

 वित्त  मंत्री  जी  अगर  आप  इसको  नहीं  करते  तो  सरकार  के  थोथे  बायदे  घामने  आने  है  ।  आपने  80
 80  सी  सी  तथा  80  सी  सी  थी  की  जो  ।3  हजार  हृपए  की  छूट  पहले  लोगों को  मिलती  वह  भी  आपने

 वापस  क्षे  ली  है  ।  अब  आपने  उसमें  से  माननीय  मनमोहन  सिंड  2  दिन  पूर्व  घोषणा  की  हे  कि  आप  उसमें
 7  इजार  रूपए  वापस  देने  जा  रहे  है  ।  आपने  बड़ी  भारी  कृषा  कर  दी  ?  यदि  आप  13  डजार  रूपए  ही  रखते  है
 और  उसके  बाद  आप  और  छूट  तो  कुछ  राहत  लोगोंਂ  को  मिलती  ।  आपने  13  वापस  ले  लिए  फिर  उसमें
 से  ?  दे  तो  आप  स्वयं  सोचिए  कया  छूट  दी  है  ।  आपकी  तो  अर्थमेटिक्स  मेंਂ  लगता  है  डिस्टिक्शन  आई

 मेरी  तो  सप्लीमेटी  आई  इसत्तिए  इस  डिसाअ  को  आप  ही  कगाइए  ओर  विचार  कर  लीजिए  ।  आपने
 यहां  13  ले  लिए  उसमें  से  7  दे  यानी  6  हजार  छूपए  रह  गए  वे  6  हजार  कृूपए  आपने  उच्चर  18  से  24
 करने  में  अर्थात  आम  जनता  ओर  कर्मचारियों  को  एक  पैसे  की  छूट  आपने  नहीं  दी  ।  सिर्फ  आंकड़ों  की

 जावृगरी  आपने  दिखा  दी

 आपने  80  एल  7  हजार  रूपए  की  छुट  को  उपलब्ध  करवा  परम्तु  80
 और  80  की  सुषिधा  को  आपने  यद्व  कह  कर  नकार  दिया  कि  धारा  88  के  तद्वत  आपने  देय  कर

 में  छुट  को  10  हजार  से  बढ़ाकर  12  हजार  कर  दिया  तो  श्रीमाम  इस  एक  वर्ष  महंगाई  के  बढ़े  श्ुअकांक  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  छूट  तो  1?  हजार  रूपए  ही  होनी  चाहिए  इस  एक  वर्ष  में  कितनी  महंगाई  हुई
 इस  पर  आप  सूचकांक  के  तोर  पर  ही  विचार  कर  लीजिए  ।

 .
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 समापति  कांग्रेस  ने  अपने  घोषणापत्र  मेंਂ  कहा  था  कि  100  दिन  में  हम  महंगाई  कम
 कर  देंगे

 और  अब  जब  आपके  हाथ  में  सत्ता  वित्त  मंत्री  जी  के  नाते  आपकी  कछम  से  जोर  जाया  इसलिए  मेरी

 मांग  हे  कि  यह  जो  12  हजार  रूपए  आपने  कर  यह  तो  महंगाई  के  आधार  पर  ठीक  कर  दिया  लेकिन

 आयकर  की  सीमा  को  बढ़ाकर  आपको  48  हजार  रूपए  करना  चाहिए  जो  आपने  नहीं  किया  हे  ।  इसकिए  मेरी

 पुनः  मांग  है  कि  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  48  हजार  रूपए

 बूसरा  मेरा  सुझाव  यह  हे  कि  भच्चों  की  आय  जो  माता-पिता  आयकर  देते  उसमें  आपने  जोड़
 दिया है  ।  इससे  बच्चों  की  भावना  को  ठेस  पहुंचाई हे  ।  में  तो  आपके  ढितार्थ  कह  रहा  14  नवम्बर का  दिन
 चाचा  नेहरू  बात  दिवस  के  रूप  में  मनाते  हैं  ।  आपने  पंडित  जवाहरलाल  नेडरू  के  नाम  का  भी  यहां  पर  कई
 बार  उतरे  किया  राजीव  गांधी  का  किया  हे  ।  राजीव  गांधी  के  नाना  जी  पंडित  में  समझता  हूं  कि

 बच्चों  के  हितेषी  रहे  आपने  ठनकी  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाई  हे  ।  मुझे  कक्ष  सपने  में  मेहरू  जी  नजर  आए
 थे  ।  उन्होंने  कहा  कि  कल  तुम  अजट  पर  ओलने  वाले  वित्त  मंत्री  जी  सामने  बैठे  हों  तो  उनसे  कह  देना  कि

 कांप्रेस  के  लोग  क्यों  मेरे  आत्मा  को  सता  रहे  हैं  ।  मुझे  कल  सपने  मेंਂ  जो  दिखाई  दिया  वह  में  आपसे  निवेदन

 कर  रहा  हूं  ।  आप  उनकी  आत्मा  को  न  दुख  पहुंचाएं  और  उनके  आदशों  पर  चलने  की  दुध्ाई  न  दें  ।  इससे
 मध्यम  वर्गीय  परिवार  के  डितों  को  तो  चोट  पहुंची  हे  साथ  ही  बच्चों  के  भविष्य  को  भी  आपने  अधकारमय  बना
 दिया  हे  ।  किसी  के  दो  बच्चे  हों  और  मध्यम  परिषार  यदि  अकेला  कमाने  वाला  ज्यक्ति  हो  तो  चार
 व्यक्तियों  के  आधार  पर  ४ह  हजार  रुपये  की  आयकर  में  छूट  प्राप्त  कर  सकता  था  आपके  नियम  के  आधार
 पर  ।  अब  आपने  उस  पर  इतना  बोझ  हाल  दिया  हे  कि  उसका  जीवन-यापन  करना  मुश्िकल  हो  गया  है  ।
 सम्पन्न  ष्यक्ति  के  पास  तो  सम्पत्सि  होती  उसका  तो  कहीं  पर  नुकसान  नहीं  हुआ  उसका  कोई  घगा  नहीं
 होता  उसका  सगा  केवल  पैसा  होता  हे  ।  लेकिन  मध्यम  वर्गीय  आय  वाले  व्यक्ति  को  आपने  ठेस  पहुंचाई
 है  ।  इसलिए  मेरा  विनप्न  निवेदन  हे  कि  नाबालिग  बच्चों  की  आय  जिसको  एक  पिता  टांसफर  करता
 दांसफर  इसत्तिए  करता  हे  कि  बच्चा  जब  भड़ा  हो  जाएगा  तो  उसके  पास  सम्पत्ति  हो  बच्चे  पढ़-लिख
 जाएंगे  और  उनके  पास  स्वतंत्र  रूप  से  अपना  व्यापार  करने  का  पैसा  होगा  ।  यदि  बच्चा  नौकरी  करने  वाला  भी

 हुआ  तो  उसके  पास  स्वतंत्र  आवास  की  व्यवस्था  होगी  जिसमें  वह  अपना  सिर  छुपा  सकेगा  ।

 इन  सारी  आतों  के  आधार  पर  में  फिर  से  निषेदन  कर  रहा  हूं  कि  नया  जो  प्रावधान  बच्चों  कौ  इनकम
 मां-बाप  जो  टेक्स  दे  रहे  उसके  साथ  जोड़ने  का  जो  प्रावधान  है  उसको  समाप्त  करेंगे  और  बच्चों  की

 आय  को  अलग  रखें  ।
 ॥॒

 आपने  क्रास-गिफ्ट  की  घुराई  को  इसके  साथ  जोड़ा  हे  तो  श्रीमान  आप  ऐसा  प्रावधान  ही  क्यो  रखते  हें
 जिससे  यह  बुराई  पेदा  होती  हे  ।  आप  कानुनों  के सरलीकरण  की  बात  करते  हैं  तो  माता-पिता  को  यह  छूट  क्यों

 नहीं  देते  कि  उनके  द्वारा  बच्चों  को  गिफ्ट  की  गई  राष्टि  से  होने  वाली  आय  बच्चों  की  आय  होगी  न  कि
 पिता  की  ।  आय  किसी  एक  के  खाते  में  और  करारोपण  दूसरे  के  खाते  में  यानि  बेनामी  प्रावधानों  की  आप  स्वयं
 हवाला  दे  रहे  हैं  ओर  आय  कर  दाता  को  ब्यूरोफ्रेटस  की  दया  के  पात्र  बनाए  रखना  चाहते  हें  ।

 चछ्तेया  समिति  जिसके  बारे  मेंਂ  बार-बार  कहते  उसमें  दो  लाख  तक  की  आय  पर  कर  की  दर  साढ़े
 सत्ताइस  प्रतिशत  रखी  गई  हे  उसे  आपने  क्यों  नहीं  माना  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  बच्चों  कौ  आय  को  माठा-पिता

 कौ  आय  के  साथ  नहीं  जोड़ा  जाए  एवं  माता-पिता  के  उपहार  से  प्राप्स  राष्षि  पर  होने  बाली  आय  को  पी  बच्चे  की

 हो  आय  माना  जाए  ।  मेंਂ  तो  यह  भी  निधेदन  कश्ना  चाहूेगा  कि  जिस  परिवार  में  पति-फ्ल्नी  मेंਂ  स ेकेवल  एक  ही
 कौ  आय  हो  वहां  उस  आय  को  दोनों  मेਂ  बराजर  विभाजित  करारोपण  किया  जाए  तो  टैक्स  राक्षि  में  कमी  होगी  ।
 कमाने  वाला  प्यक्सि  अपने  व्यापार  अथवा  नौकरी  को  तभी  सुचाकृ  रूप  से  चत्ा  पाता  हे  जबकि  पत्नी  अपनी

 ३00
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 पूरी  मेहनत  से  उसे  सुविभा  दे  ।  यह  भी  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  करोड़पति  को  इस  प्राषभान  के  होने  अथवा
 न  होने  से  कोई  अन्तर  नहीं  पढ़ता  हे  क्योंकि  उनके  परियार  का  हर  सदस्य  पहले  ही  सबसे  ज्यादा  आयकर  दे
 रहा  हे  ।  मध्यम  वर्गीय  परिवार  का  ही  व्यक्ति  मरता  है  जो  न्यूनतम  कर-दर  से  एकदम  द्ाधिक  दर  से  पहुँच
 गया  है  ।  इससे  आय  छुपाने  व  कर  चोरी  की  संभावनाएं  बढ़ेंगी  ।  जब  आपने  अपने  भाषण  मेंਂ  भच्चोंਂ  को  माप  का
 बाप  माना  है  तो  बाप  को  अपने  जाप  यानि  धर्चों  की  शरण  लेकर  कुछ  कर  बचाने  दीजिए  ।  मुझे  उम्मीद  हे  कि
 आप  मेरे  दूसरे  रचनात्मक  सुझाव  को  प्री  मानेंगे  ।

 तीसरा  मेरा  रचनात्मक  सुझाव  यह  हे  कि  पूंजीगत  लाभों  के  महंगाई  के  सूचकांक  से  जोड़  कर  एवं  1-4-
 81  को  मूल्यांकन  तिथि  बनाकर  आपने  प्रशंसनीय  राष्ट्रत  दी  हे  परन्तु  यह  तिथि  1-4-91  भी  हो  सकती  थी  और
 15  हजार  की  पूर्ष  में  छूट  भी  जारी  रहती  तो  सोने  में  सुहागा  होता  इसे  बढ़ा  कर  हीस
 हजार  किया  जाना  चाहिए  ।

 घारा  54  ई  एवं  53  के  तहत  उपक्षण्ध  छूट  को  वापस  लेने  से  नव  भवन  निर्माण  पर  प्रम्ताव  पड़ेगा  ।
 यह  छूट  वापस  मिलनी  चाहिये  ।  वित्त  विधेयक  पर  संशोधन  प्रस्तुत  करते  हुए  आपने  फर्मों  आदि  पर  इस  कर
 की  इर  को  40  से  घटा  कर  तीस  प्रतिशत  किया  है  ।  ऐसी  ही  सुविधा  ष्यक्तियों  व  संयुक्त  परिवारों  को  देकर
 कर-हर  20  प्रतिशत  से  घटा  कर  10  प्रतिशत  करने  घे  आप  प्रशंसा  के  पात्र  होंगे  ।  सामान्य  आय  कौ  प्रथम
 दर  20  प्रतिशत  से  पूंजीगत  लाभ  पर  कर-दर  का  आधा  यानी  10  प्रतिशत  होना  वांछनीय  है  क्योंकि  पहले

 पूंजीगल  लाभ  मेंਂ  15  हजार  की  छूट  के  बाद  शेष  श्ताभ  का  आधा  ही  कर  योग्य  जाता
 दा  ।

 सागौदारी  फर्मों  पर  दोहरे  कर  भार  को  समाप्त  करने  हेतु  आपने  प्रशंसनीय  कदम  उठाया  है  परन्तु
 भागीदारों  के  हाथ  में  वेतन  आदि  के  रूप  में  दी  जाने  बाली  राशि  को  50,000  रूपये  तक  सीमित  करके  एवं  फर्म
 पर  सबसे  ऊंचौ  दर  कर  40  प्रतिशत  कर  भार  डाल  कर  विसंगति  पैदा  की  है  ।  फर्म  के  लाभ  अथवा  हानि  को
 ध्यान  में  न  रखते  हुए  मागीवारों  को  हसी  प्रकार  वेतन  व  सुविधायें  लेने  का  प्रावधाम  होना  अडिये  जैसे  कि
 लिमिटेड  कम्पनियों  में  मिलता  है  ।  एक  छोटी  भागीदार  फर्म  में  भी  उसे  चार  लाख  का  पूंजी  घिनियोजन  तो
 साधारण  बात  है  और  50  हजार  की  राशि  तो  केवत  ब्याज  मेंਂ  निकल  जायेगी  ।  जथ  लिमिटेड  कंपनियों की  तरह
 ही  उच्चतम  कर  की  दर  पार्टनशशिप  फर्म  पर  भो  रखती  गई  है  तो  भागीदारों  को  प्री  वेतन  व  सुविभाओਂ  के  वहीं

 लाभ  मिलने  आहियें जो  कंपनी  के  निदेशकोंਂ को  घुणभ  हैं  ।  चेलेयया  समिति  के  प्रतियेदन  मेंਂ  सौ  इस  घेतन  आदि

 कोई  सीमा  निश्चित  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  गई  हैं  ।

 सभापति  में  दो  बाते  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  किराये  पर  मानक  छूट  देने  की

 आपने  बात  कही  है  ।  मध्यवर्गीय  परिवार  विश्ेषतः  सेवानिवृत्त  एवं  वृष्द  व्यक्तियों  के  किये  मकान  का  किराया

 एक  महस्वपूर्ण  आय  का  स्लोत  होता  है  ।  मकान  किराये  का  एक  बड़ा  हिस्सा  गृह  भूमि  भवन  सम्पत्ति

 कर  आदि  मेंਂ  पहले  डी  निकला  जाता  हे  और  यह  सारी  आय  सरकार  को  होती  है  ।  इतने  कर  देने  के  बाद  भी

 मकान  की  किराये  की आय  पर  मानक  छूट  वेतनभोगी  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  छूट  से  कम  रखना  मकान

 मालिक  के  साथ  अन्याय  है  ।  वेसनभोगी  को  तो  उन्य  छूट  योग्य  भत्ते  भी  मिलते  हैं  जबकि  मकान  मालिक  के

 सिर  पर  तो  केवल  खर्चों  का  सार  है  ।  यद्यपि  माननीय  वित्त  मंत्रौ  जी  ने  मानक  छूट  को  1/6  हिस्से  से  1/5
 किया  है  परन्तु  साथ  ही  रेट-कलेक्शन  कौ  अलग  से  दी  जाने  वाली  छूट  को  अब  इसमें  शामित्त  कर  दिया  है

 जिससे  यह  बढ़ोत्शरी  बेमाने  हो  गई  है  ।  मेरा  निषेदन  है  कि  इस  छूट  को  वेशमभोगी  कर्मचारियों  कौ  तरह  किराये

 का  एक  शिष्टाई  किया  जाये  एवं  इसकी  सीमा  राशि  पांच  हजार  से  भरष्मा  कर  प्चीस  हजार  की

 जाये  ।
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 इसी  प्रकार  से  अधिभाजित  हिन्दू  परिवार  हमारी  पुरातन  संस्कृति  का  चयोतक  हे  ।  वर्तमान  समय  की

 मजबूरियां  एक  तो  बैसे  ही  परिवारों  को  तोड़  रही  ऊपर  से  अविभाजित  परिवार  की  आय  में  छूट  की  सीमा

 को  कम  रखना  एवं  आयकर  की  दर  शुरू  से  ही  30  प्रतिशत  रखना  संयुक्त  परिवार  की  टूट  का  अतिरिक्त

 कारण  श्रनता  है  ।  हमें  यह  नहीं  मूलना  चाहिये  कि  संयुक्त  परिवार  की  संचित  सम्पत्ति  का  विभाजन  केवल

 पिता-पुत्र  अथवा  भाई-माई  में  ही  नहीं  अपितु  नातियों  आदि  सभी  वर्तमान  में  उपस्थित  पीढ़ियों
 तक  होता  हे  ।  इसमेंਂ  छूट  की  सीमा  एकल  धष्यक्ति  से  अधिक  होनी  चाहिये  ।  आप  अधिक  न  भी  करें  तो  इसे
 व्यक्ति  की  सीमा  तक  तो  जायें  व  आयकर  की  दरें  भी  उसी  समान

 सरकारी  निगमों  की  शेयर  पूंजी  आप  निजी  व्यक्तियों  को  देने  की  बात  करते  परन्तु  क्या  आपके

 ब्यूरोफ्रेट्स  ऐसा  होने  देंगे  ?  क्या  वे  यह  पसंद  करेंगे  कि  जनता  का  कोई  प्रतिनिश्चि  हन  निगमों  के  निदेशक

 मंडल  में  चुनकर  पहुंचे  ?  स्टेट  फाइनेंशियत  कापरिशन  एक्ट  की  धारा  में  प्रारम्म  से  यह  प्रावधान  है

 कि  निगम  के  25  प्रतिशत  शेयर  प्राइवेट  लोगों  को  दिए  जा  सकते  हैं  ।  क्‍या  आप  यह  बठायेंगे  कि  देश  के  26

 राज्य  वित्स  निगमों  में  से  कितनों  ने  यह  हिस्सा  पी  प्राइवेट  लोगों  को  दी  हे  ?  आप  तो  स्वर्य  रिजर्व  बैंक  गवर्नर
 रहे  हैंਂ  एवं  वित्त  निगम  आपके  दिश्ा-निर्देशों  पर  ही  कार्य  करते  तो  मैं  पुछना  चाहता  फिर  इन  निगमों  के

 बने  रहने  का  क्‍या  कारण

 इसी  प्रकार  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  आपने  महिलाओं  को  15,000  रुपए  तक  जिनकी  आय  75

 हजार  रूपए  छूट  स्टेंडर्ड  डिडक्‍्शन  में  दी

 झप्नापति  आप  रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर

 श्री  गिरधारी  लात  ये  नहीं  इनके  भाई  रहे  हैं  ।  मेंਂ  हनको  मनमोहन  सिंड  जी  समक्ष
 उनकी  छाया  समझ  ये  उनके  प्रतिकप  सारी  बातें  इनके  सामने  रख  रहा  हूं  ।  मंत्री  जी  आपने

 महिलाओं  को  15.000  रूपए  तक  की  स्टेंडर्ड  डिडक्शान  में  छूट  दी  हे  ।  मेरा  आपसे  निवेवन  हे  कि  इस  विषय  मेंਂ
 आप  महिलाओं  और  पुरुषों  में  अन्तर  न  चाहे  पुरुष  हो  और  चाहे  महिलायें  यदि  उनकी  आय  75

 हज़ार  रूपए  तो  उन  सब  को  15.000  रूपए  तक  स्टैंडर्ड  डिडक्श्ान  समान  रूप  महिलाओं  और

 पुरुषों  मेंਂ  अन्तर  न  छूट  दोनों  को  दी  जानी  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  से  वृढ्  श्यक्तियों  के  लिए  आपने  इस  बिल  में  जो  प्रावधान  रखा  में  उसका
 स्वागत  करता  हूं  ।  परन्तु  साथ  ही  में  आपसे  यह  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  यह  राशि  जो  आपने  50  हज़ार
 रुपए  रखी  यह  राशि  बहुत  कम  है  ।  आप  भी  सफेद  बालों  वाले  हो  गए  पृष्ठ  हो  गए  में  आपके
 हितार्थ  की  बात  कह  रहा  हूं  ।  हस  पचास  हजार  की  राशि  को  बढ़ा  कर  आप  एक  लाख  रुपए  तब  जाकर

 हन  वृद्ध  क्ोगों  को  छूट  देने  का  लाभ  वरना  ज्ञाभ  नहीं  होगा  ।  आपने  इसी  प्रकार  से  वैज््य  टैक्स  के  बारे  में

 एसेसमेंट  की  परिभाषा  बदत  अर्बन  लैंड  में  जो  कृषि  मूमि  का  चुक  उस  कृषि  भूमि  पर  भौ  आप  टैक्स
 सेना  चाहते  हैं  ।  मेरा  निलेदन  है  कि  कृषि  भूमि  यदि  आर्बन  लैंड  के  भीतर  आती  तो  ठसको  भी  छूट  देनी

 चाहिए  और  उसको  उर्बन  लैंड  में  ही  मानना  चाहिए  ।  एक  निवेदन  मेरा  यह  भी  हे  कि  एक  क्षाख  से  ऊपर  की

 आमदनी  पर  जो  कर  उसी  पर  सरचार्ज  तगना  नीचे  वाली  राश्षि  पर  नहीं  ।  यदि  पूरी  राशि  पर
 लिया  तो  ज्यादा  टेक्सेशल  हो  जाएगा  ।  आपने  टिव्यूनल  मेंਂ  जाने  की  फीस  एक  लाख  तक  250  रूपए
 रखी  है  ओर  एक  लाख  से  ऊपर  आपने  1500  रूपए  रख  दी  है  ।  यह  कहां  का  न्याय  है  ?  इनके  250  रूपए  और

 उनके  1500  रूपए  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  हे  कि  आपको  यदि  राशि  एक  क्षाख  से  ऊपर  बढ़ानी  तो  वद्द  राशि
 500  रूपए  होनी  चाहिए  ।
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 न-+----+ई...ततई#॥त0त8हतहतहतहतहराऔ कपनियों के किए शेयर सिस्टम हो, इसके कारण करो में' जो  चोरी

 कपनियों  के  किए  शेयर  सिस्टम  इसके  कारण  करो  मेंਂ  जो  चोरी  होती  वह  आपके  ही  रचनात्मक
 सुझावों  के

 आधार  मेंने  आपको  झुझाव  दिए  हे  ।  वृष  व्यक्तियों  के  बारे  एप्रीकल्चरत  लैंड  के  बारे  भक्तों
 के  बारे  इन  सब  सुझावों  के  बारे  में  आप  निश्चित  रूप  से  अपनी  दृष्टि  रखेंगे  ।  जहां  तक  आयकर  की  सौमा
 की  बात  देश  क्री  जनता  आपकी  ओर  निहार  रही  है  ।  मनमोहन  सिंह  जी  ने  दो  दिन  पहले  जो  सुझाव
 उन  संशोधनों  को  किसी  ने  भी  नहीं  माना  है  ।  मनमोहन  सिंह  जी  की  लोग  बुराई  कर  रहे  कप्रिस  पार्टी  को
 लोग  बुराई  कर  रहे  हैं  और  आपकी  तो  लोग  तारीफ  कर  रहे  हैं  ।  वे  तो  सामने  बैठे  मममोहन
 सिंह  जी  ने  मानें  या  न  माने  ठाकुर  आप  तो  बढ़े  दयालू  आप  कम  से  कम  48  हजार  हपए  तक
 इनकम  टेक्स  कौ  छूट  की  थोषणा  कर  देंगे  ।  मुझे  उम्मीद  आप  किसी  जात  का  जवाब  दे  या  न  आज
 आपके  पास  स्वर्णीम  अवसर  आप  तत्काल  छड़े  हो  जाइए  और  कष्ट  दीजिए  कि  भार्गव  साहब  आपका  जो  48
 इज़ार  रुपए  का  सुझाव  में  ठसको  सह्ृर्ष  स्वीकार  करता  हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  ऐसी  थोषणा  से  न  केवल
 आपके  लोग  तालियां  बल्कि  हम  लोग  भी  तालियां  बजायेंगे  ।

 मैंने  जो  छुछ  प्री  रचनात्मक  सुझाव  दिए  मुझे  उम्मीद  निश्चिचत  रूप  से  उत्तर  देते  वहाँ  अप्ी
 चाहें  तो  48  हज़ार  वाली  बात  को  मान  लें  और  बाकी  बातों  बर्जों  कौ  क्षषरि  भूमि  बाली
 नायाक्तिग  कौ  फर्म  की  पार्टनरशिप  की  श्रात  तथा  अन्य  जो  बातें  मान  कर  ठत्तर
 देंगे  ।

 सप्तापति  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  में  आपके  प्रति  मी  आमार  प्रकट  करता  है  ।  माननीय

 ठाछुर  साहब  मेने  जो  कुछ  भी  मेरी  बातों  को  ध्यानपूर्षक  सुना  और  उम्मीद  है  निश्चित  रूप  से  थे

 उनका  पाक्षन  करेंगे  ।  इतना  कह  कर  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ही  पीटर  जी०  मरजमिआंग  :  वित्त  विधेयक  पर  चत  रही  बहस  में  हिस्सा  लेने  की

 अनुमति  देने  के  लिए  मेंਂ  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।  मैंਂ  स्पष्ट  करमा  चाहूंगा  कि  में  वित्त  विभेयक्र  का

 समर्थन  करता  हूँ  और  वित्त  विधेयक  पर  सभी  कटौती  प्रस्तावों  का  विरोध  करता

 में  वित्त  मेत्री  जी  को  चादर  देख  कर  पेर  फेलाने  की  नीति  अपमाने  पर  बधाई  देता  हूँ  ।  यद्ट  सच  है  कि

 विस  विधेयक  मेंਂ  बहुत  सी  न्यूनतम  व  अधिकतम  छूटें  दी  गई  हे  जो  सभी  सदस्यों  को  संतुष्ट  नहीं  कर  सकती

 फिर  भी  इस  सदन  के  सभी  वर्गों  के  सदस्यों  ने  हसका  स्वागत  किया

 यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  अर्थव्यवस्था  को  युक्तिसंगत  बनाने  का  सफलतापूर्षक  प्रयास  किया  हे  और

 मैं  सदन  के  सभी  वर्गों  से  अर्थव्यवस्था  को  मजबूत  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  को  सहयोग  देने  की  अपील

 कछूंगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  को  बजट  प्रावधामों  के  लिए  विभिन्‍न  मुढ॒दों  पर  विस्तार  में  जाने  के  किए

 पर्याप्त  समय  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  जब  हम  अगले  वर्ष  फिर  से  मिलेंगे  तो  चित्त  मेत्री  जी एक  बढ़िया  बजट

 तथा  एक  अच्छा  वित्त  विधेयक  बहुत  सी  अन्य  छूटों  के  साथ  प्रस्तुत  करेंगे  जो  इस  सदम  के  सदस्थों  को  संतुष्ट
 कर  सकेगा  ।

 व्यक्तिगत  रूप  से  में  विश  मंत्री  से  इस  बुराई  को  समाप्त  करने  की  अपील  करता  हूं  ।  जो  काले  धन  के

 नाम  से  जानी  जाती  है  ।  भारत  मेंਂ  इस  काले  घन  के  चलन  से  सभी  अच्छे  पहलुओं  को  अस्वीकार  करना  पड़ेगा

 जिन्हें  बजट  मेंਂ  शामिल  किया  गया  था  और  इससे  जनता  को  मिलने  पाले  सभी  लाभ  खत्म  हो  जायेंगे  जो  इस

 बजट  मेंਂ  दिये  गये  है  ।  हम  सब  को  मिलकर  इस  बुराई  को  समाप्त  करना  चाहिए  और  में  वित  मंत्री  को  ुष्लाव
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 हूँंगा  कि  एक  संसवीय  समिति  बनाई  जाये  जो  इस  धात  का  पता  लगाये  कि  इस  का  धन  की  बुराई  को  किस

 खत्म  किया  जा  सकता  है  जो  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  मार्ग  में  बाधक  हे  ।

 जर्थश्यवस्था  के  विकास  के  मुद्दे  पर  बोलते  हुए  में  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  असंतुलित  अर्थव्यवस्था  से

 सभी  वर्ग  तथा  सभी  राज्य  लाभान्वित  नहीं  होंगे  जैसा  कि  आप  जानते  है  हमारे  देश  में  कई  राज्य  है  जिनके

 विकास  के  लिए  अभी  भी  बुनियादी  मुविधाएं  उपलब्ध  कराना  हे  ।  कई  ऐसे  राज्य  है  जो  विस्तार  के  चरम  बिन्दु
 पर  पहुँच  गये  है  जिनका  और  विकास  नहीं  हो  सकता  है  ।  इसलिए  विस  मंत्री  जी  को  देश  के  अधिकसित  क्षेत्रों
 को  ध्यान  मेंਂ  रखना  चाहिए  और  बुनियादी  सुविधाएँ  जैसे  पौने  का  चिकित्सा

 व्यावसायिक  शिक्षा  तथा  उन  क्षेत्रों  मेਂ  उपलब्ध  खनिज  संसाधनों  के  विकास  आदि  ठपकाण्य
 करानी  चाहिए  ।  इस  तरह  से  हम  संतुलित  ढंग  से  अर्थव्यवस्था  का  विकास  कर  सकते  हैं  हमने  देखा  हे  कि  एक
 क्षेत्र  की कमी  को  बूसरे  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  लाभ  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  भारत  का  विकास  होगा

 भारत  आगे  बढ़ेगा  ।  विश्व  में  भारत  की  बहुत  मजबूत  अर्थव्यवस्था  होगी  ।  हमें  विदेश  ऋण  से  मयभीत  नहीं
 होना  चाहिए  ।  विश्व  में  कोई  भी  देश  ऐसा  नहीं  हे  जो  कि  अपना  स्वयं  विकास  महीं  कर  सकता  हो  ।  उन्हें
 कतिपय  क्षेत्रों  में  बाहरी  सहायता  की  आवश्यकता  पर  निर्भर  रहना  पढ़ता  हें  जो  कि  देश  के  विकास  के  लिए

 महत्वपूर्ण  होते  हैं  ।  इस  समय  संतुत्तित  विकास  की  आवश्यकता  हे  संतुक्तित  विकास  के  लिए
 अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  जिससे  वहीं  राज्य  जो  अभी  पिछड़े  हुए  हे  उन्हें  अतिरिक्त  बुनियादी  सुविधाएं
 उपक्षण्य  कराई  जा  सके  ।

 अत  में  पूर्वोत्तर  राष्यों  पर  आता  हूँ  ।  भारत  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सभी  राज्यों  का  विकास  अभी  किया  जाना
 है  ।  वहाँ  बुनियादी  सुविधाओं  की  कमी  है  ।  वहाँ  बुनियादी  सुविधाएँ  बिल्कुल  भी  नहीं  हे  ।  वहाँ  पर  रेल

 वायु  सेवा  था  जल  मार्ग  सेवा  या  सड़क  सेवा  भी  उपलब्ध  नहीं  हे  ।  इन  राज्योਂ  का  विकास  बहुल  अध्यवस्थित
 दंग  से  हुआ  हे  जैसा  कि  हमने  देखा  हे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अत्याधिक  मृल्यवान  खनिज  संसाधन  होते  हुए  थी  बड़े
 उच्योगपतियों  को  ठच्चोग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  है  ।  आप  मेघ्यालय  जैसे  राज्य  को
 ही  लीजिए  ।  इस  राज्य  मेंਂ  जत-मार्गों  का  नितान्त  अभाव  हे  |  अरूणाचल  प्रदेश  तथा
 सिक्किम  राज्यों  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  मेघात्तय  राज्य  में  रेलवे  लाइम  के  विकास  की  गदुत  कम  योजनाएँ  हे  ।
 उन  क्षेत्रों  के समुचित  घिकास  के  लिए  सरकार  को  एक  काइन  गोवाहटी  से  हमरा  तक  गोठारा  हिल  में  तथा

 दूसरी  लाइन  क्ासी  हिल  में  गोवाइटी  से  बर्नीहाट  तक  बनाई  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  करता  हे  ये  दोनों  लाइने
 मेघाज्तय  के  लोगों  के  क्षिण  एक  सपना  है  वह  सपना  तब  तक  पूरा  नहीं  हो  सकता  जब  तक  सरकार  योजनाएँ

 शुरू  नहीं  करती  ।  अन्यया  मेघालय  बिना  किसी  रेलवे  लाइन  के  ही  रहेगा  ।  मेंਂ  सरकार  से  जल्दी  से
 जल्दी  दो  रेल  लाइनें  बनाने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 जल  मार्ग  के  मामले  मेंਂ  इस  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  वहाँ  पर  केवल  सड़क  सुविधा  ही

 उपलब्ध  हे  ।  सड़क  परिवहन  मेंਂ  भी  हमने  पाया  हे  कि  मेघालय  में  बहुत  से  राष्ट्रीय  राजमा्गों  मेंਂ  केवल  एक

 सड़क  वाले  मार्ग  दो  केन  वाली  सड़के  भी  नहीं  हें  ।  सड़कें  कम  चोड़ी  मुश्किल  से  ।0  फुट  चौड़ी  हे  और

 सड़कों  पर  अधिक  रूकावटे  पेदा  होती  हे  ।  उस  क्षेत्र  में  फाटक  व्यवस्था  भी  हे  ।  जब  कि  इम  सदी  में

 प्रषेश  कर  रहे  हे  ।  क्‍या  आप  इस  सदी  में  मार्गों  में  फाटक  व्यवस्था  की  कल्पना  कर  सकते  हे  क्ेकिन  ऐसा

 मेदचालय  में  हे  ।  +

 मैंने  कई  भार  शिलांग  एयरपोर्ट  के  भारे  मेंਂ  प्रश्न  पूछे  लेकिन  माननीय  मंत्री  हर  बार  कइते  हैं  कि

 यहाँ  ओोइंग  एयरक्राफ्ट  उतारने  के  लिए  उचित  जगह  नहीं  यह  एयरपोर्ट  ।5  वर्ष  पूर्व  तेयार  किया  गया  था  ।

 इसका  निर्माण  बोइंग  एयर  क्राफ्ट  उतारने  के  लिए  हुआ  था  जब  कि  मंत्री  जी  बार-बार  कद्द  चुके  हे  कि  यह
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 बोइंग  ठतारने  के  लिए  नहीं  हैं  ।  यह  कह्दना  आसान  है  कि  बोइंग  उतारने  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  लेकिन  हम
 जानते  हें  कि  इसको  बोदग  उतारने  के  लिए  उपयुक्त  बनाया  कये  ।  शिक्ंग  एयरपोर्ट  का  रमप्ले  इम्फाल
 एयरपोर्ट  के  रमपे  से  बढ़ा  हे  ।  शिल्लांग  एयरपोर्ट  का  रनवे  दौमापुर  एयरपोर्ट  से  बड़ा  यह  रांची  एयरपोर्ट  के
 रनपे  से  भी  लम्बा

 हे
 ।  बात  क्षेवल  यह  हे  कि  सरकार  का  रपेया  यह  हे  कि  पूर्चोल्तर  क्षेत्र  होने  के  कारण  इसे

 पिसड़ा  क्षेत्र  ही  रहने  दो  ।  में  वित्त  मंत्री  से  अपील  करटा  हूँ  कि  यदि  ओोहंग  उतारने  के  लिए  ठपयुक्स
 जगह  नहीं  है  तो  यदि  आवश्यकता  हो  तो  इतमी  लम्बाई  40  मौटर  और  बढ़ा  लौ  जाये  और  कार्य  शौद्य  शुरू  कर
 देगा  शिलांग  भी  इंडियन  एयरलाइन्स  के  नक्शे  मेंਂ  आ  जायेगा  ।

 जहाँ  तक  पर्यटन  का  सम्भन्ध  हैं  हम  जानते  हे  कि  पर्यटक  भारत  के  बहुत  से  हिस्सों  में  व्याप्त
 आतंकवाद  के  कारण  जाने  से  डरते  हे  ।  विदेशी  पर्यटक  भारत  के  बहुत  से  हिस्सों  मेंਂ  नहीं  जाना  चाहते  ।  पूर्ोतर
 क्षेत्र  में  सुन्दर  पेड़  पौधे  तथा  जीव  पहाड़  तथा  पठार  हैं  जहाँ  भारतीय  तथा  विदेशौ  पर्यटक  आ
 सकते  हैं  ओर  आनन्द  उठा  सकते  हैं  ।  पिछले  2  वर्षों  मेंਂ  मेधालय  एक  शाम्सिपूर्ण  राज्य  रहा  लेकिन
 मेघालय  आने  के  क्षिए  विदेशी  पर्यटकों  को  प्रतिबन्धित  क्षेत्र  परमिट  होना  पड़ता  है  ।  परिणामस्वक्षप  बहुत  से
 विदेशी  जो  आना  चाहते  है  ओर  विश्व  के  सबसे  अधिक  वर्षा  वाले  क्षेत्र  चेरापृंजी  को  देखना  चाहते  है  वहाँ  नहीं
 आ  सकते  ।  आज  कल  पर्यटकों  के  एक  णुप  को  अनुमति  दी  गई  है  ।  लेकिन  कुछ  पर्यटक  ऐसे  हैं  जो  अकेतो
 जाना  चाहते  हैं  ।  क्या  किसी  पुरुष  या  महिला  को  पर्यटक  के  रूप  में  इस  क्षेत्र  मेंਂ  जाने  की  अमुमति  इसलिए
 नहीं  होती  क्योंकि  प्रतिबँच्ित  क्षेत्र  परमिट  की  आवश्यकता  होती  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जो  विभाग  इससे
 संबंधित  वे  मेघालय  या  असम  या  नागालैंड  या  मिजोरम  या  अरूणाचल  प्रदेश  में  जाने  के  किए  प्रतिबंधित

 क्षेत्र  परमिट  जारी  नहीं  करते  हैं  ।  यह  बहुत  अजीब  सी  बात  आखिरकार  हम  आधुनिक

 आधुनिक  विज्ञान  तथा  तकनीक  के  युग  में  रह  रहे  है  ओर  ठाथ  किसी  ध्यक्ति  को  कैमरे  से  एक  जासूस  के  रूप

 में  रक्षा  उद्देश्यों  छे  लिए  फोटो  खींचने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  वह  ऐसा  रिमोट  कंटोल  से  भी  कर  सकता  है  ।

 मेघालय  एक  अत्यन्त  शान्तिप्रिय  राज्य  है  ।  इसलिए  मेंਂ  चाहता  हूँ  प्रतिबंधित  क्षेत्र  परमिट  ध्यचस्था  को  शीच्रा  डी

 विशेषतया  इसी  सत्र  के  ढोरान  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।  में  राज्य  मंत्री  से  जो  यहाँ  उपस्थित  उन्हें  गृह्ठ  चिभाग

 से  प्रतिबंधित  एरिया  परमिट  को  स्रमाप्त  करने  की  अपील  करनी  चाहिए  |  मेंधालय  सरकार  को  हर  जगह

 विशेषत्या  गेरा  पहाड़ी  या  कासी  पहाड़ी  या  जनतिया  पढड़ाड़ी  पर  पर्यटक  कॉटेज  बनाने  के  लिए  स्थानीय  लोगों  को

 प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 कुछ  टूरिस्ट  हाउसिस  हें  लेकिन  वे  कुछ  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  पर्यटक  चाहे  वे  भारत  के  हो  या  विदेश

 के  यहाँ  पर  नहीं  आ  सकते  ।  हम  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रतिबस्ध  नहीं  चाहते  ।  यदि  आप  इस  प्रकार  का

 प्रतिबंध  लगाते  है  तो  मेघालय  के  लोग  आंतरिक  रेखा  परमिट  की  माँग  कर  सकते  हैं  जिसमें  भारतीयों  को  भी

 बिना  परमिट  के  प्रवेश  की  अनुमति  नहीं  होगी  जैसा  कि  नागालैंड  व  अरूणाचल  प्रदेश  में  हो  रहा  हे  ।  मेरे

 विचार  से  सरकार  ऐसा  रूख  नहीं  अपनाएगी  ।  अतः  में  अपील  करूंगा  कि  इसे  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए

 और  जो  लोग  इस  स्थान  को  वेखना  चाहते  उन्हें  आने  के  लिये  और  इस  स्थान  को  शांतिपूर्षक  देखने  की

 अनुमति  अवश्य  दी  जानी  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  भारत  सरकार  को  चार  मंझौली-सिंचाई-परियोजनाओं  की  स्वीकृति  हेतु  लिखा

 लेकिन  पिछले  दो  वर्षों  स ेकोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  है  ।  यदि  ये  चार  परियोजनाएँ  भारत  सरकार  ढारा  स्वीकृत  कर

 दी  जाती  तो  इन  से  सरकार  हारा  खरीद  के  लिए  और  अधिक  खाद्यान  उपलब्ध  होंगे  ।  ये  कुछ  बातें  हैं  जिनकी

 वजड  से  हम  भारत  सरकार  के  रुख  से  शर्मिंदा  हें  ।  हम  विकास  चाहते  हें  और  इसलिए  उन्हें  हमारे  विकास  में  और

 भारत  तन्‍्य  किसी  भी  राज्य  के  समान  होने  मेंਂ  सहायता  करनी  ही  चाहिए  ।
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 अपनी  मांत  समाप्त  करने  से  पहले  में  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  महोदय  को  सहृदय  से  यह  वित्त

 विधेयक  लाने  के  लिए  बधाई  देता हूँ  और  मेਂ  सभी  कटौती-प्रस्तावों का  विरोध  करता  हूँ  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से
 केवल  इतना  ही  चाहता  हूँ  कि  पूर्षोत्सर  क्षेत्र  में  भी  देश  के  शेष  भागों  जैसा  ही  मृलभूत  ढांचा  स्थापित  करने  के  लिए

 विशेष  ध्यान  दिया  ताकि  वे  भी  भारत  में  संतुलित  अर्धव्यवस्था  के  विकास  मेंਂ  अपना  योगदान

 कर  सके  ।

 प्रीमती  गीसा  सुछार्जी  :  सभापति  महोदय  आपको  मुझे  मेरा  साषण  समाप्त  करने  का  अवसर

 देना  है  ।  पिछली  मेरे  लिए  यह  एक  बुरा  अनुभव  था  ।  इस  बार  ऐसा  नहीं  होना  क्योंकि  आज  भी

 बिल्कुल  वेसी  ही  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।

 क्योंकि  वित्त  विधेयक  संसाधन  जुटाने  के  क्षेत्र  मे ंसरकार  क्री  आर्थिक  ओर  औद्योगिक  नीति  को

 प्रतिबिम्थित  करता  इन  नीतियों  का  संध्षेप  मेंਂ  हमारे  म्रृल्यांकन  की  पुनराषृत्ति  करना  आवश्यक  है  ।  ये

 नीतियाँ  गरीबों  और  मझौसते  किसानों  पर  भारी  बोझ  लाद  रही  हैं  ।  ये  नीतियाँ  शड़री  असंगठित

 कामगारें  और  मध्यम  खेती  पर  भी  भारी  बोझ  लाद  रही  हैं  ।  शहरी  संगठित  कामगार  जिसने  कम-से  अनेक
 संधर्षों  के  से  कुछ  अधिकार  प्राप्त  कर  लिये  अब  गलत  छेटनी  नौति  के  की  स्थिति  बहुत  खराब  हो

 गई  है  ।  ऐसी  पृष्ठ  भूमि  में  यह  वित्त  विधेयक  लाया  जा  रहा  है  ।  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  में  केवल

 इसके  उपबंधों  को  ही  नहीं  बल्कि  में  कुछ  टिप्पणियां  भी  कहूंगीਂ  ।

 मेरा  आरोप  हे  कि  इन  नीतियों  और  साथ  ही  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  वहीं  वर्ग  अर्थात्‌  अमीर
 वर्ग  चाहे  वह  ठदच्चोग  में  ढगा  हो  अथवा  प्रामीण  क्षेत्रों  मे  लाभान्वित  होगा  और  जिस  वर्ग  के  बारे  में.मेंने  कहा  है  वही

 हनसे  प्रभावित  होगा  और  इस  पर  ही  इनका  अधिक  असर  पड़ेगा  ।  यह  वास्तविकता  है  ।  ऐसा  कैसे  किया  जा
 रहा  है  ?  ऐसा  अप्रत्यक्ष  करो  के  एक  बड़े  नेटवर्क  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।  पद्दले  से घोषित  अथवा  खब
 घोषित  की  जा  रही  ऐसी  छूट  .  रियायतों  के  माध्यम  और  जिन  क्षेत्रों  स ेसंसाधन  जुटाये  जाने  वहां  से  ऐसा  न  होने
 के  कारण  ऐसा  किया  जा  रहा  हे  ।

 वे  क्षेत्र  कोन-कोन  से  हैं  ?  स्वाभाविक  पहले  क्षेत्र  हैं  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  और  एकाधिकारी  घराने  और

 दूसरे  प्रामीन  अमीर  हें  ।  आपके  उपबंध  उनमें  से  कुछ  भी  नहीं  छूते  ओर  कुछ  अन्यों  को  समृद्ठ  करते
 हें  ।

 में  हन  सभी  आतों  के  विस्तृत  विश्लेषण  में  नहीं  लेकिन  उनमें  से  कुछेक  का  जिक्र  कहूँगी  ।

 इससे  पूर्ष  मुझे  एक  टिप्पणी  अवश्य  करनी  चाहिए  ।  मुझे  आशा  हे  कि  मेरे  भा०  ज०  फर्टी  के  मित्र  इसे  अन्यथा  नहीं
 लेंगे  ।  इन  क्षेत्रों  मे ंउनके  सिदान्त  लगभग  सत्तासीन-दत्त  जैसे  ही  हैਂ  ।  जो  भी  रियायतें  दी  गई  मुझे  खेद  है  कि  में

 उन  रियायतों  की  प्रह्नंसा  नहीं  कर  सकूंगी  क्‍योंकि  उन  में  से  कुछ  केवल  अधिक  घनवान-षर्गों  को  ही
 छाभ्ान्वित  करेंगी  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  मेਂ  मैंने  पडले  डी  कहा  है  ।  कुल  सरकारी  राजस्व  का  अस्सी  प्रतिशत  अभी  भी  अप्रत्यक्ष
 कर  ख्ोतों  से  प्राप्त  होता  है  ।  कौन  नहीं  जानता  कि  अप्रत्यक्ष  करों  का  गरीबों  पर  धनाढ्य-लोगों  के  मुकाबले  ज्यादा

 असर  पड़ता  है  ?  वित्त  विधेयक  में  यह  ध्यान  रखा  गया  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  क ेजाल  को  और  कड़ा  हो  ।  बजट  में

 प्रत्यक्ष-करों  के  क्षेत्र  में  बहुत-से  प्रस्ताव  प्रस्तावित  जोकि  आगे  अमीर  को  ही  ओर  अमीर  बनाते  हैं  ।
 ये  बड़े  एकाभिकारी  को  उनके  नीति  सांझे-कोषों  को  बनाने  की  अनुमति  दे  रही  है  और  इन  सांझे-कोषोंਂ  के  लाभ

 को  आयकर  से  मुक्त  रखा  जाता  है  ।  यह  इस  भरजट  की  सबसे  खराब  बातो  में  से  एक  है  ।  बहुत-से  एकाधिकारी
 घरानों  ने  पहले  ही  अपने  सांझे-कोष  खोल  लिये  हैं  ।  श्री  रामेशवर  ठाकुर  को  याद  होगा  कि  जब  एस०ई०बी०आई०  पर
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 चर्चा  हुई  तो  मेने  इस  विचार  का  जोरदार  शब्दों  में  विरोध  किया  था  और  यह  संकेत  दिया  था  कि  उनके  हाथों  में
 धनराशि  जायेगी  और  उसे  अव्यवष्ठारिक  उद्देश्यों  में  उपयोग  किया  जायेगा  ।  क्या  ऐसा  महीं  हो  रहा  है  १  इन  लोगों
 ने  अकस्मात  कृत्रिम  भय  का  वातावरण  पैदा  कर  दिया  जिससे  कुक  शेयरों  के माव  बहुत  नीचे  आ  गये  थे  ।  मेਂ  यह
 अवश्य  कहूँगी  कि  इस  सपझलि-कोष  का  उपयोग  उत्पादकीय  उपयोग  के  मुकाबले  अध्यवहारिक  उद्देश्यों  के  लिए
 अधिक  किया  जाता  है  ।  आपके  इतने  अधिक  वकतथ्य  दिये  जाने  के  बावजूद  घी  उसे  नियंत्रित  करने  में  आप  सफल
 नहीं  हुए  हैं  ।  निवेश-योग्य-संसाधनों  के  मुख्य  यानि  घरेलू  उनका  शिकंजा  और  मजबूत  हो  जायेगा  ।
 आप  गरीबों  के  कोष  में  सहायता  नहीं  दे  रहे  हें  ।  साझे-कोष  व्यापार  के  कुछ  अन्य  पहलू  भी  हैं  ।  उन्होंने  भौ  छोटे
 निवेशकों  को  मुकसान  प्रहुंचाया  है  क्योकि  उन्हें  भी  बचतों  के  लाभ  नहीं  मिलते  हैं  और  स्पर्धा  भी  कम  है  ।  कृपया
 स्मरण  रखें  कि  सरकार  के  ये  छोटे  निवेशक  अभी  भी  सबसे  बड़े  नियोक्‍्ता  हैं  और  आप  इन्हें  इस  उपचंध
 और  अनेक  अन्य  उपबंधों  द्वारा  नुकसान  पहुँचाने  जा  रहे  हें  ।  इसे  अवश्य  ही  रोका  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अनेक  क्षेत्रों  में  सीमा-शुल्कों  में  काफी  कटौती  अथवा  छूट  दो  गई  है  ।  अनेक  वस्तुओं  पर
 आयात  शुल्कों  में  छुट  दी  गई  जोकि  भारत  ओर  विदेशों  दोनों  ही  मेंਂ  बड़े  घराने  को  लाभ

 पहुंचायेंगी  ।

 हाल  ही  मेंਂ  घोषित  की  गई  कुछ  छूटों में  से  मे ंऔषध-निर्माण  के  कच्चे  माल के  बारे  मेਂ  दी  गई  छूट  का  स्वागत
 करती  हूँ  ।  लेकिन  इसके  अलावा  अन्य  सप्ची  छूट  पुनः  आँख  मे  घूल  झोंकने  के  समान  है  ।  उत्पाद-शुल्क  के  क्षेत्र
 सामान्य  पृढ्वि  दस  से  पंद्रह  प्रतिशत  के  ्गभग  हुई  है  ।  इसका  मुख्य  भार  आम  आदमी  पर  पड़ेगा  ।  लेकिन

 शुक्षक  में  भी  कुछ  विचित्र  बाते  हैं  ।  इसमें  कुछ  पृढ्धियाँ  अथवा  छूट  ऐसी  जोकि  गरीबों  की  तुलना  अमीरोंਂ  को
 फायदा  पहुँचाती  है  ।  उदाहरण  के  लिए  जिद्कोष्म-स्टेपल-फाइजर  पर  शुल्क  मे  वृढ्ि  होगी  ।  विस्कोस-फाईमर
 का  अधिक  प्रयोग  कौन  करते  यह  सभी  जानते  है  ।  सूती  भागे  के  अलावा  इसका  प्रयोग  दहयक्रधा  और

 विद्युतकरघा  द्वारा  किया  जाता  है  ।  आप  पालीस्टर  फाईबर  को  छूट  दे  रहे  हैं  ।  इसका  प्रयोग  कौन  करते  हैं  ?
 रिज्तायंस  और  मोदी  वाले  ।  क्या  वे  इसका  प्रयोग  नहीं  करते  ?  उन्हें धन  प्राप्त  होगा  और  जो  कोग  उसे
 खरीदने  की  कोशिश  करेंगे  उन्हे ंमी अभिक  धनराशि  अदा  करनी  पढ़ेगी  ।  इससे  आपको  क्या  मिलेगा  ?  इससे  हमें
 क्या  हासिल  होगा  ?  यह  मेरी  समझ  मेंਂ  बिल्कुल  नहीं  आता  ।  खर्च को  कौन  वहन  करेगा  ?  स्वाभाविक  ही  ऐसा
 आम  करदाता  करेंगे  ।  निश्चय  ही  न  तो  में  अथवा  श्री  रामेश्वर  ठाकुर  जी  अथवा  श्री  दसबीर  सिंह  जी  अथवा  श्री
 मनमोहन  सिंह  जी  इसे  वहन  करेंगे  |  हमारे  देश  की  गरीब  जनता  को  इसे  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 आपको  एक  बात  बता  रही  हूँ  ।  आज  सुबह  संम्मावित  झूखे  के  बारे  में  उत्पन्न  उत्सेजना  उचित  ही  थी  ।

 यह  एक  बहुत  गम्भीर  बात  हे  ।  अभी  कोई  भी  यह  नहीं  कह  रहा  है  कि  हमारे  यहाँ  सुख  पढ़ता  ही  नहीं  चाहिए  ।

 सृखा  पड़ा  हमें  पहले  ही  भूखमरी  से  हथकरघा  बुनकरों में  हुई  मौतों  की  खबरें  मिल्त  रही  हैं  ।  मुझे  डर  है  कि  यह
 भी  इसमेਂ  वृद्धि करेगा  ।  लेकिन  इससे  भी  में  प्रामीण  अमीरों के  इस  प्रएन  पर  आती  जहां  पूछा  एक  बढ़ा
 गम्भीर  व्यापार  बनने  जा  रहा  है  ।

 इससे  पूर्व  धन  कर  के  प्रश्न  को  लेती  हूँ  ।  धन  कर  वास्तव  मेंਂ  ही आपकी  नीति  क्री  एक  विशेषता  हे  ।
 संपत्ति-कर  मेंਂ छूट  की  सीमा  तीन  गुना  पाँच  लाख  हपये  से  बढ़ाकर  15  लाख  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  इसमेंਂ  सबसे

 ऊपर  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  कुछ  परिसंपत्तियों  जैसा  कि  कृषक

 जतलयान  और  निजी  वायुयान  को  संपत्सि-कर  से  पूर्ण  छूट  दी  जाये  ।  यह  वास्तव में  रोचक  है  ।  गरीब  आदमी  का  पैश्चा
 जलयान  खरीदने  अयवा  जत्तयान  पर  कम  कर  देने  पर  क्‍यों  खर्च  हो

 ?
 क्या  यह  एक  बहुत  लाभकारी  तरीका  है  ?  कर

 लगाने  का  ऐसा  तरीका  केसे  आया  ?  उन्हें ये  हूट  क्यों  देनी  इसका  कोई  कारण  नही ंहै  ।  मेरा  विश्वास  है
 कि  यदि  आप  अपने  घोचणा-पत्र  में  ग़रीब॑  लोगों  की  बात  करते  तो  आप  कृपया  कम-से-कम  इसे  तुरन्त  समाप्त

 /  कीजिये  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  संसाघन  जुटाने  के  प्रश्न  पर  कुछ  कहने  जा  रही  हुँ  ।  फ्रमीण-अमीरों  को  बिए्कुल  अछूता
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 छोड़  दिया  गया  है  ।  इन  प्रार्मीन-अमीरों  का  पेटर्न  क्या  हे  ?  भावी  भीषण  सुखे  के  इस  परिपेक्षय  वे  खाद्यान्न  खरीद
 के  बारे  मेंਂ  केसा  बर्ताव  करेंगे  ?  में  नहीं  समझती  कि  खरीद  करने  में  सरकार  की  बहुत  ज्यादा  रूचि  हो  ।  फिर  इन
 लोगों  का  व्यवहार  केसा  था  ?  हरित-क्षेत्र  के  प्रामीण  धनाढ़य-ज्लोग  और  अन्य  क्षेत्रों  क ेहरित-टुकड़ों  के  लोग  खाद्चान

 खरीद  में  सहयोग  नहीं  देसे  ।  गेहूँ  का  स्वरीद  मुल्य  275/-  रपये  प्रति  क्विंटल  घोषित  किया  गया  है  ।  उस  समय

 बाजार-भाव  330/-  रूपये  प्रति  क्विंटल  था  |  प्रामीण  अमीर  व्यक्ति  ने  अपना  गेहूँ  केवल  बाज़ार  ही  में
 बेचा  ।

 चैशदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सद्या  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मेश्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  6  बज  गये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्यगण  कल  अपना  भाषण

 जारी  रख  सकती  हैं  ।

 झीमली  गीता  मसुस्त्र्जी  :  मेंन  आरम्म  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  ।

 झ्ी  रंगशजन  तुमारमंगलम  :  क्या  आप  इसे  समाप्त  करना  चाहती  हे  ?

 झीभमसी  गीता  मुस्तर्जी  :  मुझे  अपना  भाषण  समाप्त  करने  दें  ।

 झभ्तापति  महोदय  :  श्रीमती  गीता  आपको  कितने  मिनट  का  समय  और  चाषिये  ?

 6.00  मण्प«

 झीमसौ  गीता  मुखर्जी  :  ठाक  अपना  शेष  भाषण  कल्ल  जारी

 झास्रापति  महोदय  :  अब  सभा  कल  11.00  बजे  म०  पृ०  पुनः  समवेत  होने  के  क्षिए  स्थगित
 होती  हे  ।  ह

 6.00  मभनण्य«

 लल्पएचाल्‌  कोकत  सभा  मंगलवार  ,  5  मई  ,  1992/15  वैज्साख्ख  1914  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 पी०  एल०  एस०  48/12/43/92
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 6  1992  प्रतित्तिप्पष्चिकार  कोक  धभ्ना  धलिवालय

 कोक  समता  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  379  और  382  के  ओतर्गत  प्रकाशित
 और  प्रबंधक  भारत  सरकार  नाशिक  422  006  बारा  मुद्रित  ।
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